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*माण पत्र 


प्रमाणित किया जाता है कि सग्मि गुप्ता ने स्वतनन्‍त्रौत्तर 

काल में श्रारटीय जनसंख्या की प्रवुत्ति, समस्या एवं उमाशान वा 
विनलेगयाःत्मक अध्ययन विषय बए प्रस्तुत शौय प्रबन्ध पी- ढचट 
डी0 ठपाशि ढेदु निर्धारि नियमानुजाए मैश निर्देशन प्राप्त करवठे 
खरा है/ बह् कोष प्रबन्ध सब्त्रि गुप्ता के सएववं को शोद कार्य पर 


आधारखि है २ नकवी मलिक द्छति है। 


दन्क्षि कुप्ता ने निरदीरि नियमों वे अनुसाए वांफित अवधि 
24 माह्द ज्वरिद्धत सहकएर मेस निर्केश्न द्राप्त किया है और ओर अभिमत में 
व कीय प्रबन्ध * बुन्देलखगन विश्वविद्यालय न्ांसी की दी-<च.डी. 


ठपाबि डेदु नियारिि अध्यादेश की अनिवाबताओं की उम्पूर्ति करता है 


दिनांक : (१-०१-०५ 
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जजा पत्र 


नें य्रोगदया करती ढूँ कि प्रस्‍्तुत- कोल क्छार्य औने छा 
एलनी (्रियाठी को निर्देश्शन में किया दै शॉंश 


नेालिक है तथा सम्पूर्ण लेखन स्वतन्त्र झब सै स्वयं के ब्रश किया 


क्या डै इसमें प्रस्तुत तथ्यों एवं अंमकों का संकलन मैंने स्वयं किया 


बन्श वही सआम्रथी 


दी तथा तथ्यों प९ आधारित आरेखों की उचना जैंने स्वयं की डै। 
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प्रावकक्यन 

आज सारे विश्व के लगभग सभी जनसंख्या शास्त्री तथा भविष्य दृष्टा, 
इस सदी के प्रारम्भ में, तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के कारण, सम्भावित विश्व का 
अत्यन्त विकराल रूप प्रस्तुत कर रहे है। यह विकरालता अविकसित तथा विकासशील 
देशों में अत्यधिक गम्भीर होगी | भारत के बारे में जनसंख्या विशेषज्ञों का मत है कि यदि 
भारत की अत्यन्त तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर को शीघ्र ही युद्ध स्तर पर नियन्त्रित नहीं 
किया गया तो हर वर्ष एक आस्ट्रेलिया की जनसंख्या को जोड़ने वाले इस देश में, सारी 
प्रगति तथा विकास के बाद भी विपन्नता तथा गरीबी का स्तर और अधिक भयंकर होगा 
और तब जनसंख्या को नियंत्रित करना न केवल कठिन बल्कि असम्भव होगा। जिस 
प्रकार घर में भूखे बच्चों से घिरा हुआ पिता कोई गहरा ठोस कार्य करने में असमर्थ 
रहता है, ठीक उसी तरह आज हमारा देश जनाधिक्य के जाल में उलझकर किसी भी 
प्रकार की उन्नति नहीं कर पा रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या ने हमारी प्रगति पर पूर्ण 
विराम लगा दिया है। भूतपूर्व नियोजन मंत्री श्री अशोक मेहता ने ठीक ही कहा था. “ 
जनसंख्या में वृद्धि रात्रि के चोर के समान है जो- हमारे आर्थिक विकास में प्राप्त 
सफलता को हमसे लूट ले जाता है।” हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी के शब्दों 
में “ जनसंख्या में तीव्र गति से बढ़ते रहने से आयोजित विकास करना बहुत कछ ऐसी 
भूमि पर मकान खड़ा करने के समान है जिसे बाढ़ का पानी बराबर बहा ले जा रहा है। मैं 
कहूँगी यह बालू पर मकान खड़ा करने जैसा है। आयोजन, औद्योगिक तथा कृषि-विकास 
द्वारा जो कुछ भी उन्नति होती है। वह आबादी की वृद्धि में डूब जाती है। फलत: जनता: 
के रहन-सहन के स्तर में कोई उल्लेखनीय उन्नति नहीं दिखाई पड़ती है।” विभिन्‍न क्‍ 
धर्मो, मान्यताओं, अशिक्षा एवं रुढ़ियों में जकड़ा पूरा भारतीय समाज तथा उसकी आज 
की युवा पीढ़ी, यदि वर्तमान तीव्र जनसंख्या वृद्धि के गम्भीर और विनाशक परिणामों को क्‍ 
जान-समझ न पायी तो निकट भविष्य में, उनके युवा काल में ही, अत्यन्त भयंकर 


स्थिति निर्मित हो जायेगी जो उनके और उनकी सन्‍्तान का जीवन कठिन व दूभर 


















देगी। अतएव, आज वास्तव में आवश्यकता है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में, एक 
जनजागरण निर्मित हो, जिससे प्रेरणा लेकर हर व्यक्ति अपने जीवन और अपने परिवार 
के जीवन के बारे में, एक ऐसा निर्णय ले सके जो कि सर्वमान्य हो और यह तभी सम्भव 
हो सकता है, जब हर व्यक्ति तीव्र जनसंख्या वृद्धि को किसी समाज, धर्म, राजनीतिक 
विचार, स्तर अथवा अन्य स्वार्थी एवं अन्य संकुचित दृष्टिकोण से न परखें| वरन्‌ इस 
समस्या को स्वयं अपनी और अपने परिवार की गहन समस्या अनुभव करें। 

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध “ स्वतन्त्रोत्तर काल में भारतीय जनसंख्या की प्रवृत्ति, 
समस्या एवं समाधान का विश्लेषणात्मक अध्ययन है।” प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के अन्तर्गत 
सम्पूर्ण विषय सामग्री को सात अध्यायों में विभकत किया गया है। प्रथम अध्याय में 
जनसंख्या वृद्धि का इतिहास, आर्थिक संसाधन के रूप में महत्व तथा भारत में जनसंख्या 
की संरचना, घनत्व एवं जनसंख्या विस्फोट का वर्णन किया गया है। द्वितीय अध्याय के 
अन्तर्गत जनाधिक्य की समस्या का स्वभाव तथा जनाधिक्य एवं सामुदायिक जीवन का 
ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। जनसंख्या वृद्धि पर माल्थस एवं अन्य विचार धारायें एवं 
भारत में जनसंख्या वृद्धि के विशेष कारण तृतीय अध्याय की विषय सामग्री है। अध्याय 
चतुर्थ में जनसंख्या का आर्थिक व सामाजिक विकास पर प्रभाव के अन्तर्गत जनसंख्या 
वृद्धि एवं प्रतिव्यक्ति आय, पूँजी निर्माण, रोजगार, पारिवारिक जीवन, पर्यावरण, सामार्जिक 
विघटन का अध्ययन किया गया है। पंचम अध्याय के अन्तर्गत भारत सरकार की 
जनसख्या नीति का अर्थ, आवश्यकता तथा सरकारी नीति की सफलतायें व असफलताओं 
के कारण दर्शाये गये है| छठें अध्याय में जनसंख्या शिक्षा का अर्थ एवं आवश्यकता तथा 
परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता के लिये आवश्यक तत्वों का वर्णन किया गया 
है। अध्याय सप्तम में शोध का निष्कर्ष दिया गया है साथ ही जनसंख्या को नियन्त्रित 
करने के लिये सुझाव प्रदर्शित किया गया है। 
किसी भी कठिन लक्ष्य को पाने के लिये जीवन में सर्वप्रथम प्रेरणा रणा, 


तत्पश्चात्‌ निर्देशन एवं सहयोग की परम आवश्य कता होती है। वैसे भी समाज में रहकर 



















कोई कार्य नितांत अकेले करना यदि असम्भव नहीं तो अत्यधिक कठिन अवश्य होता है। 
इस सत्य को मैंने शोध कार्य के दौरान जाना। लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा लक्ष्य की 
: प्राप्ति के लिये आवश्यक तो होती है, परन्तु पर्याप्त नहीं, क्योंकि केवल प्रेरणा से ही काम 
नहीं चलता। वास्तव में किसी विश्लेषणात्मक अध्ययन में विभिन्‍न तथ्यों के एकत्रीकरण 
एवं उनके विश्लेषण के लिये उचित दिशा निर्देशन अति आवश्यक होता है। 
मैं शोधकर्ती अपने शोध प्रबन्ध के पूर्ण होने पर उन समस्त महानुभावों की 

हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने मेरे इस शोध प्रबन्ध में किसी न किसी प्रकार का अमूल्य 
सहयोग दिया है। इस बात को स्वीकार करने में मुझे प्रसन्‍नता का अनुभव हो रहा है 
कि मेरे कर्मयोगी पिता श्री रामप्रताप गुप्ता, स्नेहमयी माँ श्रीमती राजकुमारी गुप्ता, बड़े 
भाई राहुल गुप्ता, छोटे भाई रोहित गुप्ता व परिवार के अन्य सदस्यों, गुरूजनों, मित्रों एंव 
अन्य शुभवचिन्तकों की कृपा, आर्शीवाद, प्रेरणा एवं सदभावना निरन्तर इस कार्य को पूर्ण 
करने में स्फूर्ति उत्पन्न करती रही है। मैं अपनी पर्यवेक्षक आदरणीय डॉ० रजनी त्रिपाठी 
वरिष्ट प्रवक्‍ता, अर्थशास्त्र विभाग, डी. वी. कालेज, उरई के द्वारा दिये सहयोग के प्रति 
हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ जिनका सहयोग एवं सुझाव मुझे निरन्तर प्राप्त होता 
रहा है। 

इसके साथ ही मैं डॉ0 के. पी. गुप्ता, विभागाध्यक्ष एवं श्री शरद 
श्रीवास्तव वरिष्ट प्रवक्‍ता अर्थशास्त्र विभाग, डी. वी. कालेज, उरई व डॉ० सी पी. सिंह. 
विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग अतर्रा कालेज अतर्सा के प्रति सादर व हार्दिक आभार 
: प्रकट करना मैं अपना प्रथम पुनीत कर्त्त॑व्य समझती हूँ जिन्होंने अपने सुझावों द्वारा सदैव 
मुझे प्रेरित किया है। 

मैं किन शब्दों में अपने प्रेरणास्त्रोत आदरणीय डा0 परमात्मा शरण 
गुप्ता, प्रवक्‍ता अर्थशास्त्र विभाग, डी. वी. कालेज उरई र्‌ई के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट 
करू जिनकी सतत्‌ प्रेरणा व उत्साह के कारण में इस शोध कार्य को पूर्ण कर सकी हूँ। 


इस क्षेत्र में उनेक विस्तृत अनुभव एवं विद्वता रूपी रश्मियों से मेरा पथ आलोकित हुआ | 








उनकी यह प्रेरणा मुझे मेरे शोध प्रबन्ध की लम्बी यात्रा में सबल सम्बल, प्रदान करती 

रही है। आपके प्रति अपनी हार्दिक भावनाओं को रेखांकित करना न केवल मेरे लिए 
कर्त्तव्यपूर्ण है बल्कि सौभाग्यपूर्ण भी | 

अध्ययन में सहायक ग्रन्थों के लिये मुख्य रूप से दिल्‍ली स्कूल ऑफ 

इकोनॉमिक्स, केन्द्रीय लाइब्रेरी आई आई टी कानपुर, डी. वी. कालेज लाइब्रेरी उरई, 

डिस्ट्रीक्ट लाइब्रेरी उरई, सनातन महिला महाविद्यालय उरई, गाँधी महाविद्यालय उरई, 

शाहु जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय लाइब्रेरी कानपुर के लाइब्रेरियन की भी 

अत्यन्त आभारी हूँ। 

विभिन्‍न शोध संम्बन्धी ऑकड़ों व सूचनाओं के लिये अन्नवेषक कम 

संगणक, सेन्सस ऑफ इण्डिया ऑफिस नई दिल्‍ली, जनगणना ऑफिस लखनऊ, 

जनगणना कार्यालय उरई, जिला सांख्यिकी कार्यालय उरई, एवं जिला विकास कार्यालय 


उरई के प्रति आभार प्रकट करती हूँ। 





बडेरिया भवन 
404, तुलसी नगर, उरई 
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अध्याय - प्रथम 


विद्वानों के अनुसार आज से लगभग 20-30 लाख वर्ष पूर्व मानव का इस 





धरती पर प्रादुर्भाव हुआ था। प्रारम्भ से सन्‌ 4830 तक विश्व की कूल जनसंख्या केवल 
एक अरब थी, किन्तु अगले 00 वर्षों में ही अर्थात्‌ सन्‌ 4930 तक जनसंख्या दो गुनी 
है तात्पर्य यह है कि जितनी जनसंख्या वृद्धि लाखों वर्षों में हुई उतनी इधर मात्र 
00 वर्षो में ही हो गई | जनसंख्या द्‌द्ध की यह दर और तेज हुई और अगली एक अरब 
की वृद्धि केवल 30 वर्षों में ही हो गई । इस प्रकार सन्‌ 4960 तक 3 अरब नर-नारी इस 
धरती पर हो गये और फिर अगले 4१5 वर्षो में ही अर्थात्‌ सन्‌ 4975 तक जनसंख्या 
बढ़कर 4 अरब हो गई | विश्व जनसंख्या में पुन: 4 अरब की वृद्धि होने में केवल 42 वर्ष 
ही लगे | 44 जुलाई 4987 को विश्व के 5 अरब वें शिशु का जन्म युगोस्लाविया में हुआ | 
2 अक्टूबर 4999 को सम्पूर्ण विश्व की जनसंख्या बढ़कर 6 अरब हो गई । अनुमान है 
कि विश्व की जनसंख्या सन्‌ 2040 तक 7 अरब सन्‌ 2022 तक 8 अरब तथा 2050 तक 
9 अरब हो जायेगी | 
.. जनसख्या सम्बन्धी सूचनाओं के संकलन की परम्परा प्राचीनकाल से ही 
किसी न किसी रूप में विद्यमान रही है। भारत, मिश्र, बेवीलोन तथा चीन के प्राचीन 
इतिहास में राज्य के जनसंख्या सम्बन्धी उल्लेख मिलते है। उस समय जनसंख्या 
सम्बन्धी आँकड़ों को एकत्र करने में राज्य की रूचि सम्भवतः प्रशासन सैनिक शक्ति एवं 
सैन्य व्यवस्था, भूमि व्यवस्था एवं लगान आदि की दृष्टि से रही होगी। भारत में 
महाभारत, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और आइने-अकबरी में जनसंख्या सम्बन्धी उल्लेख 
मिलते है। इस तरह जनसंख्या सम्बन्धी विचार समय-समय पर व्यक्त किये जाते रहे 
है तथा इसकी गणना भी की जाती रही है। अतः आँकड़े केवल किसी साध्य के लिये 
साधन की भूमिका निभाते थे। क्‍ 








है 


भारतवर्ष में जनसंख्या सम्बन्धी जानकारी जनगणना द्वारा उपलब्ध कराये 
जाने का उल्लेख हमें इतिहास में भी मिलता है। “कौटिल्य का अर्थशास्त्र” नामक 
पुस्तक में मौर्यकाल में किये गये कृषि, आर्थिक व जनसंख्या सम्बन्धी सर्वेक्षणों की 
जानकारी मिलती है। मुगल शासक अकबर के राज्यकाल में उद्योग, सम्पत्ति एवं 
जनसख्या सम्बन्धी एकत्रित की गयी जानकारी का विवरण 'आइने-अकबरी' में विस्तार 
पूर्वक दिया गया है। 

भारत की जनसंख्या से सम्बन्धित अधिकृत तथ्य सन्‌ 4874 में तथा ठीक 
उसक बाद ही एकत्र किये जाने लगे। ऐतिहासिक प्रमाणों से यह आभास होता है कि 
प्राचीन भारत में ऐसे विकसित शहर थे, जिनमें विशाल जनसमूह का निवास था तथा 
जहाँ घनी आबादी थी। मोहन जोदडों एवं हडप्पा की खुदायी से पता चलता है कि ईसा 
से करीब तीन-चार हजार वर्ष पूर्व भारत एक विकसित राष्ट्र था। 

सिकन्दर के आक्रमण काल में भारत में बहुत जनसंख्या थी, क्योंकि एक 
छोटे से राज्य में 37 नगर थे जिनमें 5,000 निवासी वास करते थे। चन्द्रगुप्त के काल 
में भारत में 7 लाख सेना थी। ”किग्सले डेविस” का मत है कि “ईसा सन प्रारम्भ होने 
से पूर्व भारत में बहुत जनसंख्या थी, क्‍योंकि यहां एक ओर प्रविधि का पर्याप्त विकास 
हो चुका था तथा दूसरी ओर उस विकसित प्रविधि का उपजाऊ भूमि होने से प्रयोग हो 
जाता था।। डा0 प्राणनाथ” ने ऐतिहासिक प्रमाणों, अभिलेखों तथा विद्यमान साहित्य के 
आधार पर भारत की 400 ईसा पूर्व की जनसंख्या 400 से 440 मिलियन अनुमानित 


की |” 2 उनका मत था कि दीर्घकाल तक भारत की जनसंख्या इन्हीं दो सीमाओं के 


न कोई व्यवस्था अवश्य रही होगी। हो सकता है इसका उद्देश्य राज्य की सैन्य शक्ति 

का अनुमान लगाना हो या करो से सम्भावित आय का पता लगाना हो। कौटिल्य के 

अर्थशास्त्र (300 ई0पू0) में सांख्यिकी की विकसित पद्धति के उल्लेख मिलते है - 
.._ वन्‍लावाशंवाणे शाफ्रालब्ाांगा 070००फएएथा०ा वात छा0वंप्रणा0ा 72007080 
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मौर्य के शासनकाल में (326-488 ई0 पूर्व एक निश्चित अवधि के 
उपरान्त जनगणना होती रहती थी। गुप्तकाल जिसे प्राचीन भारत का स्वर्णयुग कहा 
जाता है, में यह जनगणना पद्धति प्रचलित थी और इसके लिये एक स्थायी विभाग था| 
प्रसिद्ध इतिहासकार “मोरलैण्ड” ने “सत्रहवीं सदी के प्रारम्भ में मारत की जनगणना 
400 मिलियन अनुमानित की।”“4 “डा0 फिण्डले शिराज ने तत्कालीन भारत की 
जनसंख्या 480 मिलियन अनुमानित की |”5 किंग्सले डेविस ने 430 मिलियन तथा डा0 
राधाकमल मुकर्जी ने 450 मिलियन के अनुमान लगाये |”6 किंग्सले डेविस एवं एस0 
चन्द्रशेखर ने भारत की प्राचीनकाल की जनसंख्या के अनुमान तालिका 4.4 में दिये गये 
है [7 एवं ग्राफ 4.4 (७) व ग्राफ 4.4(8) में स्पष्ट है - 
तालिका १.१ 
प्राचीनकाल की जनसंख्या 
भारत की सत्रहवीं से उन्‍नीसवीं शताब्दी के जनसंख्या अनुमान 
किंग्सले डेविस | एस0 चन्द्रशेखर वर्ष 
जनसंख्या मिलियन में वर्ष_| जनसंख्या मिलियन में 
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प्राचीनकाल की जनसंख्या 
किंग्सले डेविस के जनसंख्या सम्बन्धी अनुमान 
पैमाना 
(2४ अक्ष पर......जनसंख्या मिलियन में 
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तालिका 4.4 एवं ग्राफ 4.4(/98) व ग्राफ 4.4 (8)से स्पष्ट है कि भारत की 

जनसंख्या 300 ई0 पूर्व से लेकर सत्रहवीं सदी के प्रारम्भ तक प्राय: स्थिर थी, जिसका 
कारण ऊँची जन्मदर एवं ऊँची मृत्यु दर थी। सन्‌ 4822 में सर थॉमस मुनरों ने मद्रास 
प्रेसीडेस्सी की जनगणना करायी। इससे पूर्व सन्‌ 4802, 4843 एवं 4845 में भी 
जनगणना के प्रयास किये गये। सन्‌ 4849 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारत के उस 
भाग में जनगणना करायी, जिसमें उसका शासन था तथा प्रत्येक पांच वर्ष बाद 
जनगणना किये जाने के सुझाव रखे। सन्‌ 4872 में भारत में प्रथम बार व्यवस्थित रूप 
से जनगणना हुई। किन्तु इसमें न तो सारे देश की जनगणना हुई और न ही यह 
जनगणना एक साथ हो पाई थी। सन्‌ 4884 में ब्रिटिश शासनकाल में सर्वप्रथम 
“जनगणना” शासकीय स्तर पर करायी गयी, तबसे प्रत्येक दसवें वर्ष देश में जनगणना 
होती चली आ रही है। 
सन्‌ १९०१ से जनसंख्या की वृद्धि - क्‍ 

. भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति के बारे में जानकारी हमकों विभिन्‍न 
जनगणनाओं के माध्यम से ही होती है। सन्‌ 4904 से 2004 तक जनसंख्या में बद्धि के 
निश्चित आँकड़े उपलब्ध है जो-कि तालिका १.2 में दिखाये गये है। 
लक न तालिका १.२ | 

सन्‌ १९०१ से २००१ तक जनसंख्या में वृद्धि के ऑकडे 
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जनगणना [कुल जनसंख्या | जनसंख्या में दशकीय वृद्धि 


वर्ष करोड़ में प्रतिशत में 
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तालिका 4.2 में दिये गये आंकड़ो से स्पष्ट है कि सन्‌ 4924 तक भारत 
में जनसंख्या में अनिश्चित वृद्धि एवं ह्यास होता रहा। जहां 4904 से 4944 के दौरान 
जनसंख्या बढ़ी, वही अगले दशक 4944-4924 के दौरान इसमें गिरावट आयी | इसके 
अतिरिक्त 4924 से पहले जनसंख्या वृद्धि की दर भी बहुत कम थी। 

परन्तु 4924 के बाद से वृद्धि के दृष्टिकोण से परिस्थितियां एकदम बदल 
गयी | यही कारण है कि 4924 के वर्ष को “महान विभाजन” वर्ष कहा जाता है, क्योंकि 
_ 4944-4924 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि ऋणात्मक थी। 4924-34 के दौरान 
ज॑नसंख्या में 2.77 करोड़ की वृद्धि हुई। 493-94 के दौरान वृद्धि की यह प्रवृत्ति 
आगे आने वाले दशकों में भी जारी रही है। 

स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ जनसंख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति तीव्र गति से बढ़ने 
लगी। उदाहरण के लिये 4954-64 के दशक में जनसंख्या में 7.8 करोड़ अर्थात 
2.54 प्रतिशत की वृद्धि हुयी जो कि पिछले दशक की तुलना में बहुत अधिक थी | 

4964-4974 के दशक में जनसंख्या में और भी अधिक भारी मात्रा में 
0.90 करोड़ अर्थात्‌ 24.80 प्रतिशत की वृद्धि हुयी जो कि जापान के कुल जनसंख्या 
के बराबर ही थी। इसी प्रकार 4974-84 के दशक में जनसंख्या में 43.54 करोड़ की 
वृद्धि हुयी, जो कि तत्कालीन यूनाइटेड किंग्डम की जनसंख्या के दुगने से भी अधिक 
थी। सन्‌ 4984-94 के दशक में जनसंख्या में 46.30 करोड़ की वृद्धि हुयी | वृद्धि का यह _. 
सिलसिला 4994-2004 के दशक में भी जारी रहा और जनसंख्या में 48.06 करोड़ की 
वृद्धि हुयी।. ह 
क्‍ वार्षिक आधार पर भारत में जनसंख्या में होने वाली वृद्धि लगभग 4.95 
प्रतिशत रही जो कि ब्राजील की जनसंख्या के बराबर है। पिछले दशकों की तुलना में 
स्वतंत्रता के बाद की यह वृद्धि बहुत अधिक है। यदि वृद्धि की दर को प्रतिवर्ष प्रतिशत 
में व्यक्त किया जाय तो 4987-94 के दौरान 4.04 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी। इस प्रकार 


समय क साथ-साथ वृद्धि की दर में वृद्धि की ही प्रवृत्ति व्तति मौजूद रही है। भारत रत में 
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जनसंख्या वृद्धि की यह दर विश्व के अनेक देशों में जनसंख्या वृद्धि की दर से बहुत 
अधिक रही है। यह अनुमान लगाये जाते है कि यदि भारत में जनसंख्या इसी गति से 
बढ़ती रही तो सन्‌ 2025-50 के बीच कभी भी भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या 
से अधिक हो सकती है। 4904-2004 तक भारत में जनसंख्या वृद्धि को ग्राफ 4.2 में 
दिखाया गया है। 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारत की जनसंख्या न केवल निरपेक्ष रूप 
से बहुत अधिक बढ़ी है बल्कि यह खतरनाक गति से बढ़ रही है जो कि देश के आर्थिक 
: विकास में एक महत्वपूर्ण बाधा बनती जा रही है। 
आर्थिक संसाधन के रूप में जनसंख्या का महत्व - 
किसी भी देश के आर्थिक विकास में मानव संसाधनों का अपना एक 
विशेष महत्व है। विभिन्‍न युगों में उभरने वाली विश्व की सभ्यताओं के निर्माण और पतन 
का श्रेय मानव को ही रहा है। विध्वंस और नव-निर्माण मानव जाति की कला-कृतियों 
के दो रूप है। मनुष्य विश्व के इतिहास का रचियता भी है और नायक भी | इसी प्रकार 
मानव संसाधन किसी देश के आर्थिक एवं औद्यौगिक विकास का आधार है। यद्यपि 
किसी देश का आर्थिक विकास बहुत सीमा तक उस देश के प्राकृतिक साधनों और पूँजी 
की मात्रा पर निर्भर करता है परन्तु मानव संसाधन वह शक्ति है जो इन भौतिक साधनों क्‍ 
को दिशा व गति प्रदान करती है। नये आविष्कार, गगन-चुम्बी भवनों व विशालकाय क्‍ 
फैक्टरियों का निर्माण, पर्वतों का वृक्ष-छेदन, सागर पर विजय नदियों के जल को 
नियन्त्रित करने वाले बाँध और पृथ्वी के गर्भ से निकाली गयी विशाल खनिज सम्पदा 
सब मानवीय प्रयासों और संकल्प शक्ति की देन है। 
किसी भी देश के लिये उसकी जनसंख्या उसके आर्थिक विकास का 
साधन तथा 'साध्य” दोनों होती है। समस्त उत्पादन का मूल साधन मनुष्य ही है। 
वही अपनी शारीरिक और बौद्धिक शक्ति तथा भौतिक साधनों का प्रयोग करके, नयी. 
: शैतियों और प्रतिक्रियाओं की खोज करके, उत्पादन की प्रक्रिया को जन्म देता है और हे क्‍ 
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आर्थिक विकास के लिये मार्ग प्रशस्त करता है। किसी देश के प्राकितक साधन पर्याप्त 
हो तो भी वह देश गरीब ही रह सकता है, क्‍योंकि उसके जनसमूह पर्याप्त एवं 
कार्यकुशल न हो। प्रो० पी० एल0 रावत के शब्दों में, “मनुष्य आर्थिक क्रियाओं का आदि 
तथा अन्त दोनों ही है।” अतः जनसंख्या आर्थिक विकास के लिये आवश्यक श्रम की 
पूर्ति करती है। स्पष्ट है कि उत्पादन के एक साधन के रूप में मानव का महत्व सर्वोपरि है। 

कई विकासशील देशों की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है तथा 
राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो रही है जिससे प्रति व्यक्ति आय घटती जा रही है। यदि 
आर्थिक विकास की दर जनसंख्या वृद्धि दर से कम है तो प्रति व्यक्ति आय में ह्यास और 
इससे अधिक हो तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। यदि जनसंख्या स्थिर हो जाती 
है और आर्थिक विकास में वृद्धि होती है तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय 
आय में वृद्धि होने पर श्रमिकों में अच्छे उपकरण, मशीने, शिक्षा, प्रशिक्षण प्रदान करने के 
उपयोग में लाया जा सकता है| 

वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार का आकार भी बहुत कुछ जनसंख्या के 
आकार पर निर्भर करता है जो बदले में यह निश्चित करता है कि देश में कौन से उद्योग 
स्थापित किये जायेगें? विशिष्टीकरण का अंश क्‍या होगा ? तथा उत्पादन का पैमाना 
क्या होगा ? मौटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि उपभोक्ताओं के 
रूप में वस्तुओं के लिये माँग पैदा करती है जिससे -> बाजारों का विस्तार होता है -> 
बचतों में वृद्धि होती क्‍ है -> उत्पादन के ढाँचे में विविधता आती है और फलस्वरूप -> 
रोजगार के अवसर बढ़ जाते है। इस प्रकार जनसंख्या द्क्लि वस्तुओं की अतिरिक्त माँग 
का सृजन करके आर्थिक विकास को बल प्रदान करती है। क्‍ 

लेकिन मानव उत्पादन का साधन ही नहीं, वरन 'साध्य' भी है। मनुष्य जो 
उत्पादन करता है उसका उपभोग भी वही करता र्ता है। समस्त उत्पादन का एक मात्र 
उद्देश्य यही होता है कि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाये। वास्तव में 


आर्थिक विकास का कोई महत्व नहीं है यदि उसका उद्देश्य मनुष्य के जीवन के स्तर 








[] 
में वृद्धि करना न हो। इस प्रकार आर्थिक विकास की प्रक्रिया में मानव की भूमिका 
'साधन' और 'साध्य' दोनों ही रूपों में महत्वपूर्ण है। 

मानवीय संसाधन के महत्व और उसकी उपयोगिता पर प्रो0 ए0 मुखर्जी 
के इन शब्दों से पर्याप्त प्रकाश पड़ता है, जो 5 जुलाई 4966 के आर्थिक समीक्षा के अंक 
में पृष्ठ 45 पर व्यक्त है। “किसी भी राष्ट्र की उन्‍नति मानवीय साधन संगठित करने की 
क्षमता पर निर्भर करती है। निःसन्देह किसी भी देश में जनशक्ति साधन राष्ट्र की भारी 
पूँजी मानी जाती है लेकिन इन साधनों का यदि समुचित उपयोग न हो और नये 
रोजगार के अवसर न उपलब्ध किये जाये, तो ये साधन देश के लिये भार-स्वरूप बन 
जाते है। राष्ट्रीय विकास के लिये अपनाई गई नीति में जनशक्ति आयोजन एक मूल 
तत्व है, फिर चाहे इसका उपयोग आर्थिक उन्‍नति के लिये आवश्यक कुशल कर्मचारी 
उपलब्ध कराने या लोगों को उत्पादन और सामाजिक दृष्टि से लाभप्रद रोजगार 
उपलब्ध कराने के लिये किया जाये। अधिकांश विकासोन्मुख देशों को विकास आयोजन 
के इस अहम्‌ पहलू के प्रति कारगर दृष्टिकोण अपनाने की समस्या का सामना करना 
पड़ रहा है। क्‍ 
लोगों की कार्यकुशलता के प्रभावी उपयोग के द्वारा मानवीय साधनों का 
समुचित विकास आधुनिक ढंग से उन्‍नति करने का एक अभिन्‍न अंग है। राष्ट्र की 
सम्पत्ति, जनता के विकास और भौतिक साधनों के संग्रह पर निर्भर करती है। द्रुत गति 
से आर्थिक विकास के लिये भौतिक पूँजी और मानवीय पूँजी दोनों का तेजी से संचय 
होना चाहिये। 

यंदि जनसंख्या आर्थिक विकास का एक प्रभावी स्रोत है तो कुछ दशाओं 
में वह आर्थिक विकास की प्रमुख बाधा भी है। रिचार्ड गिल के अनुसार “जनसंख्या वृद्धि 
का राष्ट्रीय उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति आय पर अन्तिम प्रभाव धनात्मक, ऋणात्मक या 
_ तटस्थ होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि जनसंख्या वृद्धि का स्वरुप क्या है और 


. वह किन दशाओं में हो रहा है।” यदि जनसंख्या-वृद्धि उच्च जनन-क्षमता लिये है और... 
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उसका प्रभाव उत्पादन आयु-वर्ग के लोगों की बजाय अश्रितों की संख्या को बढ़ाने 
वाला है तो इससे उत्पादकों के स्थान पर उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होगी और 
कुल मिलाकर जनसंख्या -वृद्धि का प्रति व्यक्ति उत्पादन पर प्रभाव ऋणात्मक होगा । 
इसके विपरीत यदि जनसंख्या की आयु संरचना अनुकूल है तो इसका आर्थिक विकास 
पर धनात्मक प्रभाव पड़ेगा । 

भारत के संदर्भ में तो जनसंख्या सम्बन्धी अध्ययन अत्यधिक महत्वपूर्ण 
एवं आवश्यक है क्‍योंकि जनसंख्या से सम्बन्धित परिस्थितियां बहुत जटिल हो चुकी है 
तथा यह आर्थिक विकास के मार्ग में बहुत बाघायें प्रस्तुत कर रही है। 

भारत में आज आर्थिक विकास एवं जनसंख्या वृद्धि के मध्य एक ऐसा 
असन्तुलन पैदा हो गया जो न केवल यहाँ कि आर्थिक वृद्धि को बल्कि सामाजिक एवं 
सांस्कृतिक उन्नति को भी प्रतिकूल रूप में प्रभावित कर रहा है। इसमें कोई सन्देह नहीं 
है कि भारत में आज जनसंख्या का स्तर उस स्तर से बहुत ऊँचा हो चुका है, जिसे यहाँ 
का आर्थिक विकास उचित ढंग से पोषित नहीं कर सकता है। यही कारण है कि पिछले 
कुछ दशकों से हमारे देश में जो कुछ भी उपलब्धियां प्राप्त की गयी है वह प्रति व्यक्ति 
उपलब्धता के मानक पर रखे जाने पर हमें निराशा ही प्रदान करती है। अतः वर्तमान 
परिवेश में जनसंख्या समस्या का ज्ञान एवं उसके लिये ठोस उपायों को खोजा जाना 
अत्यधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुकी है। 
जनसंख्या राष्ट्र के लिये सम्पत्ति एवं दायित्व - 

आर्थिक दृष्टिकोण से किसी भी समाज के लिये जनसंख्या आर्थिक 

सम्पत्ति ही है और समाज का दायित्व भी है। वास्तव में किसी भी देश को आर्थिक 
विकास में भानव संसाधन का अपना एक विशेष महत्व है और जनशक्ति राष्ट्र की 
सम्पदा है। जब जनशक्ति का उपयोग योजनाबद्ध तथा प्रभावकारी ढंग से किया जाता 
है तभी देश का तीव्र आर्थिक विकास सम्भव होता है। दूसरी ओर मनुष्य ही संसाधनों 
. का उपयोग करता है। बिना मानव के पृथ्वी संसाधन विहीन है। जैसे-जैसे मनुष्य के 








[3 


प्राविधिक ज्ञान का विकास होता जाता है वैसे ही मानव में संसाधनों को बढ़ाने और नये 
संसाधन उत्पन्न करने की क्षमता में वृद्धि होती जाती है। “मनुष्य का ज्ञान व श्रम ही 
सबसे बड़ा संसाधन है।” (जैलिस्की) 

इस विचार को मानने वालो में प्रो. हेन्‍्सन, आर्थर लुइस, कोलिन क्लार्क, 
हर्षमैन के नाम उल्लेखनीय है। प्रो० हेक्सन के अनुसार “जनसंख्या-वृद्धि आर्थिक 
विकास की एक पूर्व शर्त है।” बढ़ती हुई जनसंख्या बाजारों का विस्तार करती है जिससे 
निवेश प्रेरणा को बल मिलता है और फलत: उत्पादन तथा रोजगार बढ़ने लगता है। 
अत: जनसंख्या-वृद्धि किसी देश के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है। 

वास्तव में, आर्थिक विकास प्राकृतिक साधनों, श्रम शक्ति, पूँजी तथा 
तकनीकि का फलन है। परन्तु इसमें श्रम शक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। क्योंकि 
विकास-:्रक्रिया में वही एक मात्र प्रावैगिक साधन है। 

साइमन कुजनेटस का भी कहना है कि “अन्य बातें समान रहने पर 
जनसंख्या की प्रत्येक वृद्धि श्रम-शक्ति को बढ़ाती है। हाँ! इसका श्रम-शक्ति के लिये 
निश्चित योगदान इस बात पर निर्भर करेगा कि क्‍या जनसंख्या-वद्धि, मृत्यु-दर के 
गिरने के कारण अथवा शुद्ध देशान्तरवास के कारण या जन्म-दर में वृद्धि के कारण हुई 
है ।” इस प्रकार कार्यशील श्रम-शक्ति की पूर्ति के स्रोत के रूप में, जनसंख्या-वद्धि 
आर्थिक विकास का उत्प्रेरक है। और इसका प्रभाव अन्ततः उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने 
का होता है। द क्‍ 

जनसंख्या की वृद्धि में उत्पादन की मात्रा बढ़ती है वशर्ते कि जनसंख्या 
का आकार देश में उपलब्ध एूँजी व भूमि की तुलना में छोटा है। कहने का अभिप्राय यह 
है कि जनसंख्या-वृद्धि और उत्पादन-वृद्धि में धनात्मक सह-सम्बन्ध है। जनसंख्या में 
होने वाली वृद्धि, गहन श्रम-विभाजन और विशिष्टीकरण को बढ़ावा देकर श्रम की क्‍ 
उत्पादकता में वृद्धि कर देती है। 








[4 


रागनर नर्क्स का मत कि अतिरिक्त श्रम-शक्ति एक प्रकार की अदृश्य 
बचत है और अर्द्ध-बेरोजगारी के रूप में इन अदृश्य सम्भाव्य बचतों को पूँजी-निर्माण 
के लिये प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार अतिरिक्त श्रम-शक्ति, पूँजी निर्माण का 
एक सुलभ साधन सिद्ध होता है। 

किसी देश की श्रम-शक्ति का मुख्य स्रोत जनसंख्या है। अतः यदि देश 
में जनसंख्या का आकार छोटा है, तो इसका अर्थ यह है कि जनसंख्या देश के उत्पादक 
साधनों के पूर्ण शोषण के लिये अपर्याप्त है। यही कारण है कि उन्नत देशों के आर्थिक 
विकास में जनसंख्या एक सहयोगी साधन रही है। क्‍ 

जनसंख्या वृद्धि मानव पूँजी निर्माण में भी सहायक है| उपलब्ध जनशक्ति 
के ज्ञान में वृद्धि करके उसकी कुशलताओं एवं योग्यताओं में सुधार करने का प्रयास 
किया जाता है तो उससे मानव पूँजी का निर्माण होता है। जिसका अन्तिम प्रभाव प्रति 
व्यक्ति उत्पादकता को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था की विकास दर को ऊँचा करने का होता 
है। संक्षेप में नये ज्ञान की खोज एवं उसके विकास में वृद्धिशील जनसंख्या का 
सृजनात्मक मस्तिष्कों का सृजन करती है जिससे कौशल निर्माण को बल मिलता है। क्‍ 
नये ज्ञान का भण्डार बढ़ता है, और फलस्वरूप राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ने लगता है। 

प्रत्येक देश का उत्पादन स्तर, आर्थिक विकास की दर, राष्ट्रीय तथा प्रति 

व्यक्ति आय, देश -में उत्पादक क्रियाओं का संचालन, रहन-सहन का स्तर, आदि सभी 
दशायें उस देश की जनसंख्या के आकार, गठन एवं क्‍ वितरण पर निर्भर करती है। यद्यपि 
आर्थिक विकास में प्राकृतिक संसाधनों तथा पूँजी की मात्रा का भी विशिष्ट योगदान 
होता है परन्तु ये आर्थिक विकास के निर्जीव साधन है। मानव ही वह शक्ति है जो इन 
संसाधनों को अपनी कार्य-कुशलता तथा बौद्धिक दक्षता द्वारा वांछित दिशा में गतिशील 
कर इनका अनुकूलतम उपयोग करती है तथा विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। 
हि मानवीय श्रम तथा उसकी तकनीकि निपुणता भौतिक संसाधनों को 
उपयोगी वस्तुओं से बदलती है। अतः मानवीय श्रम तथा निपुणता भी एक प्रमुख 
संसाधन है भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देशों में जनशक्ति का नियोजन त्वरित 
_ आर्थिक विकास के लिये किया जा सकता है। अतः इसे से प्राथमिकता दी जानी चाहिये । 
. किसी सी भी प्रदेश के लिये ये उसकी जनसंख्या आर्थिक विकास का 'साधन' और 'साध्य 
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दोनों होती है। मानवीय श्रम तथा तकनीकि कुशलता समस्त उत्पादनों का मूल आधार है। 

समस्त मनुष्यों के लिये उचित स्वास्थ्य व्यवस्था एवं चिकित्सा व्यवस्था 
का प्रबन्ध भी समाज का ही दायित्व है और जनसंख्या में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि 
के साथ समाज के इस दायित्व में भी उतनी ही तीव्र गति से वृद्धि होती जाती है। 

जनसंख्या में होने वाली तीव्र वृद्धि जनसंख्या एवं खाद्य पूर्ति में असन्तुलन 
पैदा कर देती है और इस असन्तुलन को दूर करना समस्त जनता को सन्तुलित आहार 
पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना भी हमारे समाज का ही उत्तरदायित्व बन जाता है | 
इसके अतिरिक्त बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये पर्याप्त मात्रा में आवास, वस्त्र एवं 
मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था करना भी देश और समाज का ही उत्तरदायित्व है। 
जिस समाज में जनसंख्या जितनी कम होगी तथा जनसंख्या की वृद्धि की गति जितनी 
कम होगी वहाँ समाज के उपर्युक्त वर्णित दायित्वों में भी कम तीव्र गति से वृद्धि होती 
है और तब इसकी सम्भावना अधिक रहती है कि समाज अपने इन दायित्वों का 
सफलतापूर्वक निर्वाह कर सके। आज हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि की खतरनाक गति 
समाज कं दायित्वों में इतनी तीव्र गति से वृद्धि कर रही है कि हर ओर एक अशन्‍्तेलेग 
एवं अव्यवस्था सी उत्पन्न हो गई है। जिससे समाज न केवल अपने दायित्वों का ठीक 
से निर्वाह कर पा रहा है, बल्कि उत्पत्ति के एक संसाधन के रूप में कार्यशील जनसंख्या 
_का पूर्ण उपयोग कर देश का विकास भी नहीं कर पा रहा। 

प्रो0 विलार्ड, प्रो0 सायर, सिंगर का मानना है कि जनसंख्या-वद्धि 
आर्थिक विकास की एक प्रमुख बाधा है। प्रो० सिंगर का कहना है कि “जनसंख्या-वृद्धि 
आर्थिक विकास की दर पर ऋणात्मक प्रभाव डालती है, बचत-दर को घटाती है और 
विनियोग व उत्पादन को कम करती है|” प्रो० मायर के मतानुसार “कम विकसित देशों 
में तीव्र जन-वृद्धि पूँजी का विस्तार करने वाले निवेशों और नव प्रवर्तनों को प्रोत्साहित 
नहीं करती, बल्कि पूँजी-संचय की दर को कम करती है, निस्सारक उद्योगों में लागतों 
को बढ़ाती है अद्ध बेरोजगारी के आकार में वृद्धि करती है, और काफी हद तक पूँजी 
को शिशुओं के भरण-पोषण की ओर ले जाती है। जो उत्पादक-आयु तक पहुँचने से 
पहले ही मर जाते है। इस प्रकार राष्ट्रीय संसाधन पूँजी निर्माण में न जाकर जनसंख्या. 
निर्माण में स्वाहा हो जाते है। 
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भारत में जनसंख्या की संरचना 

भारत की जनसंख्या की संरचना का अध्ययन अनेक आधारों पर किया जा 
सकता है, यथा-लिंग, आयु, व्यावसायिक वितरण, शैक्षिक, ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या 
आदि | यहाँ भारत की जनसंख्या की संरचना का अध्ययन उक्त आधारों पर करते है - 
१, जनसंख्या का विभिन्‍न राज्यों में असमान वितरण -: 

देश की जनसंख्या देश के विभिन्‍न राज्यों के मध्य अत्यधिक असमान 
रूप से बटी हुई है जो तालिका 4.3 तथा चित्र 4.4 से स्पष्ट है - 

तालिका १.३ 
विभिन्‍न राज्यों में जनसंख्या का वितरण वर्ष २००१ 


क्रम 2004 में राज्य / कन्द्र जनसंख्या | कुल जनसंख्या 
शासित प्रदेश करोड़ में । में प्रतिशत 





































































































4 उत्तर प्रदेश 

न्‍ः महाराष्ट्र 

3. बिहार 

4. यं0 बंगाल 

5. आन्ध्र प्रदेश 

6. तमिलनाडु 

7. मध्य प्रदेश 

8. राजस्थान 

9. कर्नाटक 

40. गुजरात 

44. उड़ीसा 

॥2 केरल 

43. झारखण्ड 

44. असम 

45. पंजाब 

46. हरियाणा 

47. छत्तीसगढ़ 

48. दिल्‍ली* 

49. जम्मू व कश्मीर 
20. उत्तरांचल 

24. हिमाचल प्रदेश 
522“ त्रिपुरा 

23. मणिपुर 

24. मेघालय 

25. नागालैण्ड 

206. गोवा ह 

शा. अरूणाचल प्रदेश 
28. पाण्डिचेरी* 
29. चण्डीगढ़* 

30. * । मिजोरम 

< ८ सिक्किम ० ०७ 
32. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह* 
33. दादर व नगर हवेली* 
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उपर्युक्त तालिका 4.3 से स्पष्ट है कि भारत की जनगणना 4994-2004. 
के अनुसार विभाजन के बाबजूद उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश 
है। इसकी जनंसख्या 46.6 करोड़ है जो कि पाकिस्तान की जनसंख्या से 4 करोड़ से 
अधिक है। भारत के १9 राज्य ऐसे है जिनकी जनसंख्या 4 करोड़ से अधिक है दूसरी 
तरफ 8 राज्य एवं कन्द्रशासित क्षेत्र ऐसे है जिनकी जनसंख्या 40 लाख से कम है| 
लगभग आधी जनसंख्या देश के 5 राज्यों -उत्तर प्रदेश (6.6) करोड़, महाराष्ट्र (9.6) 
करोड़, बिहार (8.2) करोड़, पं० बंगाल (8.02) करोड़ और आश्ध्र प्रदेश में (7.57) करोड 
निवास करती है। जबकि सिक्किम एवं मिजोरम जैसे राज्यों में यह केवल क्रमशः ( 05). 
करोड़ एवं (08) करोड़ है। संघ शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या दिल्‍ली में 
(.38) करोड़ और सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप में (006) करोड़ है| जनसंख्या में वृद्धि 
दर के दृष्टिकोण से भी विभिन्‍न राज्यों में बड़ी असमानतायें रही है। उदाहरण के लिये 
994-2004 की जनगणना के अनुसार दस वर्षो में नागालैण्ड की जनसंख्या में सबसे 
अधिक वृद्धि हुयी है और दूसरे स्थान पर सिक्किम है। प्रतिशत के रूप में जबकि समस्त 
भारत में औसत वृद्धि 24.34 प्रतिशत हुई तब नागालैण्ड और सिक्किम में क्रमश:(64.44) 
प्रतिशत एवं (32.98) की वृद्धि हुयी। जबकि इन दस वर्षों में केरल (9.42) प्रतिशत की 
जनसंख्या में सबसे कम वृद्धि हुई और तमिलनाडु (4.49) प्रतिशत दूसरे स्थान पर है| 
२. ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या -- क्‍ 

सम्पूर्ण इतिहास में भारत प्रमुख रूप से ग्रामों का देश रहा है। प्रो० ब्लाश 
के अनुसार, “भारत ग्रामों का एक अति उत्कृष्ट देश है।” भारतीय जनसंख्या दो भागों 
में बटी हुई है। प्रथम ग्रामीण जनसंख्या, द्वितीय शहरी जनसंख्या | 2004 की जनगणना 
के अनुसार देश की जनसंख्या का 72.2 प्रतिशत ग्रामीण है जबकि 27.8 प्रतिशत शहरी 


जनसंख्या है| तालिका 4.4 एवं चित्र 4.2 से स्पष्ट है। 
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तालिका १.४ 
ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 
कुल जनसंख्या का प्रतिशत 


ग्रामीण जनसंख्या शहरी जनसंख्या 





स्रोत --- इकनॉगिक सर्वे 200/-02 
उपर्युक्त तालिका 4.4 से स्पष्ट है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि एवं 


आर्थिक प्रगति में सुधार के साथ-साथ शहरीय जनसंख्या में भी क्रमशः वृद्धि होती जा 
रही है। उदाहरण के लिये 4954 में कूल जनसंख्या का 82.7 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों एवं 
7.3 प्रतिशत शहरी, 4962 में 62 प्रतिशत ग्रामीण एवं 8 प्रतिशत शहरी तथा 2004 में 
72.2 प्रतिशत ग्रामीण एवं 27.8 प्रतिशत शहरी जनसंख्या है। 
वर्तमान समय में बढ़ता हुआ शहरीकरण आर्थिक प्रगति का द्योतक माना 
जाता है। स्वतन्त्रता के पूर्व जब भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की गति बहुत धीमी 
थी तब यहां शहरीकरण भी बहुत धीमी गति से हो रहा था। नियोजन काल में 
जैसे-जैसे देश में शहरी जनसंख्या बढ़ती गयी | आज विश्व के अन्य देशों की ही भांति 
भारत में भी शहरीकरण बढ़ रहा है तथा जनसंख्या निरन्तर गांवों से शहर की तरफ 
प्रवाहित होती जा रही है। गाँव में शहर की ओर पलायन को गति प्रदान करने वाले 
प्रमुख कारक है -ग्रामीण जनसंख्या का कृषि पर बढ़ता दबाव, कुटीर उद्योग का पतन, 
औद्यौगीकरण तथा उद्योगों का नगरों में केन्द्रित होना, आधुनिक शिक्षा पद्धति नागरिक 
सुविधायें एवं सास्कृतिक कारण एवं मनौवैज्ञानिक कारण इत्यादि| इस बढ़ते हुये 






























ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या 


पैमाना : 
()9५ अक्ष पर.......ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 
(2) अक्ष पर........वर्ष 
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शहरी जनसंख्या 
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शहरीकरण में वर्तमान में बहुत सी समस्याओं को जन्म दिया है जैसे यातायात की 
समस्‍या, सुरक्षा तथा कल्याण की समस्या, मनोरंजन की समस्या आदि | 

कुछ विद्वानों की राय है कि भारत में शहरीकरण आवश्यकता से अधिक 
है। डेविस एवं गोल्डन द्वारा तथा यूनेस्को की एक रिपोर्ट में भी यही राय व्यक्त की गयी 
है । ऐसा समझा जाता है कि पाश्चात्य देशों में शहरीकरण एवं औद्योगीकरण साथ-साथ 
हुआ, जबकि भारत में शहरीकरण तो हुआ किन्तु उसके साथ औद्यौगीकरण नहीं हुआ है| 

शहरी जनसंख्या का राज्यवार वितरण 

भारत के विभिन्‍न राज्यों में शहरी जनसंख्या का वितरण बहुत असमान 
है। कुछ प्रदेश ऐसे है जिनमें शहरी जनसंख्या का प्रतिशत समस्त देश के शहरी 
जनसंख्या के प्रतिशत से ऊँचा है जबकि देश में कुछ राज्य ऐसे है जिनमें शहरी 
जनसंख्या का प्रतिशत देश के औसत प्रतिशत से काफी नीचा है। 

गोवा राज्य का सर्वाधिक शहरीकरण हुआ जिसकी 49.7 प्रतिशत जनसंख्या 
शहरों में रहती है यह जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या का .42 प्रतिशत है| अन्य राज्य 
जो राष्ट्रीय औसत से ऊपर है उनके नाम है मिजोरम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, 
कर्नाटक, पंजाब एवं हरियाणा जो न्यूनतम शहरीकरण की सीमा में आते है ऐसे राज्य 
हिमाचल प्रदेश, बिहार, सिक्किम एवं असम है राज्यवार शहरीकरण तालिका 45 में 


प्रदर्शित किया गया है। 


क्‍ तालिका १.५ 
द शहरी जनसंख्या की दृष्टि से राज्यों का स्थान 
कूल जनसंख्या का प्रतिशत 

कुल जनसंख्या 
जनसंख्या का प्रतिशत 

भारत 

राज्य 

गोवा. 

मिजोरम 


तमिलनाडु 
महाराष्ट्र 
गुजरात 

















220) 





| कने 5.43 .79 33.9 
पंजाब 2.35 82 33.9 
हरियाणा 2.04 .67 29.0 
आमन्ध्र प्रदेश 828 2.05 27.0 
मध्य प्रदेश 5.87 4.67 26.6 
केरल 3.09 .82 25.9 
उत्तरांचल .8| .24 25.5 
जम्मू व कश्मीर .98 ... 25 24.8 
मणिपुर .22 .65 23.8 
राजस्थान 5.49 4.32 23.3 
झारखण्ड 2.6| .59 22.2 
उत्तरप्रदेश 46.46 कक... 3.49 20.7 
अरुणाचंल प्रदेश .09 02 20.4 
छत्तीसगढ़ 2.04 .4। 20.0 
मेघालय .22 04 49.6 
नागालैण्ड .8 .03 47.7 
त्रिपुरा .30 .05 47.0 
उड़ीसा 3.57 व 44.9 
असम 2.59 .33 42.7 
सिक्किम 9 .006 44.7 

| बिहार 8.06 86 . 40.4 
हिमाचंल प्रदेश .58 .05 9.8 
संघशासित प्रदेश 
दिल्ली* 4.33 4.28 93.0 
चण्डीगढ़* .08 08 89.7 
पाण्डिवेरी* .08 .06 66.5 
लक्षद्वीप* ,005 द .002 44.4 
दमन व द्वीप .009 » 005 36.2 
आखगान निकोक़र हीप साहू .02 .0| 32.6 
दादरा व नगर हवेली* .04 .005 22.8 


स्रोत : भारतीय अर्थव्यवस्था एक झलक - अरुणेश सिंह प्रष्ठ 227 
. लिंग संरचना -: 
मानव जनसंख्या की लिंग रचना एक ऐसी आधार भूत विशेषता है जो 
किसी भी प्रकार के जनांकिकीय विश्लेषण के लिए अत्यन्त आवश्यक है। लिंग संरचना 
में परिवर्तन किसी भी समाज के सामाजार्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को भलीभांति 
दर्शाता है। लिंगानुपात का अर्थ प्रति 4000 पुरूषों में महिलाओं की संख्या से है। यह 
एक ऐसा सामाजिक सूचकांक है जो किसी दिये हुये समय में किसी समाज में महिला 


-पुरुष के मध्य समानता के स्तर को दर्शाता है।. 
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स्‍त्री और पुरूषों के अनुपात की दृष्टि से भारत की स्थिति अन्य देशों में 
बहुत भिन्‍न है। अन्य देशों में पुरूषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक है। भारत की 
जनसंख्या की एक महत्वपूर्ण विशेषता लिंगानुपात अथवा लिंग संरचना का पुरुषों की 
ओर झुकाव है जहाँ विश्व के अधिकांश देशों में महिला आधिक्य है, भारत में पुरूषाधिक्य 
है। क॒छ प्रमुख राज्यों में लिंगानुपात तालिका 4.6 एवं मानचित्र 4. से स्पष्ट है। 


तालिका १.६ 
प्रमुख राज्यों में लिंगानुपात की प्रवृत्ति 























आमन्ध्र प्रदेश | 972 
असम 925 
बिहार 907 
केरल | 4036 | ॥ 
उड़ीसा 974 
हरियाणा 865 
तमिलनाडु 974 
मणिपुर 958 
पंजाब 882 
उत्तरप्रदेश 879 
दादर एवं नागर हवेली 952 | 
आउम्नन व निकोबार हीए सगू्‌ 848 
827 
227 थी 
878 
896 
979 | । 
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भारत की जनगणना 2004 के अनुसार देश में प्रति 4000 पुरूष महिलाओं 
की संख्या 933 है। इसकी तुलना में 4998 की जनगणना के अनुसार देश का 
लिंगानुपात 927 था। उल्लेखनीय है कि 4974 की अपेक्षा 4984 में लिंगानुपात बढ़ा था 
जबकि 4994 में यह घट गया और 200 में पुनः: बढ़ गया है। इस प्रकार लिंगानुपात 


में बढ़ती विषमता तालिका 4.7 चित्र 4.3 (७) एवं चित्र 4.3(3) से स्पष्ट है। 
तालिका १.७ 
भारत के विभिन्‍न वर्षो में (प्रति एक हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या) 


वर्ष [490। [494| [4924 | 4934 | 944 | 495 | 4964 | 94 | 98। | 4994 | 2004 | 





30722 7 (€॥४75 0 #दींध 200/, 57 ८४-/, 2६927/-/, 26४८-०2 


जनगणना के ताजा परिणामों के अनुसार 4994-2004 के दौरान देश की 
कुल जनसंख्या में 24.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है पुरुषों में यह वृद्धि जहाँ 20.93 
प्रतिशत रही है वही महिला जनसंख्या में इस दशक के दौरान 24.79 प्रतिशत वृद्धि दर्ज 
की गई है| 4994-2004 के दशक में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 4.95 प्रतिशत रही 
है जो 4984-94 में 2.46 प्रतिशत तथां 4974-84 में 2.22 प्रतिशत रही थी । 

स्त्री पुरूष अनुपात के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि यह 
अनुपात देश के विभिन्‍न हिस्सों में मिन्‍न-भिन्‍न है। जहाँ केरल में महिलाओं की संख्या 
पुरूषों से अधिक है वही हरियाणा में सबसे कम है। केरल के अतिरिक्त छत्तीसगढ़, 
तमिलनाडु, आश््रप्रदेश, मणिपुर में स्त्री पुरूष अनुपात सर्वाधिक है और हरियाणा के 
अतिरिक्त पंजाब, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, उत्त्तर प्रदेश, में स्त्री पुरूष अनुपात कम है 


पाण्डिचेरी तथा दादर व नागर हवेली में न्यूनतम है। 





कम लत सन्‌ 4904 में बिहार, केरल व उड़ीसा आदि राज्यों में महिलाधिक्य था 


जब कि सन्‌ 4984 में केवल केरल में ही था बिहार में 4984 में लिंगानुपात 947 और 


उड़ीसा 982 था। लिंगानुपात में जो परिवर्तन इसी सदी री में आये है वे सभी राज्यों में एक. 
































भारत में लिंगानुपात १९०१-२००१ 


पैमाना : 





(2४ अक्ष पर ....प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं 


की संख्या 


(2 अक्ष पर ...जनगणना वर्ष 




















समान नहीं है। अधिकांशता सभी राज्यों में महिला अनुपात कम है यह पुरूषों की 





अधिकता समाज के प्राय: प्रत्येक आयु वर्ग में है। बड़े शहरों में यह असन्तुलन अधिक 










| यह असन्तुलन इतना अधिक हो गया है कि इससे समाजिक क्रीतियाँ पनपने लगी हैं। 
“प्रो० विसारिया ने इस असन्तुलन के लिए जिन तत्वों को जिम्मेदार 
ठहराया उनमें प्रमुख है - जैविकीय दृष्टि, निर्धनता, बाल विवाह, लड़कियों की उपेक्षा, 


दहेज प्रथा, पर्दाप्रथा, शिशु कन्याओं की हत्या, मृत्युदर में अन्तर आदि” | डा0 एस0पी०जैन 





ने प्रो० विसारिया के अध्ययन पर टिप्पणी करते हुये लिखा है कि “प्रजनन आयु वर्ग में 
महिलाओं की ऊँची मृत्युदर पुरूषाधिक्य का प्रमुख कारण है तथा मृत्युदर में क्षेत्रीय 





भिन्‍नता के कारण राज्यों में लिंगानुपात में इतना अधिक अन्तर है।”8 








रा भारत में लिंगानुपात की विषमता को एक गम्भीर जनांकिकीय घटना 





बताते हुये कहा जाता है कि इतनी महत्वपूर्ण समस्या के प्रति न केवल जनांकिकीविद्‌ 


वरन्‌ समाजशास्त्री तथा जीवशास्त्री भी अनभिज्ञ है। वास्तव में इस समस्या की 





गम्भीरता को नजरदांज किया गया है। शहरों में इस अनुपात में अधिक विषमता होने 





से सामाजिक समस्याओं ने विकट रुप धारण कर लिया है। डा0 ज्ञानचन्द्र के शब्दों में 





“सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि हम इस तथ्य से अनभिज्ञ है कि यह भी कोई समस्या 
..... है जिसको गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। अभी तक महिलाओं की संख्या में कमी 






केवल सांख्यिकीय रूचि का विषय मात्र है। समाजशास्त्रियों, अनुवांशिक विशेषज्ञ और 





यहाँ तक कि जनसंख्याशास्त्री भी अंधेरे में है। जनगणना रिपोर्ट में भी लिंगानुपात का 





जो विवरण दिया जाता है उसे पूरी गम्भीरता तथा सारणगर्भिता से प्रस्तुत नहीं किया 
द जाता है। शहरी क्षेत्रों में यह लैंगिग विषमता और भी प्रखर हो उठती है तथा अनेक 






सामाजिक तनावों को उत्पन्न करती है |”9 










आयु संरचना -: 
. किसी देश की जनसंख्या में विद्यमान आयु संरचना का विशेष महत्व... 


होता है। आयु संरचना से बहुत सी बातों की जानकारी होती है यथा-देश में शिशुओं 
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एवं वृद्धों की संख्या, अशिक्षता अनुपात, स्कूल जाने योग्य बच्चों की संख्या, कार्यशील 
जनसंख्या, विवाह योग्य जनसंख्या तथा मतदाताओं की संख्या आदि। आयु संरचना के 
आधार पर प्रजनन योग्य स्त्रियों की संख्या का अनुमान लगाया जा सकता है। इससे 
जनसंख्या वृद्धि दर तथा भविष्य में जनसंख्या के अनुमान लगाये जा सकते है। किसी 
देश की जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के आर्थिक एवं व्यावसायिक ढ़ॉँचे के 
साथ-साथ सांस्कृतिक एवं राजनेतिक ढाँचे को भी प्रभावित करती है। 

डॉ०0 चन्द्रशेखर के शब्दों में “व्यक्ति की आयु उसके स्कूल प्रवेश, श्रम 
बाजार में प्रवेश, मत देने का अधिकार, विवाह आदि का समय निर्धारित करने में 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आयु संरचना का मृत्यु तथा विवाह दर, जनसंख्या के 
आर्थिक एवं व्यावसायिक संगठन तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर गहरा 
प्रभाव पड़ता है।“ 


भारत की जनसंख्या की आयु संरचना में विगत वर्षों में किस प्रकार 


परिवर्तन आये है, इसका अध्ययन तालिका 4.8 में किया जा सकता है - 


तालिका १.८ 
क्‍ विगत वर्षो में आयु संरचना 


पं 
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यदि आँकड़ों का विश्लेषण किया जाये तो पता चलता है कि भारत में 
जन्मदर तो कम नहीं हुई। बल्कि अनेक सुविधाओं के कारण मृत्युदर में निरन्तर कमी 
आयी है। यहाँ तक 59 वर्ष और 60 वर्ष की आयु से अधिक वाले व्यक्तियों की आयु में 
वृद्धि हुई है। इस तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि मृत्युदर घटने से जनसंख्या में निरन्तर 
वृद्धि हो रही है। 4994 में 60 वर्ष से ऊपर की आयु का प्रतिशत 6.4 हो गया है। और 
2004 में 60 वर्ष से ऊपर की आयु का प्रतिशत 5 हो गया है। यदि भारत की तुलना 
विश्व के अन्य देशों से की जाये तो ज्ञात होता है कि हमारे देश में आश्रित अनुपात 
विकसित देशों की तुलना में अधिक है किन्तु अनेक अरब राष्ट्रों की तुलना में कम है। 
यू. एन. ओ. के प्रकाशनों के अनुसार विभिन्‍न देशों में जनसंख्या का आयुवार प्रतिशत 
विवरण तालिका 4.9 से स्पष्ट है। 
तालिका १.९ 


प्रमुख देशों में जनसंख्या का आयुवार प्रतिशत विवरण 


फिजी 
पाकिस्तान 


- भारत 
इरान 
श्रीलंका 
आस्ट्रेलिया 


का | जापान 
स्रोत : आशा ए भेडे एवं ताय कानित्करः प्रिन्सिपल्स ऑफ पापुलेशन स्टडीज प्‌ 4367/ 





भारत में जनसंख्या-पिरामिड पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि 
हमारे पिरामिड का आधार अन्य देशों की अपेक्षा बड़ा है किन्तु ऊँचाई अन्य देशों से कम 
है तथा इसकी आकृति एक समत्रिबाहु त्रिभुज की भांति बन जाती है। इस प्रकार का 


को प्रकाश में लाता है। प्रथम इस पिरामिड से ज्ञात होता है कि 





पिरामिड अनेक तथ्यों 








जीवन प्रत्याशा कम है, जन्म के समय बच्चों की संख्या अधिक है किन्तु इस आधार रेखा 





का आधार शीघ्रता से घटता है जो ऊँची शिशु मरणदर को प्रकट करता है। भारत की 


जनसंख्या के पिरामिड की आकृति चित्र 4.4 से स्पष्ट है। 








 रक-नकारक व्यूलअरर 





जनसंख्या पिरामिड 
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५. व्यावसायिक संरचना -: 





विश्व के विकसित देशों की जनसंख्या से भारतीय जनसंख्या की व्यावसायवार 
संरचना की तुलना की जाये तो पता चलता है कि भारत में 64 प्रतिशत व्यक्ति कृषि में 
लगे है जबकि जापान में केवल 49.4 प्रतिशत, ब्रिटेन में 5.0 प्रतिशत तथा संयुक्त रा0 


अमेरिका में 42.5 प्रतिशत | हमारे देश में उद्योगों में लगे व्यक्तियों का प्रतिशत 44 है जबकि 


सं० रा० अमेरिका में 30 प्रतिशत एवं ब्रिटेन में 43 प्रतिशत है। तालिका 4.40 में भारत, 
सएरा०अमेरिका, ब्रिटेन एवं जापान की तुलनात्मक स्थिति व्यक्त की गयी है। 
तालिका १.१० 


कुछ देशों के व्यावसायवार जनसंख्या का प्रतिशत विवरण 


| जापान | भारत 


बा 42.5... 5.0 49.4 64 


30.6 | 29.3 | 44 


हक निर्माण उद्योग 6.2 | 6... | 2 
| यातायात एवं संवाद वाहन 49.0 | 46.5 6 
रा सेवायें 23.8 द 2.8 44 





स्रोत : बी0 एन0 सिंह समाजशास्त्र ए0 87 क्‍ 
' गत वर्षो में भारत के व्यावसायिक ढाँचे में कोई मौलिक अन्तर नहीं आ...- 
पाया है । जनसंख्या का उद्योगवार दबाब करीब--करीब समान है। उद्योगों में सन्‌ 4904 


में 4.7 प्रतिशत व्यक्ति लगे हुए थे जबकि 4974 में 4.2 प्रतिशत ही लगे थे। इसका 








.. तात्पर्य यह नहीं है कि उद्योगों में पहले से कम आदमी लगे हैं, वरन्‌ इसका आशय है. 
जिस दर से जनसंख्या की वृद्धि हुई है उस दर से उद्योगों में रोजगार नहीं बढ़ा है 
.... अथवा बढ़ती राष्ट्रीय आवश्यकताओं को देखते हुए औद्योगिक विकास अत्यन्त धीमा है। 


20वीं सदी में हमारे व्यावसायवार रोजगार 





र में जो परिवर्तन आए है उन्हें तालिका 4.4॥ 








एवं चित्र 45 में देखा जा सकता है। . मी जो 
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तालिका १.११ कं 


भारतीय जनसंख्या का व्यावसायवार विभाजन 
| व्यावसाय कल कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत 


उद्योग द्योग, निर्माण उद्योग 


व्यापार तथा वाणिज्य 
परिवहन 
अन्य 
स्रोत - इकानॉमिक सर्वे 2007-02/ 


तालिका 4.44 से स्पष्ट है कि भारत की अधिकांश जनसंख्या औद्योगीकरण 





के पश्चात्‌ भी कृषि व्यावसाय को करती है जिससे व्यक्तियों का रहन-सहन का स्तर 
बहुत ही निम्न है। यद्यपि देश की आर्थिक संरचना में परिवर्तन आये है किन्तु उससे 
जनसंख्या के व्यावसायवार संरचना में अन्तर नहीं आया। पांचवी पंचवर्षीय योजना में 


इस बात को स्वीकार किया गया था कि विद्यमान औद्योगीकरण की दर पर निकट 


भविष्य में भी कृषि से गैर कृषि की ओर जनसंख्या के स्थानान्तरण की सम्भावना बहुत 


है उसे कृषि में ही रोजगार देना 


पर भारत की कुल कार्यशील जनसंख्या का 


कम है और कृषि क्षेत्र में जो जनसंख्या बढ़ रही 
आवश्यक है। अतः: भूमि सुधार के आधार 
प्रतिशत विवरण विभिन्‍न वर्षो में तालिका 4.42 में दिखाया गया है। 


डक 


तालिका १.१२ ।क्‍ 


जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण (प्रतिशत) 
| वर्ष |. प्राथमिक द्वितीयक 





तृतीयक 
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६. साक्षरता एदं शिक्षा के आधार पर जनसंख्या संरचना -: 
साक्षरता और शिक्षा किसी भी समाज के विकास के महत्वपूर्ण सूचक द 

होते है। साक्षरता के प्रसार को साघधरणतया, आधुनिकता, शहरीकरण, औद्योगीकरण, 
संचार और वाणिज्य से जोड़ कर देखा जाता है। साक्षरता किसी भी व्यक्ति के सम्पूर्ण 
विकास का अविभाज्य हिस्सा है जिससे वह अपने सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक 
परिवेश की बेहतर तरीके से समझ सकता है। शिक्षा का उच्च स्तर और साक्षरता व्यक्ति 
में जागृति पैदा करके उसकी आर्थिक दशा सुधारने में भी मदद देता है। साक्षरता 
॥ सामाजिक उन्नयन में एक उत्प्रेरक का कार्य करती है। विभिन्‍न व्यवसायों में दक्षता 
हासिल करने के लिए भी साक्षरता की अत्यन्त आवश्यकता होती है। 

साक्षरता की दृष्टि से भारत की स्थिति अभी भी बहुत कमजोर है। यद्यपि 
स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ इस दिशा में व्यापक कार्यक्रम चलाये गए है फिर भी अभी यहाँ 
। .... साक्षरता अनुपात विकसित देशों की अपेक्षा बहुत कम है। यहाँ सन्‌ 4904 से साक्षरता 
अनुपात में लगातार वृद्धि हो रही है। 4904 में कुल जनसंख्या का केवल 5.35 प्रतिशत 




















के 


भाग की साक्षर था जो बढ़ते-बढ़ते 4994 में 52.24 प्रतिशत और 2004 में 65.38 प्रतिशत 


+ 


गया है। भारत में साक्षरता की दशा को अग्रतालिका 4.43 में प्रदर्शित किया गया है | 


ग 


इसे चित्र 4.6 में भी प्रदर्शित किया गया है। 


द तालिका १.१३ 


| भारत में साक्षरता का विकास 
वर्ष कुल जनसंख्या प्रतिशत व्यक्ति 










































भारत में साक्षरता का प्रतिशत 
पैमाना : 
(02५४ अक्ष पर ....साक्षरता प्रतिशत में 
(0) अक्ष पर ....वर्ष 
0 
70 
९ 
60 
हि 50 - 
च्ट ट 
3 
टे 
0 - 
की चित्र 4.6 क्‍ 








रु 


तालिका 4.43 से स्पष्ट है कि सन्‌ 2004 की जनगणना के अनुसार 
साक्षरता 65.38 प्रतिशत है। जिसमें पुरुषों व स्त्रियों में साक्षरता क्रमश: 75.85, 54.46 
प्रतिशत है। यद्यपि महिलाओं में साक्षरता का प्रतिशत अभी भी कम है किन्तु महिलाओं 
में साक्षरता में वृद्धि की दर पुरूषों से भी अधिक है। इतनी सफलता के बाबजूद अभी 
तक एक चौथाई पुरूष व आधी महिलायें अब भी निरक्षर है। 

साक्षरता का पता लगाने के लिए जनगणना में 7 वर्ष या उससे अधिक 
आयु के व्यक्तियों की गणना की जाती है, जो किसी भी भाषा में लिख पढ़ सकता है।. 

सैकड़ों वर्षों की गुलामी के इतिहास ने भारतवासियों के विश्व के सबसे 
अधिक निरक्षर देश के रुप में परिणित कर दिया तथा 24वीं सदी में आकर जो कुछ भी 
शिक्षा की व्यवस्था की गई, वह एक ऐसी शिक्षा थी जिसने हमें सफेदपोश-वेतनभोगी- 
क्लर्कों के रूप में परिणित कर दिया। यही शिक्षा की लकीर आज तक पीटी जा रही 
है। परन्तु विगत कुछ वर्षों से व्यावसायिक शिक्षा में भी काफी प्रगति हुई है। एक 
महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भिन्‍न-भिन्‍न राज्यों में साक्षरता का प्रतिशत भी भिन्न-भिन्न 


है और इसलिए वहाँ की समस्या का स्वभाव एवं गम्भीरता भी भिन्‍न भिन्‍न हो जाती है। 


इसे तालिका 4.44 एवं मानचित्र 4.2 में दिखाया गया है। 


तालिका १.१४ 
देश के विभिन्‍न राज्यों में साक्षरता का प्रतिशत 


। केरल 
| मिजोरम.... 
लक्षद्वीप* 
हर गोवा 
०. दिलल्‍ली* 
चण्डीगढ़*ँ 
पाण्डिचेरी* 
5 अण्डमान व 
3. द्वीपसमूह* 
| दमन व द्वीप* 
महाराष्ट्र: - 











निकोबार 





























है 


त्रिपुरा ह 
| तमिलनाडु 
उत्तरांचल 
गुजरात 
। पंजाब 
| सिक्किम 
| पश्चिम बंगाल 
| मणिपुर 
| हरियाणा 
| नागालैण्ड 
कर्नाटक 
| छत्तीसगढ़ 
असम 
मध्यप्रदेश 
उड़ीसा 
मेघालय 
। आऋ्च्र प्रदेश 
... | राजस्थान 
दादर व नगर हवेली* 
उत्तर प्रदेश: 
| अरूणाचल प्रदेश क्‍ 
| जम्मू व कश्मीर 
झारखण्ड 
| बिहार _ क्‍ 60.32 
स्रोत : प्रतियोगिता दर्षण 2003,'भारतीय अर्थव्यवस्था, पृष्ठ-53 


उपर्युक्त तालिका 4.44 से स्पष्ट है कि राज्य में साक्षरता के मामले में 





केरल 90.42 प्रतिशत के साथ प्रथम स्थान पर है। इसके पश्चात्‌ क्रमशः मिजोरम 88. 
49 प्रतिशत और लक्षद्वीप 87.52 प्रतिशत का स्थान है। अन्तिम स्थान पर बिहार 

जिसकी साक्षरता दर 47.53 प्रतिशत है जिसके ऊपर झारखण्ड 54.43 प्रतिशत और 
जम्मू व कश्मीर 54.46 प्रतिशत का स्थान है। सात राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश ऐसे है 


जहाँ महिला साक्षरता 50 प्रतिशत से कम है। इन राज्यों में राजस्थान 44.34 प्रतिशत, 





...._ अरूणाचल प्रदेश 44.24 प्रतिशत, दादर व नागर हवेली, 42.99 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश 42. 
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98 प्रतिशत, जम्मू व कश्मीर 44.82 प्रतिशत, झारखण्ड 39.38 प्रतिशत और बिहार 33. 


57 प्रतिशत शामिल है| 


. आश्रित अनुपात -: 
आश्रितता अनुपात निकालने के लिये 45 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों 
की संख्या में 45 से अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या से भाग दिया जाता है। 4980 
में यह अनुपात .66 का था जबकि 4990 में यह घटकर .06 हो गया तथा सन्‌ 2000 
तक इसके .46 हो जाने का अनुमान है। आर्श्रित अनुपात के लगातार घटने की प्रवृति 
जीवन स्तर में वृद्धि होने की सम्भावनाओं को बताती है। 
« घनत्व -; 
जनसंख्या के घनत्व से तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले 
व्यक्तियों की संख्या से है तथा इसे किसी देश या क्षेत्र की कुल जनसंख्या को वहाँ के 
क्षेत्रफल से विभाजित करके ज्ञात किया जा सकता है। चूंकि भारत का क्षेत्रफल लगभग 
स्थिर सा रहा है। किन्तु जनसंख्या लगातार बढ़ती रहने के कारण जनसंख्या का घनत्व 
भी लगातार बढ़ता रहा है। क्‍ 
भारत का जनसंख्या घनत्व 2004 में 324 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि0मी0 है। 
इसका अर्थ यह हुआ कि एक दशक पूर्व जितने व्यक्ति एक वर्ग कि०मी0 में रहते थे | 
अब इस क्षेत्रफल में रहते है। 20वीं शताब्दी के आरम्भ में 


ऊ 


अर्थात्‌ 4904 में भारत का जनसंख्या घनत्व 77 था, जो कि 200 में बढ़कर 324 हो 





उससे 57 व्यक्ति अधिक 


गया है। 4994 की तुलना में 2004 में जनसंख्या घनत्व 24.3 प्रतिशत बढ़ गया है। 


उपर्युक्त तालिका 4.5 व चित्र 4.7 में विगत दशकों में जनसंख्या घनत्व दिखाया गया है। 





3.0 





का .... । _ हे ता... ह का आवक लि: कु हर जा] हि ह - हि ; ह ह 
तालिका १.१५ है 
विगत दशकों में जनसंख्या घनत्व 
व्यक्ति प्रतिवर्ग किलो मीटर 








: जनसंख्या रिपोर्ट जनगणना कार्यालय नई दिल्‍ली। 
ा के अन्दर ही घनत्व की दृष्टि से विभिन्‍न राज्यों में काफी असमानता 


पायी जाती है जिसे तालिका 4.46 एवं मानचित्र 4.3 में प्रदर्शित किया गया है | 


तालिका १.१६ 


राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों का जनसंख्या घनत्व २००१ 


व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर । 
क्रम संख्या | राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश जनसंख्या घनत्व 
दिल्ली* 
चण्डीगढ डीगढ़* 
हक ....|. पाण्डिचेरी* 

लक्षद्वीप॥ 
दमन व द्वीप 
पश्चिम बंगाल 

हा ',.| . बिहार 

7 |. केरल 

॥ क्‍ | उत्तर प्रदेश 

क्‍ |. पंजाब 

0 5 5“ 7१.: तमिलनाडु 

हरियाणा... शक मे आकर ५ पर 















522600:/72202:.. 





विगत वर्षों में जनसंख्या घनत्व 


| 




















अन्य प्राकृतिक साधन तथा 


दादर व 
गोवा 
असम 
झारखण्ड 
महाराष्ट्र 
आन्ध्र प्रदेश 
कर्नाटक 
गुजरात 
उड़ीसा 
मध्य प्रदेश 
राजस्थान 
उत्तरांचल 
छत्तीसगढ़ 
नागालैण्ड 


मणिपुर 


मेघालय 


अण्डमान व 
मिजोरम 


उपर्युक्त तालिका 4.46 से स्पष्ट है कि देश के राज्यों 
क्षेत्रों में काफी अन्तर 


के लिए यह 9,242 है| 





नागर 


हिमाचल प्रदेश 


जम्मू व कश्मीर 


अरूणाचल प्रदेश 
07722 7 2४७8 0 .़द्दांद 3छांट2/, 24702 0 20907 फिद्दा 707%/दां9/ /0/47. 


| और केन्द्र शासित 
जहाँ अरूणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 43 है, वही दिल्‍ली 


बडे राज्यों में पं० बंगाल आज 





निकोबार द्वीप समूह* 


ज भी सर्वाधिक घनत्व वाला 

































राज्य 


है। इसका जनसंख्या घनत्व 904 है। अन्य राज्यों में बिहार केरल की पीछे छोड़ते हुए 
दूसरा स्थान ग्रहण कर लिया है। घनत्व में विभिन्‍नता के बहुत से कारण है। जैसे भूमि 
की बनावट, मिट्टी की किस्म, जलवायु, खनिज पदार्थ, शक्ति के साधन, सिंचाई व 


॥ आर्थिक विकास की अवस्था आदि | 
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. सन्‌ १९९६-२०१६ तक भारत की जनसंख्या का प्रेक्षपण -: 

योजना आयोग ने आगामी 20 वर्षों के लिए परिवार नियोजन के 
निष्पादन सम्बन्धी अद्यतन आंकड़ो और जनन एवं मृत्यु-दरों के वर्तमान स्तरों और 
प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, एक तकनीकी ग्रुप की नियुक्ति की जो कि नमूना 
पंजीकरण प्रणाली से प्राप्त सामग्री के आधार पर 4996 से 2046 की अवधि के लिए 
जनसंख्या क॑ प्रक्षेपण तैयार करें। इस तकनीकी ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 4996 में 

प्रस्तुत की | 

प्रक्षेपण से सम्बन्धित मान्यताएँ - : 


: अन्तराष्ट्रीय प्रवसन की मात्रा नाम मात्र मानी गयी। 





2... शुद्ध प्रजनन दर-4 को आधार बनाने की अपेक्षा इन प्रक्षेपणों में सकल जनन दर 
के साथ विस्थापित करने का निर्णय लिया गया ताकि इसका 2.4 का स्तर प्राप्त 
किया जा सके। 

... चूंकि 45 मुख्य राज्यों की जनसंख्या कूल देश की जनसंख्या के 95.7 प्रतिशत 
के बराबर है। इसलिए इन राज्यों के आधार पर किए गए प्रक्षेपण जनांककीय 
, दृष्टि से उचित अनुमान होगें । 

4. जन्म पर पुरूषों की प्रत्याशित आयु जो 4996-2004 के दौरान 62.3 वर्ष थी 

बढ़कर 2044--2046 की अवधि के दौरान 67 वर्ष हो जाएगी और इसी अवधि के 
: दौरान स्त्रियों की प्रत्याशित आयु 65.3 वर्ष से बढ़कर 69.2 वर्ष हो जाएगी | 

5. पुरुषों के लिए शिशु मृत्युदर जो 4996-2004 के दौरान 78 प्रति हजार थी 
गिरकर 2044-2046 के दौरान 58 हो जाएगी और स्त्रियों के लिए इसी अवधि 
के दौरान यह गिरकर 80 से 59 तक पहुँच जाएगी | 


इस प्रकार भारत की जनसंख्या जो 4996 में 93.4 करोड़ थी जो 2006 


तक बढ़कर 409.4 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया, जो सन्‌ 206 तक और 


बढ़कर 
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हे 


जनसंख्या की चक्रवृद्धि दर 4.58 प्रतिशत वर्ष आंकी गयी जिसके 2006 से 2046 के 
दशक के दौरान गिर कर 4.45 प्रतिशत के स्तर पर पहुँच जाने की आशा है। 
तालिका १.१७ 


भारत की प्रक्षेपित जनसंख्या १९९६-२०१६ 
प्रतिशत वितरण 
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उपर्युक्त तालिका 4.7 से स्पष्ट है कि 20 वर्षो की अवधि 4996--2046 
के दौरान भारत की जनसंख्या 93.4 करोड़ से बढ़कर 426.4 करोड़ हो जाएगी अर्थात्‌ 
इसमें 35.3 प्रतिशत की वृद्धि होगी। जबकि पुरूषों में 33.8 प्रतिशत और स्त्रियों में 37 
प्रतिशत की वृद्धि होगी | 

0-4 आयु वर्ग में जनसंख्या का अनुपात जो 4996 में 37.7 प्रतिशत था 

गिर कर 2046 में 27.7 प्रतिशत हो जायेगा। 45-59 आयु-वर्ग में जनसंख्या का अनुपात 
जो 499 में 55.6 प्रतिशत बढ़कर 2046 में 63.3 प्रतिशत हो जाने की प्रत्याशा है। वृद्ध 
व्यक्तियों का (60 वर्ष से अधिक) जनसंख्या में अनुपात जो 4996 में 6.7 प्रतिशत था, 


बढ़कर 2046 में 9 प्रतिशत हो जाएगा। 


तालिका १.१८ 
: . जनसंख्या की प्रक्षेपित आयु संरचना 
। आयु 4 4996 


2046 


करोड़ व्यक्ति प्रतिशत 


प्रतिशत 
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नगरीय जनसंख्या में प्रक्षेपित वृद्धि -: 


नगर जनसंख्या जो 4996 में 27.23 प्रतिशत थी, बढ़कर 2046 में 33.67 


प्रतिशत हो जाएगी । कूल रुप में नगर जनसंख्या जो 4996 में 25.43 करोड़ थी बढ़कर 


206 में 42.56 करोड़ हो जायेगी | 


द ... अगले 50 वर्षों के लिए जनसंख्या के संशोधित प्रक्षेपणों से पता चलता 
है कि भारतीय जनसंख्या के सन्‌ 2004 तक 404.2 करोड़ और .सन्‌ 2024 तक 434.5 
करोड़ तक बढ़ जाने की प्रत्याशा है अर्थात्‌ 4.44 प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि दर। यह 
आशा की जाती है। सन्‌ 2054 तक भारत की जनसंख्या बढ़कर 464.6 करोड़ हो 
जाएगी अर्थात्‌ 2024-और 2054 की 30 वर्षीय अवधि में औसत वृद्धि-दर .68 प्रतिशत 
रहेगी | 
जनसंख्या प्रक्षेपणों के राज्यवार विश्लेषण में पता चलता है कि बीमारू 
राज्यों अर्थात्‌ बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्त्तर प्रदेश में 4996 से 2054 के दौरान 
होगी | समग्र भारत में 74.2 करोड़ की कूल वृद्धि में इन 


चार राज्यों का भाग 66.2 प्रतिशत होगा। केवल उत्तर प्रदेश द्वारा 28.4 करोड़ का 


ब्फ़ 


47.2 करोड़ जनसंख्या की वृद्धि 


योगदान किया जाएगा जो कि कूल वृद्धि का 39.9 प्रतिशत होगा। 
अतः यदि परिवार नियोजन कार्यक्रम का संकेन्द्रण इन राज्यों की ओर 
किया जाए, विशेषकर उत्तर प्रदेश की ओर, तभी देश अपने जनसंख्या स्थरीकरण के 


लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है और इसमें सफलता प्राप्त कर सकता है। 4996 में इन 





राज्यों का कुल जनसंख्या में भाग 40 प्रतिशत था अर्थात्‌ देश की 93.4 करोड़ कुल 


जनसंख्या में 37.4 करोड़। सन्‌ 2054 में देश की 464.6 करोड़ जनसंख्या में इन चार 
राज्यों का भाग 84.6 करोड़ हो जाएगा अर्थात्‌ 54.3 प्रतिशत। इससे यह बात पुष्ट होती 
है कि देश 


को इन चार राज्यों की ओर अपना ध्यान केन्द्रित करना होगा जो जनसंख्या 
नीति के कार्यान्वयन में बहुत पिछड़ गए हैं। 
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तालिका १.१९ 
भारत और १५ बडे राज्यों में जनसंख्या प्रक्षेपण 
4996-2054 के बीच वृद्धि 


उत्तर प्रदेश 
बिहार 
मध्य प्रदेश 
राजस्थान 
महाराष्ट्र 
आन्ध्र प्रदेश 
पं0 बंगाल 
तमिलनाडु 
कर्नाटक 
गुजरात 
उड़ीसा 
केरल 
असम 
पंजाब 
हरियाणा 
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भारत में जनसंख्या विस्फोट -: 

4 मार्च 2004 के सूर्योदय के समय भारत की जनसंख्या (2004 की 





74.2 





जनगणना के अनुसार) 4,02,70,45,247 थी। 4994-2004 की अवधि में भारत की 
जनसंख्या में 48.40 करोड़ व्यक्तियों की वृद्धि हुई जो फ्रांस, ब्रिटेन या इटली की कुल 
आबादी से भी अधिक है। इसी अवधि में भारत की जनसंख्या 4.95 प्रतिशत की वार्षिक 
दर से बढ़ी है जबकि 4974-84 और 4984-94 की अवधियों 


दर क्रमशः 2.22 व 2.44 प्रतिशत रही थी। पिछले दशक के प्रतिवर्ष एक 


में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि 
आस्ट्रेलिया 
जितनी आबादी का इजाफा भारत की जनसंख्या में हो जाता है। हम अब तक 


जनसंख्या की वार्षिक दर को 4 प्रतिशत के स्तर तक पहुँचने 


भी असफल रहे है। जहाँ विश्व की कुल जनसंख्या का 46 प्रतिशत भाग भारत के हिस्से 


का लक्ष्य पूरा करने में 


में है। वहाँ विश्व के कुल क्षेत्रफल का भाग 2.4 प्रतिशत ही भारत के हिस्से में पड़ता है। 


हिए....२रा११ा- 
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भारत में विस्फोट जनसांख्यिकीय परिदृश्य को चीन से तुलनात्मक 
विश्लेषण करके सबसे स्पष्ट रेखाकिंत किया जा सकता है। विश्लेषण के केन्द्र बिन्दु 
बनते है, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि की दर तथा जनसंख्या वृद्धि में परिवर्तन की 
दर। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश चीन का कुल क्षेत्रफल 9,564,000 वर्ग 
किलोमीटर है और जनसंख्या घनत्व 434 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलो मीटर वही भारत का 
..... क॒छ क्षेत्रफल 3,287,263 वर्ग किलो मीटर है जबकि जनसंख्या घनत्व 324 व्यक्ति प्रति 
वर्ग किलो मीटर है। यानी चीन का जनसंख्या घनत्व भारत से आघा है। विश्लेषण का . 
दूसरा बिन्दु है जनसंख्या दर जो चीन में 4.07 प्रतिशत से भी कम है, जबकि भारत में 
4 प्रतिशत की जनसंख्या वृद्धि दर को अभी तक लाने में असफलता ही हाथ लगी है। 
विश्लेषण का तीसरा महत्वपूर्ण बिन्दु है जनसंख्या वृद्धि दर में परिवर्तन की दर। एक 
अनुमान के अनुसार सन्‌ 2050 तक भारत चीन को पीछे कर विश्व का सर्वाधिक 
जनसंख्या वाला देश बन जायेगा। सन्‌ 2050 में भारत की जनसंख्या कुल विश्व की 
जनसंख्या की 47.2 प्रतिशत होगी । 
तालिका 4.20 से स्पष्ट है कि जब हम भू-द्षेत्र के संदर्भ में जनसंख्या की 
तुलना करते है तो भारत की जनसंख्या विश्व के चुने हुए देशों से बहुत ही अधिक है। 
यह इतनी अधिक है कि यह अमेरिका, जापान आदि के जोड़ से भी अधिक है। परन्तु 
जब हम भू-क्षेत्र को देखते है तो ज्ञात होता है कि अकेले अमेरिका का ही भू-क्षेत्र भारत 


के भू-क्षेत्र से तीन गुना अधिक है| 
> है * तालिका १.२० 
श्व के चुने हुए देशों में जनसंख्या का आकार एवं भू-क्षेत्र 


देश |] मिलियम में 
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भारत की जनसंख्या का लगभग 27 प्रतिशत भाग शहरी क्षेत्रों में बसता 
है और शहरी आबादी का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा बड़े महानगरों में रहता है। भारत 
में विभिन्‍न राज्यों की जनसंख्या वृद्धि दर में भी पर्याप्त विषमता है। चार हिन्दी भाषी 
राज्यों, उत्तर प्रदेश (25.8), बिहार (28.43), मध्य प्रदेश (24.34), तथा राजस्थान (28.33 


प्रतिशत में दस वर्षों की जनसंख्या राष्ट्रीय वृद्धि से काफी कम है। अब चूंकि भारत की 


कुल जनसंख्या में चार हिन्दी भाषी राज्यों का भाग 49 प्रतिशत है, अतः भविष्य में 
जनसंख्या सम्बन्धी होने वाला कोई भी परिवर्तन काफी कुछ इन्हीं चार राज्यों पर निर्भर 
करेगा। भारत की जनसंख्या में लिंगानुपात भी एक चिन्ता का विषय है। मुख्य रूप से 
हिन्दी भाषी राज्यों में पिछले दशक के दौरान लिंगानुपात में उससे पूर्व के दशक की 
तुलना में काफी कमी आयी है। उत्तर प्रदेश में यह 898 तथा बिहार में 924 के स्तर पर 
पहुँच गया, जबकि केरल में स्थिति काफी अच्छी है। केरल में प्रतिहजार पुरूषों पर 
4058 महिलायें है। 
जनसंख्या विस्फोट का विध्व॑स -: 
जनसंख्या विस्फोट से त्रस्त भारत जैसे विकासशील देश में सामाजिक 

आर्थिक परिदृश्य लगातार विध्वंसक परिणामों की ओर बढ़ता जा रहा है। भारत की प्रति 
व्यक्ति आय में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हुई जिस अनुपात में राष्ट्रीय आय बढ़ी है। 
कारण स्पष्ट है कि विभिन्‍न योजनाकालों में किये गये विकास कार्यक्रमों के द्वारा राष्ट्रीय 
आय में जो वृद्धि हुईं, उसे तेजी से बढ़ती आबादी ने महत्वहीन कर दिया। विश्व बैंक 
की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय केवल 450 डालर थी, जब कि 
अमेरिका में यह 24,790 जापान में 25,430 डालर थी। देश के मात्र 4 प्रतिशत व्यक्ति 

की कुल आय का लगभग ॥0 प्रतिशत भाग प्राप्त कर लेते हैं, जबकि 50 प्रतिशत 
... व्यक्तियों को कुल आय का केवल 22 प्रतिशत भाग ही प्राप्त होता है। 


आपनी डस सामाजिक विसेगतिं/क लिए अंतिम 


ध् 





ा आर्थिक असमानता से 


.... रुप से एक ही चीज उत्तरदायी है जनसंख्या विस्फोट। एक कृषि प्रधान देश होने के 
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बाबजूद भारत खाद्यान्न संकट और कुपोषण की समस्या से त्रस्त है। एक ओर रिकार्ड 

खाद्यान्न उत्पादन क॑ दावे है तो दूसरी ओर यह तथ्य है। विश्व में कुपोषण के शिकार 

49 करोड़ बच्चों में अकेले भारत में 7.2 करोड़ बच्चे है, यानी 36 प्रतिशत। भोजन और 
पोषण की समस्या के साथ ही आवास समस्या भी जनसंख्या विस्फोट के परिप्रेक्ष्य में 

काफी गम्भीर है। सारी दुनिया में लगभग एक अरब बेघरों में 23 करोड़ भारत में ही है। 

24वीं सदी की शुरुआत के साथ 44 करोड़ भारतीय आवास विहीन होगें | वर्तमान में यह... 

आंकड़े 45.5 मिलियन शहरी क्षेत्र में और 25.5 मिलियन ग्रामीण क्षेत्र में पहुँच चुके होगें 


लेकिन इसके बाबजूद 44 करोड़ जनसंख्या बेघर ही रह जायेगी | 
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अध्याय - द्वितीय 


भारत में जनाधिक्य की समस्या का स्वभाव 
किसी विशिष्ट समय में जब किसी देश या प्रदेश के सम्पूर्ण संसाधनों के 


अधिकतम एवं समुचित उपयोग के पश्चात भी जनसंख्या का जीवन-स्तर निम्न रहता 


है तो वहाँ जनाधिक्य की दशा होती है। जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ प्रति व्यक्ति 
आय और उत्पादन घटने लगता है। निम्न जीवन स्तर के साथ-साथ समाज में 
बेरोजगारी और अशांति पाई जाती है, तो कहा जाता है कि वहाँ जनसंख्या की समस्या 
है और यही स्थिति भारत में है। प्रो0 क्लार्क के शब्दों में, 


7 (0ए७४9कफर्पाशाणा 789 (068 9806 %र।॥86768007065 09ए९०१॥7०7 0065 


]0 ४0 #070 [॥॥्वा जाए 90र्पाकांणा शा0०णा, बात प्री।हठ शा08एत 0"0॥07ए 80०25 


[825 ०2776 46०7रांटवां 027855." 
परन्तु, वास्तव में जनसंख्या की समस्या के कई पहलू हो सकते है जैसे, 


निरपेक्ष रूप से जनसंख्या का अधिक होना, जनसंख्या का वितरण असमान होना, 


विभिनन क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि दर में असमानता होना, कुछ क्षेत्रों में जनाभाव होना, 


|) 
दे है. 
आओ क्र 


समस्या के वास्तविक स्वभाव के अध्ययन के लिये यह आवश्यक होता है कि जनसंख्या 


की दृष्टि से ही देखा जायें। इसी आधार पर भारत में 


कुल जनसंख्या में आश्रितों का प्रतिशत अधिक होना इत्यादि। अतः जनसंख्या की 


भर 





की समस्या को विभिन्‍न पहलुओं 
जनसंख्या की समस्या के वास्तविक स्वभाव का अध्ययन दो मुख्य पहलुओं के आधार 


पर किया जा सकता है। प्रथम, 'संख्यात्मक पहलू" द्वितीय 'गुणात्मक पहलू | 
जनसंख्या की समस्या का संख्यात्मक पहलू :- क्‍ 
जनसंख्या की समस्या के संख्यात्मक पहलू के अन्तर्गत कई बिन्दु आते 


है जेसे- भू क्षेत्र की तुलना में जनाधिक्य एवं घनत्व का अधिक होना, जनसंख्या का 





वितरण असमान होना एवं जनसंख्या वृद्धि दर का अनियन्त्रित होना इत्यादि। भारत में 


कुल भूक्षेत्र की लगभग 328.7 हजार वर्ग किलोमीटर है जो कि विश्व के कुल-भूक्षेत्र का. 





























लगभग 2.4 प्रतिशत है जबकि भारत में 2004 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 402. 
7 करोड़ है जो कि समस्त विश्व जनसंख्या का लगभग 46.7 प्रतिशत है। यदि भारत 
की स्थिति की तुलना में विश्व के चुने हुये देशों से की जाये तो चीन को छोड़कर भारत 


की स्थिति बड़ी दयनीय है। उदाहरण के लिये जहाँ भारत में विश्व के कुल भू-क्षेत्र का 
2.4 प्रतिशत है वहीं जनसंख्या विश्व की कुल ज़नसंख्योब्का लगभग १6.7 प्रतिशत है 


शक 


था 4.63 प्रतिशत ही है। यह तुलना 


जबकि अमेरिका में ये आकड़े क्रमश: 6.9 प्रतिशत त 
चित्र 2.4 में दिखायी गयी है। 





परिणाम स्वरूप 2004 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का 


घनत्व 324 है जबकि अमेरिका में लगभग 3 तथा आस्ट्रेलिया में लगभग 2 ही है। भारत 


+ 
|] 


. में जनसंख्या के घनत्व की समस्या दूसरे देशों की तुलना में अधिक है, परन्तु भारत के 
अन्दर विभिन्‍न राज्यों में इसमें बड़ी भिन्‍नता है उदाहरण के तौर पर पं0 बंगाल में 


लगभग 904 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर में निवास करते है वहीं उत्तर प्रदेश में 689, 


सिक्किम में 76 तथा अरूणाचल प्रदेश में मात्र 43 व्यक्ति। देश में क्षेत्रारा जनघनत्व में 


शक 


भिन्‍नता कुछ इस प्रकार है कि उत्तरी क्षेत्र में 223, मध्य क्षेत्र में 347, पूर्वी क्षेत्र में 525 


उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 454 तथा पश्चिमी क्षेत्र में. 293 | 


*. 99 + 


भारत में जनसंख्या समस्या के संख्यात्मक पहलू की एक मुख्य बात यह 


भी है कि जहाँ 4984-94 की जनगणना के अनुसार प्रति हजार 34.5 की जन्मदर है. 


वही 4994-200। में 20.4 की जन्म-दर है जो अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक है। 


ल्‍् 


देश के अन्दर प्रान्तों में भी यह जन्मदर भिन्न-भिन्न है। उदाहरण स्वरूप आशख्ध्र प्रदेश 


- में 24.7, असम में 27.0 बिहार में 30.4 उत्तर प्रदेश में 20.7 व केरल में 48.0 प्रतिशत 


है। जहाँ एक ओर प्रान्तों में काफी मिन्‍नता है, वही जाति समूहों में भी जन्मदर 


भिन्‍न-भिन्‍न है । उदाहरण के लिये हरिजनों में यह दर 7.24, बाह्ममणों में 7.9 बौद्धों में 


दे + 
+ 


4.9 और ईसाइयों में 27 ही है। इसका कारण इन विभिन्‍न वर्गों में पायी जाने वाली 


जैविक संरचना एवं सामाजिक, सांस्कृतिक विभिन्‍नतायें है। कुल मिलाकर भारत में 
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जन्मदर ऊँची होने के भिन्‍न कारण उत्तरदायी है जैसे उष्ण जलवायु, धर्म एवं 
















रीति-रिवाज, भाग्यवादिता, रूढिवादिता, विवाह की अनिवार्यता, कम उम्र में विवाह, 
शिक्षा का अभाव इत्यादि। जन्मदर में उच्च प्रवृत्ति और उसका मुत्युदर में ऊंचा रहना 
भारत में जनसंख्या विस्फोट का कारण है। यद्यपि 4904 से लेकर अब तक भारत 
में जन्मदर में गिरावट ही आयी है और 4964 के बाद से तो परिवार नियोजन के सफल 
। और कारगर उपायों के कारण यह और तेजी से गिरी है किन्तु दूसरी ओर स्वास्थ्य 
सुविधाओं के विकास के परिणामस्वरूप मृत्युदर भी काफी तेजी से गिरी है। उदाहरण 
के लिये 4944 में दोनों के मध्य धनात्मक अंतर 6.6 था वहीं आगे 50 सालों में बढ़कर 


यह 42.5 हो गया 


ढ़ 


4954 के पश्चात्‌ मृत्युदर में आने वाली अति तीव्र गिरावट के परिणामस्वरूप 


... यह अन्तर बढ़ता गया और 4964 में 48.4, 974 में 22.2, 4984 में 22.5, 4994 में 46. 





. तथा १4999 में 47.4 हो गया। 


| 
] 


हा भारत में जनसंख्या से सम्बन्धित तीसरी समस्या यह है कि देश में काफी 








बड़े हिस्से में जनसंख्या बहुत कम है तथा कुछ क्षेत्र निर्जन पड़े हुये है। उदाहरण के 


है 






। 


ह लिये हिमाचल प्रदेश में भारत के कुल भू-क्षेत्र का 4.69 प्रतिशत भाग है वही जनसंख्या 





भर ] 


का 0.59 प्रतिशत भाग है। मध्य प्रदेश कुल क्षेत्रफल का 43.49 प्रतिशत और जनसंख्या 





.... का 5.88 प्रतिशत, राजस्थान में क्रमशः 40.44 प्रतिशत एवं 5.50 प्रतिशत और अरूणाचल 
प्रदेश में 2.54 प्रतिशत एवं 0.44 प्रतिशत ही है। यद्यपि इन क्षेत्रों के खाली भागों में 


वातावरण एवं जलवायु की कटुता ने ही मानव को आकर्षित नहीं किया है परन्तु इसके 







परिणामस्वरूप देश के विभिनन क्षेत्रों में जनसंख्या संसाधन अनुपात का सन्तुलन 






बिगड़ता जा रहा है और इस दृष्टि से देश के दो बड़े भाग हो गये है। प्रथम उष्ण 


] 


_ जलवायु प्रदेश जैसे केरल, पश्चिम-बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र 


हे ९ * के ] 





कं अं 


इत्यादि वास्तव में इन दोनों ही क्षेत्रों में जनसंख्या की समस्‍यायें हैं, चाहे उनका स्वरूप 










धनात्मक हो अथवा ऋणात्मक। द्वितीय निम्न जनसंख्या क्षेत्र जैसे -सिक्किम, मिजोरम, 








अरूणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप इत्यादि | 
देश के विभिन्‍न प्रान्तों में प्रतिव्यक्ति कृषि भूमि अनुपात में भी अन्तर 


दिखायी देता है। सघन जनसंख्या के क्षेत्रों में तो जनसंख्या में लगातार वृद्धि के कारण 

























यह अनुपात बहुत न्यून हो गया है जिस कारण जनसंख्या के पोषण की क्षमता बहुत 


$ श्छ्‌ ग 


गिर गयी है। के 
जनसंख्या समस्या का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि देश के संसाधनों 
का उचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। देश में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति के कारण 
अधिकांश संसाधनों का अनुचित उपयोग हो रहा है। 


जनसंख्या की समस्या का गुणात्मक पहलू :- 


क्‍ “ जहाँ जनसंख्या की समस्या के संख्यात्मक पहलू का सम्बन्ध मुख्य रूप 


... से जनसंख्या का वर्तमान विशाल आकार, इसमें लगातार होने वाली वृद्धि की खतरनाक 
..... दर, जनसंख्या के धनात्मक इत्यादि से है वही जनसंख्या की समस्या के गुणात्मक पहलू 


का सम्बन्ध वर्तमान में विद्यमान, कुल जनसंख्या के लिये वस्तुओं और सेवाओं का पर्याप्त 


एवं कुशल उत्पादन, उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के न्‍्याययुक्त वितरण, जनसंख्या के 





..._ जीवन-स्तर से होता है। यही कारण है कि सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि 


भारत में जनसंख्या की समस्या केवल आकार की समस्या नहीं है बल्कि यह कुशल 








उत्पादन एवं न्याययुकत वितरण की समस्या भी है। 

वास्तव में पिछले चार-पांच दशकों में जिस तीव्रता के साथ हमारी 
की पूर्ति . 
3 नहीं बढ़ी है। यदि माल्थस के सिद्धान्त को ध्यान में रखा जाये तो ऐसा होना स्वाभविक 
ही है, क्योंकि माल्थस के अनुसार जहाँ जनसंख्या में ज्यामितीय वृद्धि होती है, वही 


.._ खाद्य पदार्थों में अंकगणितीय वृद्धि होती है। आज भारत में 4027 करोड़ की जनसंख्या 





जनसंख्या में वृद्धि हुयी है, उस गति से देश में आवश्यक वस्तुओं और सेवा 











जितनी मात्रा में आवश्यकता है, हमारे यहाँ. 
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और सेवाओं का उत्पादन नहीं हो रहा है इसी कारण देश में मांग... 
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और पूर्ति के मध्य असन्तुलन बना हुआ है। जिसके कारण वस्तुओं की कीमतों में 
लगातार वृद्धि मौजूद है। यद्यपि इस स्थिति से निपटने के लिये प्रतिवर्ष भारी मात्रा में 
विभिन्‍न वस्तुओं के आयात किये जाते है किन्तु इसकी भी एक सीमा है। अतः आयातों 
के बावजूद अभी भी यह नहीं कहा जा सकता है, कि देश की कुल जनसंख्या के लिये 
सभी कुछ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त*इन भारी आयातों के कारण देश 
का भुगतान सन्तुलन भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है। इस समस्या का अनुमान 
इस बात से लगाया जा सकता है कि जहाँ जनसंख्या में स्वतंत्रता के पश्चात्‌ अब तक 
5.68 प्रतिशत वार्षिक की औसत दर से वृद्धि हुयी है, वहीं देश में आर्थिक वृद्धि की दर 
3.5 प्रतिशत ही रही है। जनसंख्या की बढ़ती हुयी मांग के कारण भारी मात्रा में आयात 
होता रहा है, जिसके परिणामस्वरूप हमारे देश का भुगतान-सन्तुलन घाटे पर रहने के 
लिये मजबूर रहा है। यद्यपि योजना के 50 वर्षों के दौरान देश में बहुत कुछ पहले से 
बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न किया जाने लगा है तथापि जनसंख्या के विशाल आकार 
को देखते 
जीवन-स्तर 

जनसंख्या को केवल एक समय का ही भोजन मिल पाता है। यदि विश्व के कुछ अन्य 


देशों के उपयोग के स्तरों से एक औसत भारतीय के उपयोग स्तर की तुलना करे तो 


हुये वह अपर्याप्त ही है। यही कारण है कि भारत में अधिकांश जनसंख्या का 


र आज भी बहुत निम्न है। अभी भी एक अनुमान के अनुसार 20 प्रतिशत 


स्थिति बड़ी छी शोचनीय नजर आती है। 4956 से 2004 के दौरान जहाँ खाद्याननों का नेट 
उत्पादन 627 लाख टन से बढ़कर 2000 लाख टन हुआ अर्थात्‌ लगभग 348.98 प्रतिशत 
की वृद्धि। वही इसी दौरान जनसंख्या में लगभग 284.44 प्रतिशत की वृद्धि हो जाने के 
कारण 4956 में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 434 ग्राम थी जो 4999 में 467 
की वृद्धि। भारत में कुछ प्रमुख वस्तुओं की 


प्रतिव्यक्ति उपलब्धता का निम्न स्तर तालिका 2.4 एवं ग्राफ 2.4 में स्पष्ट है। 


ग्राम हो सकी अर्थात्‌ मात्र 48 प्रतिशत 










तालिका २. 


भारत में वस्तुओं की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता (किलोग्राम) 
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...... कुछ भी कूल उत्पादन है उसका समस्त जनसंख्या के मध्य न्यायोचित वितरण नहीं हो 


.._ पा रहा है। यद्यपि पिछले कुछ दशकों से देश की सरकार ने सार्वजनिक वितरण 








व्यवस्था को बनाये रखते हुये जनसंख्या के निम्न एवं मध्यम वर्ग की समस्त आवश्यक 
वस्तुओं को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के असफल प्रयास किये है परन्तु जनसंख्या 

* के विशाल आकार के सम्मुख यह व्यवस्था असफल ही रही है और आज भी स्थिति यह 
....._ है कि जनसंख्या के एक छोटे से भाग के पास तो देश के उत्पादन का एक बहुत बड़ा. 
.... भाग पहुँचता है जबकि जनसंख्या के एक बड़े भाग के पास उत्पादन का बहुत कम भाग 
पहुँच रहा है जिससे अमीरी और गरीबी के बीच की खाई और ज्यादा बढ़ती जा रही है। 


का दी आज भारत के सामने जनसंख्या की जो समस्या है, उसका सर्वाधिक 











...._ गंभीर भाग यह है कि जनसंख्या में अधिकांश वृद्धि निचले वर्ग द्वारा हो रही है। 'वंश 
बढ़े डफाली होय' की कहावत चरितार्थ हो रही है। अतः: हमें केवल संख्या के नियंत्रण 
के लिये राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास की ही 


आवश्यकता है। इस बात की नितांत आवश्यकता है कि जनसंख्या में गुणात्मक पहलू 





आवश्यकता नहीं अपितु वंश-सुधार की भी 






पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया .जाये | 





भारत में वस्तुओं की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता | 
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देश की जनसंख्या का प्रमाण या किस्म के संकेतक उस देश के 


















निवासियों की प्रत्याशित आयु, साक्षरता के स्तर और तकनीकी प्रशिक्षण के स्तर आदि 
होते है। आजकल स्वास्थ, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य समाज सेवाओं पर किया 
या व्यय, मानव-पएूँजी संबंधी विनियोग कहा जाता है। 
भारत वर्ष में जनसंख्या के हीन प्रमाण के स्पष्ट संकेत निम्नलिखित है- 
4. स्वास्थ्य का स्तर | 
2. साक्षरता का स्तर 
«-. ध्वास्थ्य का स्तर --: 
स्वास्थ्य जीवन के प्रत्येक पहलू पर मानव को प्रभावित करता है। केवल 
स्वस्थ्य मनुष्य ही धन कमा सकता है, जातीय, सामाजिक, नैतिक, वैयक्तिक और सब 


+ 


... प्रकार के कर्तव्यों का पालन कर सकता है, अतः मानव की सर्वागीण उन्‍नतिं तथा 





... विकास का आधार स्वास्थ्य ही है। “बीमारियां किसी समुदाय के हष्ट-पुष्ट और 
..._ शक्तिवान लोगों को मारकर और काम करने वालों की संख्या में न काम करने वालों 
को अधिक बढ़ाकर विनाश कर सकती है। दूसरे, यदि बीमारों के प्राण नहीं लेती, तो 
उन्हें अशकक्‍्त अवश्य कर देती है, और इस प्रकार श्रमिकों की संख्या ही में कमी नहीं, 
वरन्‌ श्रम की शक्ति में भी कमी कर देती है।। 

स्वास्थ्य की दृष्टि से भी भारत की स्थिति अत्यंत शोचनीय है, जिसका 
स्पष्ट ज्ञान निम्नलिखित दो तत्वों से होता है :- 
अ. निम्न प्रत्याशित आयु। 


' ब. बीमारियों की व्यापकता | 

















अ. निम्न प्रत्याशित आयु -: 

मानव शक्ति की उपयोगिता अन्य बातों के साथ-साथ नागरिकों की 

प्रत्याशित आयु पर निर्भर करती है। यदि मृत्यु-दर ऊंची रहती है, तो प्रत्याशित आयु 
यु-दर जाती है, औसत 






नी 

















का अनुपात नीचा रहता है। और ज्यों-ज्यों मृत्यु-दर कम होती 
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प्रत्याशित आयु बढ़ती जाती है। सन्‌ 4944 के उपरान्त भारत में स्त्री और पुरूष की 
प्रत्याशित आयु मंद गति से किन्तु निश्चय पूर्वक बढ़ती जा रही है, क्योंकि इधर कई 


दशकों से मृत्यु-दर निरन्तर गिर रही है, जैसा कि निन्‍न तालिका 2.2 से स्पष्ट होता है। 





तालिका २.२ 
भारत में जन्म के समय प्रत्याशित आयु (वर्षो में) 
वर्ष उख्षे | ५ 
4944 ।..|+ 22.59 . । 
4924 ४ | 24.80... | 4.70 | 
| 4934 क्‍ 26.94 क्‍ 50 | 
| 4944 | 32.09 .37 | 
954 । 32.45 
| 4964 है ह क्‍ 9 0.60 क्‍ 
4974 कक. 46.35 47.॥0._ |. 45.60 
4984 क्‍ । 53.8 | 
| 4994 ः 55. | 59.9 | 
99-2 64. ह 62. 65.27 
04-2 -- .87 66.94 
6--2044 । मगर मे के |. 65. 67.67 | 
0 काठ 228 का 67. 69.48 
स्रोत :- अरूणेश सिह - भारतीय अर्थव्यवस्था एक झलक; पेज 27 
द उपरोक्त तालिका 2.2 से स्पष्ट होता है कि 4924 से पूर्व भारत में जीवन 


प्रत्याशा बहुत निम्न एवं उसमें उतार-चढ़ाव होता रहता था। परन्तु 4924 के पश्चात्‌ 


मन्द गति से किन्तु लगातार बढ़ती जा 





भारत में स्त्रियों तथा पुरूषों की प्रत्याशित आयु 


रही है। 4997 में पुरूषों 





एवं स्त्रियों में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्रमशः 55.9 वर्ष 
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एवं 59.9 वर्ष थी। अनुमान है कि सन्‌ 2006 तक भारत में पुरूषों एवं स्त्रियों की जन्म 
के समय प्रत्याशित आयु क्रमशः 63.87 वर्ष तथा 66.94 वर्ष हो जायेगी | 

प्रत्याशित आयु मृत्यु-दर पर निर्मर करती है और मृत्यु-दर स्वयं, 
महामारी, रोग, जीवन दशाओं, स्त्रियों की देखभाल, शिशु-मरण दर और पोषण-तत्व 
पर निर्भर करती है। भारत में बहुत समय तक प्रत्याशित आयु कम रहने का मुख्य कारण 
यह है कि यहाँ मृत्यु-दर की अधिकता थी 

यद्यपि भारत में प्रत्याशित आयु में वृद्धि हुयी है, फिर भी अन्य देशों की 


तुलना में वह बहुत कम है। प्रत्याशित आयु की दृष्टि से भारत अब भी बहुत से देशों 





से पिछड़ा हुआ है। उदाहरण के लिये भारत में प्रत्याशित आयु 62.3 वर्ष है। जबकि 
जापान में 80.5, स्वीडन में 79.3, हांगकांग में 79.4, आइसलैण्ड में 78.9, आस्ट्रेलिया में 


78.7 वर्ष रही है। तालिका 2.3 एवं चित्र 2.2 से स्पष्ट है - 


द तालिका २.३ 
जन्म के समय प्रत्याशित आयु वर्षों में 


वर्षों में ((995--2045 


हांगकांग क्‍ 
आइसलैण्ड 
आस्ट्रेलिया | 


भारत 





ज़ोत :- अरूणेश पस्रिंह : भारतीय अर्थव्यवस्था एक झलक; पेज 32 
तालिका 2.3 में विभिन्‍न देशों की जन्म के समय प्रत्याशित आयु की 
प्रवृत्ति दर्शायी गयी है। जिससे स्पष्ट पता चलता है कि भारत में औसत जीवन अवधि द 
अपेक्षाकृत कम है। भारत में प्रत्याशित आयु के संबंध में एक उल्लेखनीय बात यह है कि 


यहाँ स्त्रियों की जीवन-अवधि पुरूषों से कम है, जबकि पश्चिमी देशों में यह लगभग _ 
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रहता है जिसमें अन्न की प्रधानता 
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बराबर अथवा पुरूषों से अधिक है। भारत वर्ष में स्त्रियों की जीवन-अवधि अपेक्षाकृत 
कम होने का मुख्य कारण स्त्रियों की आसामयिक मृत्यु है। इसके भी कुछ कारण जैसे, 
बाल विवाह, पर्दा-प्रथा, मातृत्व व्यवस्था का अभाव, प्रसव सम्बन्धी सुविधाओं के ज्ञान 
का अभाव, निर्धनता आदि कुछ ऐसी बातें हैं, जिनके कारण भारतीय स्त्रियों की अधिक 
मुत्यु होती है। हमारे देश में अविवेकपूर्ण मातृत्व के कारण भी स्त्रियों की अधिक मृत्यु 
होती है फलतः भारत वर्ष में स्त्रियों की जीवन-अवधि पुरूषों की अपेक्षा कम है। 
विगत वर्षों में भारत में प्रत्याशित आयु में वृद्धि प्रतिवर्ष एक की दर से हो 
रही है। यह शुभ प्रवृत्ति है, जिसे तब तक जारी रहना चाहिये जब तक कि भारत में 
प्रत्याशित आयु का स्तर विकसित देशों में विद्यमान स्तर के बराबर न हो जाये। 


अत: औसत आयु बढ़ने से देश के आर्थिक विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ता 


: है। बहुत से विद्धानों का तो यह मत है कि आर्थिक विकास में औसत जीवन-अवधि का 


जितना महत्व है, उतना जनसंख्या वृद्धि का भी नहीं है। भारत जैसे अर्द्ध विकसित देशों 
में औसत जीवन-अवधि कम रहने से बचत अनुपात भी काफी नीचा है। 
. बीमारियों की व्यापकता -: 
अर्द्ध विकसित देशों में खाद्यान्न का अभाव रहता है और लोगों को भरपेट 
भोजन नहीं मिल पाता। जिन्हें पेट भर भोजन मिलता भी है, उन्हें पौष्टिक भोजन नहीं 


मिल पाता | सर जॉन मेगा के अनुसार, “ भारत में केवल 39 प्रतिशत लोगों को पौष्टिक 


एवं 44 प्रतिशत लोगों को अपौष्टिक भोजन मिल पाता है, शेष 20 प्रतिशत व्यक्तियों को 


तो बिल्कुल ही भोजन नहीं मिलता है।” पोषक आहार सलाहकार समिति के अनुसार 


न 


भारत में 30 प्रतिशत परिवारों में भोजन में कैलोरी आवश्यक मात्रा में नहीं मिल पाती 
और यदि भोजन वजन में काफी मिल जाता है, तो भी भोजन निश्चित ही असंतुलित 





गनता रहती है और उत्तम पोषक तत्व वाले स्वास्थ्य-वर्धक 


तत्व का अभाव रहता है। दूध, दाले, गोश्त, अण्डा, मछली, सब्जी तथा फलों का अंश 


बहुधा बहुत कम होता है। इसका परिणाम यह होता है कि भोजन में पर्याप्त मात्रा में 
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विटामिन, चर्बी, क्षार, प्रोटीन तथा अन्य आवश्यक तत्वों का अभाव रह जाता है और 
अर्द्धवेकसित देश के निवासियों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, श्रम-शक्ति दुर्बल रहती है। 

यही नहीं अर्द्ध विकसित देशों में सामान्य चिकित्सा सुविधाओं का अभाव 
रहता है और अनेक प्रकार की बीमारियां जैसे - मलेरिया, हैजा, चेचक आदि व्यापक 
रूप से फैली रहती है। अर्द्ध विकसित देशों में आय का स्तर कम होने के कारण 
सार्वजनिक स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय आय का बहुत ही अल्प भाग व्यय किया जाता है। 
उदाहरणार्थ अमेरिका में प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति के पीछे 440 रूपये सार्वजनिक स्वास्थ्य पर 
व्यय किये जाते है जबकि भारत में केवल 2 रूपये ही व्यय किये जाते है। जैसा कि 


तालिका 2.4 से स्पष्ट है। 


तालिका २. 


सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यय 
कल राष्ट्रीय उत्पादन 
का प्रतिशत 





स्रोत :- वी० सी० सिन्हा; जनांकिकी के सिद्धान्त पृष्ठ--363 
क्‍ .. विकसित देशों की तुलना में भारत में जन्म लेने वाले बच्चों की बहुत कम 
समय तक जीने की आशा की जाती है। स्वयं आयु-प्रत्याशा, महामारी, शिशु मरण-दर 
.... आदि अनेक तत्वों पर निर्भर होती है। भारत की अधिकांश ग्रामीण जनता मलेरिया, 
..... हैजा, चर्म और कुष्ठ आदि रोगों से पीड़ित है। भारत में पुरूषों की अपेक्षा स्त्रियों में 


चिकित्सा शोध-पंरिषद के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 





अंधापन अधिक है। भारतीय चिकित्र 





मैसूर राज्य में अं की संख्या सबसे अधिक क्‍ है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि विश्व द 


लक 


ही निवास करते हैं। है 






के एक तिहाई नेत्रहीन व्यक्ति 
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डॉ0 मारिया एगबेन्स के अनुमानानुसार विकसित और अर्द्ध विकसित 
देशों में जनसंख्या का 40 प्रतिशत भाग मानसिक दृष्टि से दुर्बल है। ऐसा अनुमान है 
कि भारत में लगभग 20 लाख व्यक्ति मानसिक विकृतियों से ग्रस्त है, भारत में असम, 
पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश के तराई भाग में पागलपन का अधिक प्रकोप है। मानसिक 
दुर्बलता के कारण जो अगली संतानें, उत्पन्न होती है वे भी मन्द-बुद्धि, झक्‍की एवं 
पागल होती हैं, अतः ऐसे लोगों का बन्ध्याकरण होना आवश्यक है, ताकि समाज में ऐसे 
लोगों का भार न बढ़ सके | 
भारत में लगभग 37.2 लाख व्यक्ति कृष्ठ रोग से पीड़ित हैं, लगभग 20 
प्रतिशत रोगी संक्रामक कुष्ठ के शिकार है। कृष्ठरोग असंतुलित आहार, गरीबी, घनी बस्ती 
आदि के कारण उत्पन्न होता है। एक अनुमान के अनुसार भारत में 4 लाख जनसंख्या के 
पीछे 70 पुरूषों और 50 महिलाओं में बहरापन व गूगांपन पाया जाता है। बहरापन के प्रमुख 
_ कारण मलेरिया, तेजबुखार, टाइफाइड, टांसिल्स, असंतुलित आहार व संक्रामक-रोग आदि | 
क्‍ भारत वर्ष में इसे नियन्त्रित करने के लिये पर्याप्त प्रयास किये जा रहे है। 
परन्तु फिर भी यहाँ स्वास्थ्य सेवायें अपर्याप्त है अत: इस बात की आवश्यकता 
है कि स्वास्थ्य पर अधिक व्यय किया जाय, जिससे कि औसत जीवन बढ़े, बीमारियों से 


है 


... छुटकारा मिले, लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हो सके और उनकी कार्यकृशलता बढ़ सके | 
२. साक्षरता का स्तर -: 
जनसंख्या के प्रमाण का एक अन्य महत्वपूर्ण संकेतक साक्षरता का स्तर है| 


सन्‌ 4954 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति का तात्पर्य सात वर्ष के ऊपर ऐसे 


व्यक्ति से है, जो कम से कम साधारण पत्र लिख-पढ़ सके | साक्षरता के अध्ययन से किसी 


देश के लोगों की शिक्षा, संस्कृति, बुद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। शिक्षा किसी 


भी देश के निवासियों की भावनाओं और उनके सामाजिक मूल्यों की प्रतीक होती है। पुराने 


समय में शिक्षा को मात्र नैतिक विकास का सांघन समझा जाता था और सामाजिक 





.... कल्याण में शिक्षित व्यक्ति का योगदान एक अच्छे नागरिक के नाते ही विचारणीय होता 


| ... था, परन्तु आज के युग में शिक्षा का उद्देश्य केवल यह नहीं होना चाहिये कि क्‍ उसकी 
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सहायता के कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व, चरित्र और बुद्धि का विकास कर सके, बल्कि 
उससे व्यक्ति की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में भी सहायता मिलनी चाहिये। 

अतः शिक्षा राष्ट्र के लिये एक सर्वोपरि साधन है जो आर्थिक विकास की 
प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। डॉ० वी0 के० आर0 वी0 राव के शब्दों में 

“हमारे देश में जहां आर्थिक विकास का वृहद कार्यक्रम चल रहा है और जिसके अन्तर्गत 

विभिन्‍न कार्यक्रम आ जाते है, वहाँ यह आवश्यक है कि शिक्षा-प्रणाली वर्तमान तथा 

नवोदित व्यवसायिक पद्धति के अनुकूल हो।”2 शिक्षा के पुराने व नवीन दृष्टिकोण की 
तुलना करते हुये डॉ0 राव लिखते है--“एक समय वह भी था जब भारतीय विश्व विद्यालयों 
में उप-कुलपतियों की यह धारणा थी कि शिक्षा को आर्थिक दृष्टि से देखना ऐसा ही है, 
जैसे बाजार-भाव के अनुसार उसका महत्व आंकना। जबकि वस्तु-स्थिति यह है कि 
शिक्षा अपने में साध्य ही है और उसका संबंध ज्ञान प्राप्त करने और व्यक्तित्व के विकास 
करने से है, न कि उसे रोजगार योग्य बनाने से है। किन्तु अब स्थिति बदल गयी है।” 
शिक्षा पर होने वाला व्यय मानवीय साधनों में एक उत्पादक व्यय है। “शिक्षा 
मानव साधन में विनियोग जैसा है, जो आर्थिक विकास में योग देने वाले साधनों के बीच 
महत्वपूर्ण कार्य करता है।” शिक्षा पर किस सीमा तक व्यय किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध 
में स्टोनियर एवं हेग का विचार है,” राष्ट्रीय दृष्टिकोण से शिक्षा पर किया जाने वाला व्यय, 
चाहे वह स्कूल पर किया जाय या कॉलेज पर या विश्वविद्यालय पर किया जाय, उस समय 
तक बढ़ता जाना चाहिये जब तक कि सीमा पर प्राप्त किया गया प्रतिफल अर्थव्यवस्था में 
अन्यत्र दूसरे विनियोगों से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बराबर न हो जाय [“3 
शिक्षा पर विशुद्ध आर्थिक दृष्टिकोण से विचार करने पर हम इस निष्कर्ष 
पर पहुँचते हैं कि शैक्षणिक कार्यक्रम उसी आधार पर बनने चाहिये जिस आधार पर 
औद्योगिक योजनाये बनायी जाती है। शिक्षा में किये जाने वाले विनियोग के संबंध में 
लागत एवं लाभ का एक युक्तिसंगत हिसाब लगाया जाना चाहिये। यह एक निश्चित 
उत्पादक विनियोग है। 

















भारत के संदर्भ में डा0 राव ने लिखा है “आज हमारे देश पर चरित्र-संकट 
मंडरा रहा है और इसका मुकाबला हम केवल इस तरह की शिक्षा देकर कर सकते हैं, 
जो मानवता और चरित्र-निर्माण की दिशा में प्रवृत्त हो। निःसन्देह अर्थव्यवस्था की 
अवस्थायें पूरी करना शिक्षा का कर्त्तव्य है और हमारे विश्वविद्यालयों में उन कौशलों और 
मनोवृत्तियों तथा अनुसंधान कार्यों को प्रश्रय दिया जाना चाहिये, जिनकी हमारी 
सुनियोजित अर्थव्यवस्था की आवश्यकता पूरी करने तथा आर्थिक-वृद्धि की दर तीव्रतर 
करने के लिये आवश्यक है ।”4 अतः आज के लिये योजनाकारों, शिक्षाविदों, अध्यापकों, 
माता-पिता और युवकों सभी को शिक्षा के नवीनतम दृष्टिकोण के प्रति सजग होने की 
आवश्यकता है। तभी सामाजिक और आर्थिक विकास सुचारू और समन्वित रूप से हो 


सकंगा। इस प्रकार शिक्षा के महत्व को विस्मृत नहीं किया जा सकता है। 
जे0 आर0 रेले और तारा कानितकर द्वारा 4966 में वृहत्तर बम्बई क्षेत्र का 
फर्टिलिटी एण्ड फैमिली प्लानिंग सर्वे किया गया जिसकी उपलब्;धियों से साक्षरता के 


महत्व पर प्रकाश पड़ता है, जो निम्नलिखित हैं - 





4.. उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं में जन्म-दर कम थी। 

2. जिन महिलाओं ने स्नातक या उससे ऊपर के स्तर की शिक्षा पाई थी, उनके 
विवाह के समय आयु निरक्षर या अर्द्ध-शिक्षित महिलाओं से अधिक थी। 

3. हाई स्कूल या इससे ऊपर शिक्षा प्राप्त माताओं में बाल मुत्यु-दर न्यूनतम थी। 


इस प्रकार कहा जा सकता है कि साक्षरता किसी देश के आर्थिक 
विकास, सामाजिक उत्थान और प्रजातांत्रिक स्थायित्व के लिये आवश्यक है| 


भारत में साक्षरता - 





भारत में शिक्षा के विस्तार का प्रमुख उद्देश्य, देश में तकनीकि प्रगति 
करने के अलावा यह भी है कि ऐसे समाज की स्थापना की जाय, जिसकी आधारशिला 


को समान अवसर पर आधारित हो। साक्षरता के 





स्वतंत्रता सामाजिक न्याय तथा सभी 


सम्बन्ध में हमारे देश की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। देश की अधिकांश जनसंख्या... 
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साक्षरता से अनभिज्ञ है। अभी भी लगभग जनसंख्या का केवल 65 प्रतिशत ही साक्षर 
है तथा शेष 35 प्रतिशत निरक्षर है। निरक्षरता का इतना बड़ा प्रतिशत देश की 
विशालकाय जनसंख्या को न केवल उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण साधन एवं सार्थक 
साधन बनने से रोक रहा है बल्कि व्यापक रूप से फैली अशिक्षा विभिन्‍न सामाजिक 
समस्या को भी पैदा कर रही है। तालिका 2.5 में 4904 से 2004 तक पुरुष एवं महिला 
साक्षरता को दर्शाया गया है। 


क्‍ तालिका २. 
१९०१-२००१ के बीच पुरूष एवं महिला साक्षरता की प्रगति 





.... स्रोत -- सेन्सस ऑफ इण्डिया 2007 सिरीज ॥ पेपर ॥ 
तालिका 2.5 ग्राफ 2.2 एवं चित्र 2.3 से स्पष्ट है कि 4954 तक महिलाओं 





में साक्षरता पुरूषों के अनुपात में बहुत कम थी। 4964 से 2004 में इसमें थोड़ा सुधार 
हुआ है। इस विषमता को दूर करने हेतु स्त्रियों को साक्षर बनाने के लिये विशेष 


कार्यक्रम को मजबूत बनाना होगा । 















९०१ से २००१ के बीच पुरूष एवं महिला साक्षरता की प्रगति 





पैमाना ' 


ह (0५ अक्ष पर ,...साक्षरता का प्रतिशत 
| (00% अक्ष पर ....वर्ष ' 
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उपलब्ध ऑकडों के आधार पर महिला साक्षरता के अनुसार यदि राज्यों 

को क्रमवार रखा जाये तो उससे यह पता चलेगा कि राज्य भी महिला साक्षरता के 
हिसाब से उतने ही पीछे है| तालिका 2.6 एवं मानचित्र 2.4 (७) व मानचित्र 2.4 (8) से 
देश के विभिन्‍न राज्यों में पुरुषों एवं महिला साक्षरता का प्रतिशत स्पष्ट हो जाता है। 


तालिका २ 
देश के विभिन्‍न राज्यों में पुरूष एवं महिला साक्षरता का प्रतिशत 


| जहा 


केरल 90.92 
मिजोरम 88.49 
लक्षद्वीप* 87.52 
गोवा 82.32 
दिल्‍ली* 84.82 
चण्डीगढ* 84.76 
पांडिचेरी* 84.49 
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह#॑ | 84.48 
| दमन व द्वीप* 84.09 
। महाराष्ट्र 772 
. हिमाचल प्रदेश 77.43 
त्रिपुरा 73.66 
तमिलनाडु 73.47 
उत्तरांचल 72.28 
गुजरात 69.97 
पंजाब ल्‍ 69.95 
सिक्किम 69.68 
पश्चिम बंगाल ह 69.22 
मणिपुर द 68.87 
हरियाणा 68.59 
नागालैण्ड न, 67.4| 
कर्नाटक. 67.04 
छत्तीसगढ़... 8 65.48 
असम के | 64.28 
. मध्य प्रदेश 64.44 
उड़ीसा क्‍ 63.64 
| मेघालय द 63.34 
आन्ध्र प्रदेश 64.44 
राजस्थान 64.03 
दादर व नगर हवेली* 60.03. - 
उत्तर प्रदेश - “४. 53: :83.36 
अरूणाचल प्रदेश क्‍ 54.74 
जम्मू व कश्मीर. 54.46 
झारखण्ड द +. 54.43 
बिहार... 5 .. द 47.53 





:ग्रोत -- प्रतियोगिता दर्पण 2003,/भारतीय अर्थव्यवस्था: पृष्ठ 53... 
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तालिका 2.6 से स्पष्ट है कि भारत में न केवल महिला साक्षरता का स्तर 
निम्न है बल्कि साक्षरता के स्तर में अत्यधिक विषमता है। जहॉ एक ओर केरल ऐसा 
राज्य है जहाँ महिला साक्षरता का स्तर 87.86 प्रतिशत है वही बिहार में 33.57 प्रतिशत, 
झारखण्ड में 39.38 प्रतिशत जैसे राज्य है। तालिका से स्पष्ट है कि साक्षरता की दृष्टि 
से केरल प्रथम स्थान पर है, और मिजोरम व लक्षद्वीप क्रमश: द्वितीय व तृतीय स्थान पर 
है। भारत में शिक्षा की कमी के कारण यहाँ के अधिकांश लोग परम्परावादी, भाग्यवादी 


के ज्ञान 





और निराशावादी है। निरक्षरता विकास की अवरोधक है। सामाजिक समस्या: 
के लिये शिक्षा का न्यूनतम स्तर आवश्यक है, शिक्षा के अभाव में लोग जनसंख्या की 
वृद्धि के परिणाम को भी अनुभव नहीं कर पाते। अतः देश के आर्थिक विकास एवं 


जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिये साक्षरता का प्रसार होना नितान्त आवश्यक है | 





जनसंख्या, राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक कल्याण 

जनसंख्या वृद्धि का राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक कल्याण के मध्य परस्पर 
घनिष्ट सम्बन्ध है | जनसंख्या में होने वाली प्रत्येक वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय आय को 
प्रभावित करती है और राष्ट्रीय आय, आर्थिक कल्याण को | 

समाज के कुल कल्याण को दो भागों में विभाजित किया जाता है - 4. 
आर्थिक कल्याण 2. गैर-आर्थिक कल्याण। ये दोनों प्रकार के कल्याण अन्तर्वर्तित है 
और इन्हें एक-दूसरे से पृथक करना कठिन है। फिर भी प्रो0 पीगू, आर्थिक कल्याण एवं 

गैर-आर्थिक कल्याण में भेद करते है। उनके शब्दों में - 


द "ए700707्रांठ5 एशेक्चिव 5 40 एक्ाा 05024] फ़टधिर तक्ष 0क्वा 06 70पड्ा। 


काब्ललरए गण एरग्राब्ललए 40 9676 वांगा जाति ॥6 प्राठ्इशंत।हु 760 077069."5 


*... यदि आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है तो कुल कल्याण अनिवार्य रूप में 


बढ़ जाता है क्योंकि आर्थिक कल्याण कुल कल्याण का ही भाग है। जो कारण आर्थिक 





कल्याण में वृद्धि करते है, यह आवश्यक नहीं कि वह कुल कल्याण में भी वृद्धि करें। 


परिणामतः: कुल कल्याण अपरिवर्तित ही रहता है। यह भी सम्भव है कि वह विशेष 

















॥2 


कारण आर्थिक कल्याण में वृद्धि की अपेक्षा गैर-आर्थिक कल्याण में अधिक कमी कर 
देता है। उस दशा में आर्थिक कल्याण में हुई वृद्धि के बावजूद कुल कल्याण में कमी 
हो जायेगी। जैसा कि १9 वीं शताब्दी में ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था जब उत्पादन की तीव्र 
वृद्धि के परिणामस्वरूप लोगों के आर्थिक कल्याण में निसंदेह वृद्धि हुई थी लेकिन 
निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि उनके कुल कल्याण में भी उसी अनुपात 
में वृद्धि हुई थी। इसका कारण यह है कि उस देश के तीव्र औद्योगीकरण के 

परिणामस्वरूप वहाँ आध्यात्मिक मूल्यों का ह्यास हो गया था। इससे लोगों के गैर-आर्थिक 
कल्याण पर निश्चय ही प्रतिकल प्रभाव पड़ा था। 


यह मानकर चला जा सकता है कि आर्थिक कल्याण एवं कुल कल्याण 





के मध्य धनात्मक सहसम्बन्ध पाया जा सकता है। देश का आर्थिक कल्याण निःसन्देह 
कई तत्वों पर निर्भर करता है और इसके कई सूचकांक या पैमाने हो सकते है। परन्तु 
इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आय का विचार ही है। सामान्य तौर पर यह माना 
जाता है कि जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो इसका धनात्मक प्रभाव होता है अर्थात्‌ 
लोग अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आर्थिक कल्याण 
में वृद्धि होती है। इसके विपरीत, राष्ट्रीय आय का आकार घटने पर आर्थिक कल्याण 
जो राष्ट्रीय आय को आर्थिक 
किसी देश की राष्ट्रीय आय 
बढ़ती है लेकिन जनसंख्या उससे भी अधिक तीव्र गति से बढ़ जाती है तो प्रति व्यक्ति 
आय निश्चय ही गिर जायेगी और उसके साथ ही साथ लोगों के आर्थिक कल्याण में 
नहीं होती है तो 


अतिरिक्त आय को श्रमिकों पर, मशीनों, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आधुनिक उपकरणों 


कम हो जाता है। परन्तु जंनसंख्या वृद्धि एक ऐसा तत्व 


कल्याण का अधिक विश्वसनीय सूचक बनने देती है। यदि 


भी ह्यास हो जायेगा। इसके बाबजूद यदि जनसंख्या में वृद्धि वह अपनी 


-रणों पर 


व्यय करता है, जिससे राष्ट्रीय आय ही नहीं बढ़ती बल्कि प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि 
होती है, और आर्थिक कल्याण भी बढ़ता है। लेकिन जब जनसंख्या में वृद्धि तीव्र गति 


ल्‍ 


से होती है, तब अतिरिक्त एूँजी का उपयोग श्रमिकों को केवल आधुनिक उपकरण 

















कउ 


उपलब्ध कराने में व्यय हो जाता है। जिससे पूँजीगत वस्तुओं के त्वरित उत्पादन के 

परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है लेकिन प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं होती है। 

उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है कि जनसंख्या वृद्धि के परिणामस्वरूप माँग 

एवं श्रमशक्ति दोनों के बढ़ने के कारण कल उत्पादन में वृद्धि की दर जनसंख्या में वृद्धि 
की दर से कम रह जाये तो राष्ट्रीय आय बढ़ने के बावजूद प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ती 

अर्थात्‌ समाज का आर्थिक कल्याण नहीं बढ़ता। भारत जैसे विकासशील देश में यही 


थति है। यहाँ तेजी से बढ़ने वाली जनसंख्या राष्ट्रीय आर्थिक विकास में अवरोधक 





बनती रही है। इसका अनुमान तालिका 277 में एवं चित्र 2.4 में आंकड़ों के तुलनात्मक 
अध्ययनों से लगाया जा सकता है। 


तालिका २.७ 
दशक के दौरान जनसंख्या, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर 
दशक के दौरान | दशक के दौरान | दशक के दौरान 
जनसंख्या वृद्धि | राष्ट्रीय आय में | प्रति व्यक्ति 
की दर वृद्धि की दर 
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स्रोत : आर्थिक समीक्षा 2007 


उपर्युक्त तालिका 2.7 डा0 चन्द्रशेखर की इस बात का पूर्ण समर्थन 


करती है कि “जनसंख्या की दृष्टि से हमारे भागने की रफ्तार इतनी तीव्र है कि आर्थिक 
दृष्टि से परिवर्तनों एवं प्रगति के बावजूद हम एक ही स्थान पर स्थिर है |” 

संक्षेप में, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जनसंख्या में वृद्धि 
समान्य तौर पर राष्ट्रीय आय को धनात्मक आय से प्रभावित करती है, परन्तु यह 


आवश्यक नहीं है कि आर्थिक कल्याण को भी इसी प्रकार प्रभावित करें। वास्तव 
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जनसंख्या वृद्धि के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि के माध्यम से आर्थिक कल्याण 
अनुकूल या प्रतिकल रूप से प्रभावित होगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि 
जनसंख्या में वृद्धि का स्वभाव क्‍या है। 
जनाधिक्य एवं सामुदायिक जीवन 
जीवन-स्तर किसी व्यक्ति, वर्ग या देश की आर्थिक उन्‍नति का सूचक 
होता है। जीवन-स्तर की माप, उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा तथा रुप द्वारा 
की जाती है। इसलिये जीवनस्तर किसी व्यक्ति, वर्ग या देश की आर्थिक उन्‍नति का 
परिचायक होता है। जीवन-स्तर, जीवन-शैली, सुख-सुविधा के साधनों, उपयोग में 
लायी जाने वाली वस्तुओं , सम्पन्न निवास स्थानों, वाहन सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य 
सेवाओं आदि से आंका जाता है। जीवन-स्तर भिन्न-भिन्न देशों में अलग-अलग होता 
है, और एक ही देश में भिन्‍न-भिन्‍न स्थलों पर पृथक हो सकता है। जीवन-स्तर का 
मुख्य आधार प्रति व्यक्ति आय होती है, जिससे वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता 
| व्यक्ति की आय जितनी अधिक या कम होगी, उसका जीवन-स्तर उसी अनुपात में 


उच्च या निम्न होगा। इसी प्रकार राष्ट्रीय आय द्वारा एक राष्ट्र के जीवन-स्तर का 





अनुमान लगता है। 

प्रत्येक देश का यह उद्देश्य होता है| कि वह अपने देश का जीवन-स्तर 
ऊंचा उठा कर देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि करें। राष्ट्रीय आय का उत्पादन व्यक्तियों 
कीं उत्पादकता पर निर्भर करता है और उत्पादकता अन्य अनेक बातों के अतिरिक्त अधि 
क सीमा तक जीवन-स्तर पर निर्भर करती है। साधारणतया एक भारतीय मजदूर का 
अपनी 





जीवन-स्तर बहुत नीचा है। नीचे जीवन-स्तर (अर्थात्‌ निर्धनता) क॑ कारण लोग अ 
आवश्यक तथा आरामदायक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते। उनका स्वास्थ्य 
खराब रहता है, उनकी कार्य-क्षमता गिरती जाती है, परिणाम स्वरूप देश में उत्पादन 
और राष्ट्रीय आय कम रहती है। एक व्यक्ति के जीवन-स्तर का अर्थ है कि वह अपने 
जीवन में किस मात्रा में तथा किस प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करता है। . 





हि 

















किसी भी देश की आर्थिक स्थिति, उसका स्तर, उसके नागरिक का 
जीवन-स्तर, उसकी उत्पादन क्षमता, खाद्य-सामग्री की उपलब्धि, वाहन, परिवहन, 
शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधा तथा मनोरंजन के साधनों आदि पर निर्भर करता है। 
उसके साथ एक महत्वपूर्ण विषय है - जनसंख्या संरचना, जिस पर देश का सारा 
ढाँचा निर्धारित होता है। जब किसी देश की जनसंख्या का प्रमाण उस देश में प्राप्त 
प्राकृतिक साधनों की तुलना में अधिक हो जाता है, तो भुखमरी, बेरोजगारी, खाद्य 
की पूर्ति की समस्या 





समस्या, आवासीय समस्या तथा अन्य सभी मानवीय आवश्यकता 
उग्र रूप धारण कर लेती है। लेकिन जब देश के आर्थिक तथा जनसंख्यात्मक घटकों 
में सन्तुलन हो तो देश में समृद्धि होती चली जाती है। 
जीवन-स्तर का अर्थ -: 

जीवन-स्तर से अभिप्राय केवल प्रति-व्यक्ति वस्तुओं तथा सेवाओं का 
उपयोग ही नहीं है, बल्कि इसमें और चीजें जैसे कि किसी देश में प्रति व्यक्ति 
चिकित्सकों की संख्या, चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं की उपलब्धि, शिक्षा के अवसर, 
जीवन की औसत आयु आदि भी सम्मिलित होते है। अतः जीवन-स्तर के कई अर्थ होते 
है। किसी देश में किसी विशेष सुविधा को विशेष महत्व दिया जाता है तो दूसरे देश में 
किसी दूसरी सुविधा को, अतएव जीवन स्तर की कोई भी सर्वमान्य व्यवस्था करना 
असम्भव भले ही न हो, परन्तु निश्चित रूप से कठिन अवश्य है। अपनी पुस्तक 
'जनसंख्या शिक्षण' में श्रीमती पुष्पा दुबे ने प्रसिद्ध नगरीय शास्त्री जेविस मेक्फोर्ड की 
धारणा का उल्लेख करते हुये कहा है कि “किसी भी देश की आर्थिक सम्पन्नता का 
मूल्यांकन, उनके द्वारा उत्पादित स्टील के टनों की संख्या, खनिज तेल के गैलनों, बैरलों 
की अमर्यादित संख्या और ब्त्रों के मीटरों की संख्या से नहीं होता, बल्कि वहाँ के 


निवासियों के सर्वागीण जीवन की विशिष्ट शैली, उनकी संस्कारिता, प्रबुद्धता, 








अनुशासनप्रियता और उच्च जीवन के सौन्दर्य बोध की प्रवृत्ति से आंका जाना चाहिये।7 








आधुनिक युग में किसी देश का जीवन-स्तर तब उच्च माना जाता है, 
जब वहाँ के लोग आरामदायक जीवन-यापन कर रहे हो। उन देशों के लोग शारीरिक 
श्रम को बहुत ही हेय समझते हो। उनके दृष्टिकोण में भारत के एक श्रमिक का श्रम 
करना नारकीय यातना है, कार्य नहीं। आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति वाले देश का 
परम्परावादी संस्कृति वाले देश के जीवन-स्तर से उच्च गिना जायेगा, उनके नागरिकों 
का जीवन-स्तर भी उच्च होगा। उदाहरणस्वरूप अमरीका में जो वस्तुयें आवश्यक 
आवश्यकताओं में गिनी जाती है, वहीं परम्परावादी देशों में आरामदायक मानी जाती है। 
जीवन-स्तर व्यय के बजट द्वारा भी जाना जा सकता है यदि एक 
भारतीय परिवार अपनी आय का अधिकांश भाग भोजन सामग्री पर व्यय करता है तो 


. वस्त्र आवास, शिक्षा तथा अन्य सामाजिक कार्यो के 





उसके पास अन्य आवश्यकता: 
लिये धन कम रह जायेगा। फलत:ः उसका जीवन-स्तर निम्न होगा। जीवन-स्तर की 
को दो भागों में विभाजित किया गया 





विशिष्टता को पता लगाने के लिये आवश्यकताओं 
है। प्रथम, जीवन की मूलभूत आवश्यकतायें जैसे भोजन, आवास, शुद्ध पेयजल, वस्त्र 
आदि की मात्रा एवं विशिष्टतायें और द्वितीय, आर्थिक, सामाजिक आवश्कयतायें जैसे 
शिक्षा, चिकित्सा, रोजी-रोटी के अवसर, सुरक्षा, यातायात सुविधा, मनोरंजन के साधन, 
मानव स्वतन्त्रता का स्तर ।| संक्षेप में जिस देश में हर व्यक्ति अपनी मूलभूत एवं आर्थिक, 
सामाजिक आवश्यकताओं को भली प्रकार सन्तुष्ट कर सके, उस देश का और उस 
व्यक्ति का जीवन-स्तर उच्च होगा | द 
जनसंख्या वृद्धि का सामुदायिक जीवन पर प्रभाव -- 

जनसंख्या वृद्धि का जीवन-स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तीव्र गति 


से बढ़ती हुई जनसंख्या का परिणाम होता है, जनसंख्या का विस्तार। मानव अपने 


अस्तित्व बनाये रखने के लिये अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने 


सदैव प्रयत्नशील रहता है। इन आवश्यकता: 


में भरपेट भोजन, निवास करने 
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योग्य आवास, शुद्ध जल, स्वस्थ्य वायु, तन ढकने के लिये वस्त्र आदि सम्मिलित है। इन 
सब आवश्यकताओं की हर समय उचित मात्रा में पूर्ति हो, यह तभी सम्भव होगा जब 
मानव की संख्या सीमित होगी। जैसे-जैसे मानव की संख्या बढ़ती जायेगी वैसे-वैसे 
निश्चय ही सभी मनुष्यों की आवश्यकतायें पूर्ण रूप से पूरी नहीं हो सकेगी और उस 
स्थिति में मानव जीवन दुखी एवं सघर्षमय बन जायेगा और अनेक समस्याओं से ग्रस्त 
हो जायेगा। 
वास्तव में मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का मुख्य आधार प्राकृतिक 

साधनों की मात्रा है। इन प्राकृतिक साधनों को कुछ समय तक तो बढ़ाया जा सकता 
है, उसका अधिकाधिक विदोहन किया जा सकता है, परन्तु एक बिन्दु ऐसा आ जायेगा 
जबकि कुल जनसंख्या एवं कुल प्राकृतिक साधनों की मात्रा में सन्तुलन नहीं रहेगा । 
जैसे-जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती जायेगी, उसी अनुपात में आवश्यकताओं की पूर्ति के 
लिये मांग भी बढ़ती जाती है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर व्यक्तिगत रूप 
से पड़ता है जैसे - 

. यदि जनसंख्या वृद्धि, साधनों से अपेक्षाकृत अधिक हो, तो प्रति व्यक्ति भाग 

(हिस्सा) कम होगा। । 
यदि जनसंख्या और प्राकृतिक साधन एक ही मात्रा में बढ़ते है, तो प्रति व्यक्ति 

भाग समान होगा। 


यदि जनसंख्या वृद्धि की अपेक्षा साधन तीव्रता से बढ़ते है, प्रति व्यक्ति भाग बढ़ 


जायेगा | 
इस प्रकार व्यक्तिगत भागीदारी, साधनों पर निर्भर करती है 
जनसंख्या वृद्धि द्वारा निश्चिय होती है। देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का जीवन एक 
दूसरे को प्रभावित करता है । उदाहरणस्वरूप एक व्यक्ति 40 एकड़ जमीन का स्वामी है 
उसके दो पुत्र होते है। जो 5-5 एकड़ जमीन के स्वामी बनते है। यदि इसी व्यक्ति के 
का ढाई एकड़ हो जायेगा, और प्रति 


और यह 





और पुत्र हो जाये तो 40 एकड़ जमीन का भाग 
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व्यक्ति प्रति एकड़ जमीन कम हो जायेगी। फलतः प्रति व्यक्ति आय कम होती जायेगी, 
इससे जीवन-स्तर निम्नतर होता जायेगा और असनन्‍्तोष की मात्रा बढ़ती जायेगी। 
भोजन, वस्त्र, आवास, सुरक्षा आदि की समस्या बढ़ती जायेगी। इसका साधारण व सरल 
सा उपाय है कि परिवार में नये शिशु के जन्म को रोका जाय, ताकि परिवार का 
जीवन-स्तर उच्च बना रहे। परिवार पर घटित यह घटना पूरे राष्ट्र पर इसी प्रकार 
फलित होती है। 

अधिकांश विकासशील देश भारत सहित उपरोक्त समस्या का अनुभव 
बड़ी तीव्रता से कर रहे है। भारत जिन कठिन आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहा है, 
जनसंख्या-वृद्धि के कारण हमारी कठिनाइयां उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, भारत की 
जनसंख्या प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है जिसके लिये हर वर्ष अतिरिक्त साधनों की 
आवश्यकता होगी, तालिका 2.8 में बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये अतिरिक्त आवश्यकताओं 

दर्शाया गया है। 


द तालिका २.८ 


बढती जनसंख्या के लिये अतिरिक्त आवश्यकतायें 
संख्या प्रतिवर्ष अतिरिक्त आवश्यकतायें 
अतिरिक्त खाद्य सामान 

























4,25,46,000 
क्‍ 48,87,740 अतिरिक्त घर 
25,09,000 अतिरिक्त बेरोजगारों को रोजगार 
40,00,000 अतिरिक्त कपड़ा 
4,26,000 अतिरिक्त स्कूल 





3,72,000 अतिरिक्त अध्यापक 


07225 २ (70?7क्रासां ता खखदाींच 27070 चिटाँ॥ दादें 727725 


आज हमारी आवश्यकताओं की मांग के अनुपात में पूर्ति बहुत कम है। 


हर वर्ष बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की व्यवस्था करना आसान कार्य नहीं 


है। अतएव पंचवर्षीय योजनाओं में हुई प्रगति के बाद भी बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण 





हमारी आवश्यकता 





वस्त्र, आवास, जल पूर्ति 
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समस्‍यायें दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज जीवन में असन्तोष, निराशा, चिड़चिडापन, 
आदि तेजी से बढ़ रहा है। 


चन्द्रशेखर ने भारतीय जीवन-स्तर के सम्बन्ध में अपनी पुस्तक 


विद्रोह, अपराध, भ्रष्टाचार 3 
एस0 च- 
“एसियाज पापुलेशन प्रॉम्ब्लम” में उल्लेख किया है कि “भारतवासियों का जीवन-स्तर 
इतना नीचा है कि निर्धन परिवारों की संख्या में और अधिक वृद्धि धातक सिद्ध हो सकती 
है। इन परिवारों की संख्या इतनी अधिक है कि यह साधारणीकरण किया जा सकता 
है कि सभी व्यक्तियों के लिये जनसंख्या में वृद्धि होगी |” 


दिसम्बर 4958 में अखिल भारतीय चिकित्सा-परिषद में भारत सरकार के तत्कालीन 


एक गम्भीर समस्‍या सिद्ध 


स्वास्थ्य मंत्री डॉ0 करमकर ने इसी प्रकार का विचार व्यक्त किया था “जनसंख्या में 


साधारण वृद्धि राष्ट्र के समक्ष गम्भीर समस्‍यायें उत्पन्न कर रही है।” 


कि जनसंख्या वृद्धि का कुप्रभाव देश के आर्थिक स्तर 
प्रति-व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय पर, प्रति व्यक्ति 


स्तर पर और समुदाय के जीवन-स्तर का राष्ट्र के 


इस प्रकार स्पष्ट है 
पर पड़ता है और आर्थिक स्तर का 
आय का व्यक्ति के जीवन- 


जीवन-स्तर पर पड़ता है। 
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अध्याय - तृतीय 
जनसंख्या वृद्धि, माल्थस एवं अन्य विचार धाराये 
किसी देश में जनाधिक्य शब्द का अभिप्राय यह लगाया जाता है कि उस 


देश में जनसंख्या उपलब्ध भू-क्षेत्र एवं खाद्यान्न की तुलना में आवश्यकता से अधिक हो 


गयी है। परन्तु वास्तव में कितने भू-क्षेत्र एवं कितने उत्पत्ति के साधन के साथ कितनी 
जनसंख्या अनुकलतम होगी यह अत्यधिक विवादास्पद विषय है, किसी देश में जनसंख्या 


क्यों बढ़ती है ? कैसे बढ़ती है ? कितनी जनसंख्या किस समय अनुकूलतम होगी और 
कितनी आवश्यकता से अधिक 


के क्या दुष्परिणाम हो सकते है ? इस सम्बन्ध में प्राचीनकाल से ही विभिन्‍न 


? कम जनसंख्या से क्‍या हानियां हो सकती है और 
जनाधिक्य 

विचारकों ने भिन्‍न-भिन्‍न समयों पर भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किये हैं। वर्तमान में 
हमारे देश में निसंदेह जनाधिक्य का क्या स्वभाव एवं 
कारण है इसके ज्ञान के लिये पृष्ठभूमि में जनसंख्या सम्बन्धी दृष्टिकोणों का जानना 


है | भारत के अलावा यदि हम अन्य देशों के भी प्राचीन 


है लेकिन वास्तव में इस जनाधिक्य 
अति आवश्यक ॒ ग्रंथों का अध्ययन 
करें तो आधुनिक काल में प्रचलित जनसंख्या सम्बन्धी विचारों 
अपने भिन्‍न-भिन्‍न स्वरुपों में परिलक्षित होती है। 

माल्थस से पूर्व जनसंख्या सम्बन्धी विचार 


की कड़ियाँ यत्र-तत्र 


कन्फ्यूशस एवं अन्य चीनी विचारक -: 

कन्फ्यूशस एवं चीनी विचारकों ने कृषि के लिये आदर्श जनसंख्या की 
कल्पना की थी। जिसके असन्तुलित होते ही अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जायेगी | 
उनका विचार था कि असन्तुलन से उत्पन्न बचाने के 
चाहिये। जब किसी स्थान में जनसंख्या का दबाव बढ़ 


क्र 


है 


होने वाली अस्त - व्यस्तता को 





लिये सरकार को प्रयत्न करना 


जाता है तो कृषि पर जनसंख्या का आदर्श अनुपात बनायें रखने के लिये सरकार को 









अधिक आबादी वाले क्षेत्र से हटाकर कम आबादी वाले क्षेत्र की ओर जनसंख्या 


स्थानान्तरित कर देनी चाहिये। इसके अतिरिक्त 


चीनी साहित्य में जनसंख्या वृद्धि पर 
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रोक लगाने का भी उल्लेख मिलता है। उन विचारकों के अनुसार खाद्यान्न की 
अपर्याप्तता के कारण मृत्यु-दर बढ़ती है। बाल-विवाहों के कारण शिशु-मृत्यु की दर 
अधिक होती है। युद्ध के कारण भी जनसंख्या कम हो जाती है। विवाह पर अधिक खर्च 
होने के कारण विवाह की दर कम होती है, परन्तु यह विचारक यह स्पष्ट नहीं कर सके 
कि प्रजननशीलता, मृत्युक्रम, वैवाहिकता तथा प्रवास जनसंख्या और उपलब्ध संसाधनों 
के मध्य सन्तुलन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। कन्फ्यूशस विवाह एवं प्रजननता को 
अवांछनीय नहीं मानते थे और न ही जनसंख्या की वृद्धि में रोक लगाने के पक्षपाती थे | 
अपनी पुस्तक “हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स थाट” में एरिकरोल ने प्रो0 चाइल्ड की धारणा 
का उल्लेख किया। चाइल्ड के कथन से उस समय के जनसंख्या सम्बन्धी विचारों का 
आभास होता है। “जो बातें किसी देश की जनसंख्या को घटाने का कार्य करती है वे 
बाते उस देश को नष्ट करने के लिये उत्तरदायी है, देश की समृद्धि और निर्धनता क्रमशः 
वहाँ की जनसंख्या की अधिकता और न्यूनता पर निर्भर होती है न कि वहाँ की भूमि 
उपजाऊपन अथवा अउपजाऊपन पर |”4 द क्‍ 
ग्रीक विचारधारा -: 

प्लेटो एवं अरस्तु ने उतनी ही जनसंख्या को वांछनीय माना जितनी कि 
किसी समाज को आर्थिक दृष्टि से आत्म निर्भर बनाने तथा अपनी सुरक्षा के लिये 
आवश्यक हो। इससे कम होने पर निर्धनता आयेगी तथा अधिक होने पर आर्थिक 


समस्‍यायें उत्पन्न होगी | दोनों ही विचारकों ने जनसंख्या में कमी लाने के लिये आत्म 





संयम पर बल दिया तथा उपनिवेशों की स्थापना का सुझाव दिया। उनके अनुसार 


जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिये पुरस्कारों एवं पदकों का सहारा लेना 
चाहिये। इन लोगों ने राज्य में जनसंख्या के सन्तुलन को बनायें रखने क॑ लिये आवास 


एवं प्रवास की रीति को उचित माना । अरस्तु जनसंख्या के सम्बन्ध के बारे में लिखते है, 


“उन सब राष्ट्रों में जहाँ जनसंख्या को सीमित रखने के लिये प्रत्येक परिवार के लिये. 


विवाहित दम्पत्तियों के 





बच्चों की संख्या को निर्धारित किया जाना चाहिये और यदि विव 











रथ 


निर्धारित संख्या से अधिक बच्चे हो जाये तो गर्भगत बच्चे में चेतना और जीवन संचार 
के पूर्व ही गर्भपात करा देना चाहिये ।“2 
वणिकवादी विचारधारा -: 

मध्यवर्ती ईसाई विचारकों ने जनसंख्या को एक नैतिक विषय माना तथा 
उसमें लगाई जाने वाली रोक को अनुचित ठहराया। सत्रहवीं व अठारहवीं सदी के 
वणिकवादी अर्थशास्त्री जनसंख्या को आर्थिक विकास में सहायक, सुरक्षा की दृष्टि से 


उचित और किसी देश की सम्प्रभुता को बनायें रखने के लिये आवश्यक समझते थे। 





अतः उन्होंने जनसंख्या के बढ़ने को बुरा नहीं बताया। अधिक जनसंख्या, अधिक 
परिश्रम, अधिक उत्पादन होने से आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। दूसरी ओर सस्ते श्रम से 
उत्पादन लागत घटेगी जिससे विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा और निर्यात बढ़ेगे, 
बदले में सोने-चांदी का देश में भण्डारण बढ़ेगा। प्रुमख वणिकवादी एनटायन डी 
मान्ट्रेशियन सर थॉमसमन, सर विलियम पेटटी, चार्ल्स देवनानत, सर डबलेड नार्थ, सर 
जोशिया चाइल्ड, सर जेम्स स्टुअर्ट जीन बैयटिस्ट कौलवर्ट, स्विर्ड कैन्टीलन एनटानियों 
खेरा, जॉनलॉक थे। इन विचारकों ने जनसंख्या के परिणात्मक एवं गुणात्मक दोनो 
पहलुओं की ओर ध्यान दिया। वणिकवादी दो कारणों से जनसंख्या वृद्धि के पक्ष में थे 
- प्रथम, युद्ध के लिये सेना का सरलता से विस्तार किया जा सकेगा। अधिक जनसंख्या 
होने पर अधिक एवं सस्ते सैनिक उपलब्ध हो सकेंगे। इस प्रकार सैन्य शक्ति बढ़ने से 
राज्य शक्तिशाली बनेगा। द्वितीय, उत्पादन में वृद्धि होगी। वणिकवादियों का नारा था 
- अधिक सेना, अधिक वैभव और अधिक शक्ति अर्थात्‌ वे यह समझते थे कि देश की 
आर्थिक सम्पन्नता उस देश के पास होने वाले सोने, चाँदी व की 


है। अपनी पुस्तक 'डेबलपमेन्ट ऑफ इकोनॉमिक डाक्टरिन्स' में 





अन्य बहुमूल्य धातु 





मात्रा पर निर्भर करती 


एलेक्जेण्डर ग्रे ने प्रो0 चाइल्ड की धारणा का उल्लेख करते हुये कहा कि “ किसी देश 
की समृद्धि की माप तथा स्तर वहाँ पाये जाने वाले सोने व चाँदी की मात्रा है।“3 











230 0000%%25000 30253. 





थे जिन्होंने बढ़ती क्‍ हुई जनसंख्या को भय 








अतः: जो अपने को आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न बनाना चाहता है उसे चाहिये 
कि वह अधिक से अधिक सोना, चाँदी और बहुमूल्य धातुओं को अपने पास एकत्र करें | 
देश में अधिक जनसंख्या के विचार को वास्तविक रुप प्रदान करने के लिये उन्होंने 
विवाह करने तथा बच्चा पैदा करने पर पारितोषक देने और अविवाहितों को दण्ड देने 
का भी सुझाव दिया। विवाह तथा पैतृकता की प्रोत्साहित करने के लिये अनेक नियम 
तथा कानून बनाये गये | 

वणिकवादियों ने जनसंख्या के परिमाणात्मक पक्ष के साथ-साथ गुणात्मक 
पहलुओं पर भी ध्यान दिया था। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि देश में शिक्षा 
का समुचित प्रबन्ध होना चाहिये ताकि कुशल श्रमिक उपलब्ध हो सके। कुशल श्रमिकों 
की सहायता से उत्पादन में वृद्धि होगी तथा निर्यात भी बढ़ेगा। उन्होंने श्रमिकों की 
गुणवत्ता बनायें रखने के लिये उनकी चिकित्सा व्यवस्था पर भी बल दिया। वणिकवादियों 
ने सुझाव दिया कि बेरोजगारी को दूर करने का भरसक प्रयास किया जाना चाहिये | 


निर्बाधवादी विचारधारा -: 

निर्बाधवादी विचारधारा के प्रतिनिधि विचारक फ्रांसिस केने, एने राबर्ट, 
जैक्स तारगो, पेरी सैमुअल डूपोण्ट डी निभोर, मारक्विज डी मिराब्यू, मार्सियर डी ला 
रिबे पर, एम. मोरने, अब्बे निकोलस, जी0 एफ0 ट्राजने आदि थे। निबंधिवादियों ने 
जनसंख्या सम्बन्धी कोई भी सिद्धान्त प्रतिपादित नहीं किया, परन्तु इन विचारकों का 
विचार था कि बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिये बुरी नहीं है। इस विचार का आधार 


इन अर्थशास्त्रियों का प्राकृतिक व्यवस्था' में दृढ़ विश्वास था। यह व्यवस्था पवित्र, 








सर्वव्यापी, शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। इसमें किसी भी प्रकार का विध्न डालना मनुष्य 
के हित में नहीं है। 
निर्बाधवादी विचारधारा के समय जहाँ एक ओर कुछ विचारक बढ़ती हुई 





जनसंख्या को देश के लिये हितकारी समझते थे, वही दूसरो ओर कुछ विचारक ऐसे भी 
की दृष्टि से देखा और उसे देश के लिये 
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अहितकर समझा | सामाजिक समस्याओं के अध्ययन करने वाले यह सदा सोचते रहे कि 
जहाँ बढ़ती हुई जनसंख्या देश को शक्तिशाली बनाती है, वहीं मानव जाति के लिये 
दुखों एवं कष्टों को भी निमंत्रण देती है। प्रसिद्ध निबधिवादी अर्थशास्त्री केने ने अपने 
क्‍ विचार प्रकट करते हुये लिखा है कि “जनसंख्या के बढ़ाने की अपेक्षा राष्ट्रीय आय में 

वृद्धि करने की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये क्योंकि वह स्थिति, इससे कहीं श्रेष्ठ है 
जिसमें जनसंख्या बढ़ने से आय के साधनों की खोज चलती रहती है।“4 

इसी प्रकार टाउनसेण्ड ने कहा कि “मनुष्य में अपने संतान की वृद्धि की 
भूख स्वाभाविक है, परन्तु यदि मनुष्य की इस भूख को नियन्त्रित नहीं किया जाता और 
इसकी अवहेलना की जाती है, तो जनसंख्या में इतनी अधिक वृद्धि हो जायेगी। कि 
उसके लिये भोजन प्राप्त करना भी दुष्कर हो जायेगा “5 

इस तरह हम देखते है कि प्राकृतिक व्यवस्था के समर्थक होने के कारण 
निर्बधवादियों ने जनसंख्या के किसी विशिष्ट सिद्धान्त का प्रतिपादन तो नहीं किया, 

द परन्तु उन लोगों ने अति जनसंख्या की समस्या का अनुमान अवश्य लगा लिया था और 

वे इसके सम्भावित परिणामों के प्रति सजग भी थे। 
प्रतिष्ठित विचारधारा -: 

निर्बधिवादियों के उपरान्त प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री आते है जिसमें एडम 
स्मिथ ने जनसंख्या सम्बन्धी तत्कालीन विचारों का सार निम्न शब्दों में व्यक्त किया 
"प्रत्येक जाति के प्राणियों की स्वाभाविक वृद्धि उसी दर से होती है। जिस दर से उनके 
लिये भोजन की वृद्धि होती है कोई भी जाति अपने लिये भोजन में वृद्धि के अनुपात से 
तीव्र दर से अपनी वृद्धि नहीं 

स्मिथ की धारणा थी कि किसी देश में निवासियों की संख्या बढ़ने से 
उसकी समृद्धि में वृद्धि होती है क्योंकि उससे श्रमिकों की मजदूरी घटती है और लागतें 
गिरती है। इसी 
प्रतिपादित किया। जे0 बी0 से० ने पूर्ति बढ़ाने से माँग के अपने आप बढ़ने 


* 


कर सकती है ।“6 





मजदूरी का जीवन-निर्वाह लागत सिद्धान्त 





आधार पर स्मिथ ने मज 























विचारधारा को जन्म दिया जिसे 'से' का “बाजार का नियम” कहा जाता है। इस नियम 

में भी श्रमपूर्ति एवं मजदूरी के बीच विपरीत सम्बन्ध की चर्चा की गयी है, और श्रमपूर्ति 

बढ़ना हितकर ठहराया गया है। 'से' का 'बाजर का नियम” इस बात पर आधारित था 
द कि मजदूरी व जनसंख्या एक दूसरे से विपरीत रुप से सम्बन्धित है। जनसंख्या 
सिद्धान्तों के इतिहास में सबसे प्रथम व सबसे महान विचारक माल्थस है जिन्हें 
निराशावादी अर्थशास्त्री की संज्ञा दी जाती है तथा जिन्हें जनांकिकी का जनक भी माना 
जाता है। 

माल्थस से पूर्व जनसंख्या सम्बन्धी विचारों के अध्ययन से स्पष्ट पता 
चलता है कि प्राचीनकाल से माल्थस के समय तक मनुष्यों ने जनसंख्या की वृद्धि को 
ही अधिक श्रेष्ठकर तथा हितकर माना। निरन्तर बनी रहने वाली सैनिको की मॉँग की 
पूर्ति जनसंख्या की वृद्धि के द्वारा ही सम्भव थी | इसके अतिरिक्त उस समय खाद्यान्न 
की मात्रा भी जनसंख्या की तुलना में अधिक थी, इसंलिये मनुष्यों को जीवन-निर्वाह में 
किसी प्रकार की कठिनाइयों का अनुभव नहीं होता था। अतः बढ़ती हुई जनसंख्या को 
बुरा नहीं माना जाता था। 
स्टेन्जलैण्ड ने पूर्व माल्थसवादी जनसंख्या सम्बन्धी समान दृष्टिकोण का 

इस प्रकार वर्णन किया है - “उस समय साधारण रुप में अधिक जनसंख्या को 
लाभदाययक समझा जाता था। लोग अधिक जनसंख्या से कभी भयभीत नहीं होते थे, 
क्योंकि लोगों को विश्वास था कि जनसंख्या देश के जीवन-निर्वाह साधनों द्वारा सीमित 
होती है।7 एडम स्मिथ के अनुसार “अन्य वस्तुओं की भाँति मनुष्यों की माँग आवश्यक 
क्‍ रुप से मनुष्यों की उत्पत्ति को नियन्त्रित करती है। यदि मनुष्य की उत्पत्ति इसकी माँग 


की अपेक्षा कम होने लगती है, तो माँग आवश्यकतानुसार जन्मदर को बढ़ा देती है इसके 





विपरीत यदि मनुष्यों की उत्पत्ति मॉग की अपेक्षा अधिक हो जाती है, तो माँग 


बढ 


आवश्यकतानुसार जन्मदर 





न्‍्मदर को कम कर देती है।”8 इस प्रकार जनसंख्या के स्वयं 





समायोजन चक्र में विश्वास 





























बेरोजगारी, गरीबी, बीमारी फैलने लगी। प्राकृतिक संकटों 
विचारकों ने सर्वप्रथम स्पष्ट रुप से 


स्थान पर बेः 
अकाल, बीमारी आदि की बाढ़ सी आ गई। जिससे विचारद 
देखा कि इतनी बढ़ी हुई जनसंख्या ही इन सब दुखों की जड़ है। अतः वह जनसंख्या 
की समस्या पर विचार करने के लिये विवश हुये | विभिन्‍न विचारक यह खोज करने लगे 
कि किस प्रकार मानव जाति की रक्षा इस बढ़ती हुई जनसंख्या से की जा सकती है। 
इन विचारकों में प्रो० माल्थस प्रमुख थे, जिनका जनसंख्या के सिद्धान्त पर निबन्ध आज 
इस विषय पर होने वाली वार्ता का प्रारम्भिक बिन्दु है। 
.._ माल्थस का जनसंख्या सिद्धान्त -: 

माल्थस ने अपने अनुभव और निरीक्षण के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले 

हैं वे 'माल्थस के जनसंख्या के सिद्धान्त' नाम से जाने जाते है। माल्थस का जनसंख्या 


सिद्धान्त निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है - क् 


4... मानव की काम - वासना यथास्थिर है और इसका सन्तुष्टि के परिणामस्वरुप 


.. सन्तानोत्तपत्ति आवश्यक है अर्थात्‌ काम-वासना और सन्तानोत्पत्ति में प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध है। 
._ आर्थिक सम्पन्तता और सन्तानोत्पत्ति के मध्य सीधा और घनिष्ट सम्बन्ध है 
अर्थात्‌ आर्थिक सम्पन्नता की प्रत्येक वृद्धि सन्‍्तान उत्पादन और जनसंख्या की 
.. वृद्धि को प्रोत्साहित करती है। 
... मनुष्य के जीवित रहने के लिये भोजन आवश्यक है| 
4... कृषि में उत्पत्ति ह्यास नियम लागू होता है। 


उपरोक्त मान्यताओं के आधार पर माल्थस ने जनसंख्या सिद्धान्त को इन 


शब्दों में व्यक्त किया है “उत्पादन की विधियों की एक दी हुई स्थिति के अन्तर्गत 


जनसंख्या जीवन निर्वाह के साधनों से अधिक तीव्र गति से बढ़ने की प्रवृत्ति त्ति दिखाती है | 





“इस रुप में बढ़ना जनसंख्या की स्वाभाविक 
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प्रवृत्ति है। यह वृद्धि इतनी 
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तीव्रता से होती है कि 25 वर्षों में जनसंख्या दोगुनी हो जाती है। जनसंख्या बढ़ने की 





इस तीव्र दर को माल्थस ने गुणोत्तर या ज्यामितीय दर में वृद्धि की संज्ञा दी [9 


है माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ खाद्यपूर्ति की वृद्धि पर विचार 
किया है| उनके 
| खाद्यपूर्ति की गणितीय व्याख्या करते हुये माल्थस ने कहा खाद्य सामग्री में वृद्धि 





अनुसार खाद्य सामग्री की पूर्ति जनसंख्या की अपेक्षा नीची दर से बढ़ती 


अंकगणितीय दर में धीरे-धीरे बढ़ती है| माल्थस की यह अवधारण कृषि में उत्पत्ति ह्यास 


नियम की क्रियाशीलता पर आधारित है। 
जनसंख्या में गुणोत्तर दर तथा खाद्य-सामग्री में समानान्तर दर के 


अनुसार वृद्धि होने से दोनों में असन्तुलन उत्पन्न हो जाता है। अतः प्रकृति जिसने मनुष्य 


के लिये भोजन को अनिवार्य बनाया है। वह सन्तुलन बनाने का प्रयास करती है। 
माल्थस के शब्दों में - 
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इस प्रकार माल्थस ने जनसंख्या के सम्बन्ध में एक निराशामय दृष्टिकोण 
विश्व के सामने रखा कि यदि जनसंख्या को स्वतन्त्रतापूर्वक बढ़ने दिया जाये तो 


स्वाभाविक परिणाम यह निकलता है कि जनसंख्या खाद्य सामग्री की पूर्ति की तुलना में 


ऊ 


अधिक तेजी के साथ बढ़ जाती है जिससे संसार में भुखमरी, कष्ट और निर्धनता का 
साम्राज्य स्थापित हो जाता है। माल्थस ने कहा है कि “प्रकृति की मेज सीमित 


अतिथियों के लिये ही लगी है इसलिये जो बिना निमन्त्रण के आयेगा उसे अवश्य भूखा _ 


मरना पड़ेगा ।॥4 अर्थात्‌ प्रकृति खाद्य सामग्री के अनुरुप ही जनसंख्या का समायोजन 


कर लेती है। जिसे उन्होंने “प्राकृतिक अवरोध” कहा है। इसके विपरीत जो मनुष्य स्वयं 


ड़ 


अपने आप प्रतिबन्ध लगाता है उसे 'प्रतिबन्चक अवरोध' कहा है। 


ञॉफे 


रॉ 
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तिबन्धक अवरोध -: 
कृत्रिम अथवा प्रतिबन्धक अवरोध के अन्तर्गत वे सारे उपाय आते है 
जिनका प्रयोग मनुष्य अपने विवेक से जन्मदर को रोकने के लिये करता है जैसे बड़ी 
उम्र में विवाह, संयम का जीवन, ब्रह्मचर्य, विभिन्‍न प्रकार के सन्तत्ति निग्रह के साधनों 
का प्रयोग आदि। 
4... नेतिक 


2. कृत्रिम साधन जैसे - सनन्‍्तति निग्रह का प्रयोग।| इसे माल्थस ने पाप कहा है। 





क प्रतिबन्ध अर्थात्‌ संयम ब्रह्मचर्य आदि। 


प्राकृतिक अवरोध -: 
इस प्रकार के प्रतिबन्ध स्वयं प्रकृति द्वारा लगाये जाते है। इन प्रतिरोधों 
द्वारा समाज में जनसंख्या स्वतः कम हो जाती है। अकाल, महामारी, भूकम्प, बाढ़ आदि 
प्राकृतिक आपत्तियाँ, दैवी प्रकोप इनके अन्तर्गत आते हैं। माल्थस ने इन्हें 'कष्ट' की 
. संज्ञा दी है। नैसर्गिक निरोध के द्वारा मृत्यु-दर में वृद्धि होकर जनसंख्या में कमी होती 
है और जनसंख्या का खाद्यान्न के साथ सनन्‍्तुलन स्थापित हो जाता है। 
माल्थस का यह विश्वास है कि नैसर्गिक प्रतिबन्ध जनसंख्या के लिये 
अधिक कष्टदायक होते है परन्तु यदि मनुष्य स्वयं प्रतिबन्ध उपायों के द्वारा जनसंख्या 
को रोकने का प्रयत्न नहीं करता तो ये प्राकृतिक प्रतिबन्ध अवश्य क्रियाशील होगें| अतः 
माल्थस ने यह सुझाव दिया कि व्यक्ति को स्वयं सजगता से कार्य करना चाहिये, ताकि 
वह स्थिति ही उपस्थित न हो जबकि स्वयं प्रकृति जनसंख्या को कम करने के लिये. 
क्रियाशील हो उठे | 


माल्थस 





स के शब्दों में, “प्रत्येक व्यक्ति को स्पष्ट समझ लेना चाहिये कि 
.._ वह अपनी गरीबी का कारण स्वयं है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्त्तव्य है कि वह 


प्राकृतिक अवरोध की भयंकरता से बचने के लिये प्रतिबन्ध निरोधो को अपनायें |”42 





. किये है, डॉल्टन 








] 


,.  इंष्टतम जनसंख्या सिद्धान्त --: 
इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एडविन केनन ने किया। उन्होंने अपने 


जनसंख्या सिद्धान्त को 'अनुकूलतम या आदर्श जनसंख्या का सिद्धान्त” के नाम से 


प्रस्तुत करके इस सिद्धान्त की वैज्ञानिक व्याख्या भी की। आधुनिक समय में प्रो0 
डाल्टन, प्रो0 रॉबिन्स और प्रो0 कार सांउडर्स ने इस सिद्धान्त को अधिक व्यापक और 
लोकप्रिय बनाया है। जिनकी व्याख्या निम्न है - 

प्रो एडविन केनन ने आदर्श जनसंख्या की परिभाषा इस प्रकार की है 
- “किसी दिये हुये समय पर किसी देश में उत्पादन का एक अधिकतम बिन्दु होता है 
जहाँ पहुँचने पर जनसंख्या तथा प्राकृतिक साधनों का पूर्ण समन्वय हो जाता है। इस 
बिन्दु से जनसंख्या के अधिक या कम होने से राष्ट्रीय उत्पादन अनुपात में अधिक या 
कम हो जाता है। यदि सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को इस बिन्दु पर लाने के लिये जनसंख्या 
अपर्याप्त हो तो उत्पादन जितना होना चाहिये उससे कम होगा। ऐसी परिस्थिति में 
जनसंख्या में वृद्धि करनी होगी। इसके विपरीत, यदि जनसंख्या इतनी अधिक है कि वह 


इस बिन्दु से आगे बढ़ गई है तो इसका तात्पर्य यह है कि देश में जनाधिक्य की स्थिति 





है और जनसंख्या में कमी द्वारा इस स्थित को दूर किया जा सकता है 43 

प्रो० कार साण्ठउडर्स ने आदर्श जनसंख्या सिद्धान्त की परिभाषा देते हुये 
लिखा है - “आदर्श जनसंख्या वह जनसंख्या है जो अधिकतम आर्थिक कल्याण उत्पन्न 
करती है। अधिकतम आर्थिक कल्याण वही नहीं है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय हैं 


परन्तु व्यवहारिक दृष्टि से उसे इसके समान माना जा सकता है ।”44 





आधुनिक समय में डाल्टन एवं रॉबिन्स के विचारों की अधिक चर्चा है। 
दोनों अर्थशास्त्रियों में अनुकूलतम जनसंख्या के लिये दो पृथक-पृथक आधार प्रस्तुत 


ने अनुकूलतम जनसंख्या की परिभाषा इस प्रकार प्रस्तुत की है - 


न 


“अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय देती है ।“45 
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राबिन्स ने अनुकूलतम जनसंख्या की परिभाषा देते हुये लिखा है - “ वह जनसंख्या जो 
अधिकतम उत्पादन सम्भव करती है, अनुकूलतम जनसंख्या है ।”6 
अनुकूलतम बिन्दू स्थिर नहीं रहता -: 
किसी भी देश की जनसंख्या जो किसी विशेष समय में अनुकूलतम 
जनसंख्या मानी जाती है सदैव के लिये अनुकूलतम नहीं बनी रह सकती | अनुकूलतम 
जनसंख्या की स्थिति उस समय जन्म लेती है जब देश के तत्कालीन संसाधनों - 
प्राकृतिक साधनों, उत्पादन की कला एवं पूँजी का पूर्णरूपेण उपयोग करती है। यदि 
संसाधनों में किसी प्रकार का परिवर्तन न हो, तब यह अनुकूलतम जनसंख्या स्थिर 
रहेगी | वास्तविक जगत में यह देखने में आता है कि देश के साधनों में भी बड़ी तीव्र 
गति से परिवर्तन होता रहता है। किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या निश्चित व स्थिर 
नहीं होती बल्कि यह देश के उत्पादन के साधनों, उसकी कार्यक्षमता, देश के प्राविधिक 
तथ्य, वैज्ञानिक ज्ञान एवं उत्पादन प्रणाली में सुधार व वृद्धि के 
इनमें कमी के साथ पीछे हटती है। जब एक ओर संसाधनों में परिवर्तन होगा तब 


साथ आगे बढ़ती है और 
... निश्चय ही उन संसाधनों को पूर्णरूपेण उपयोग में लाने वाली जनसंख्या में भी परिवर्तन 
होगा। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि किसी देश के लिये एक विशेष समय पर. 
अनुकूलतम सिद्ध होने वाली जनसंख्या सदेव के लिये अनुकूलतम जनसंख्या नहीं मानी 


जा सकती है। सामान्य परिस्थितियों में प्रत्येक देश में आर्थिक रूप से प्रगति होती रहती 





है। अत: अनुकूलतम जनसंख्या भी उस प्रगति के साथ बढ़ती रहती है।... 
. जेविकीय सिद्धान्त -: कक पर 
जनसंख्या के नैसर्गिक या जेविकीय सिद्धान्तों के अन्तर्गत उन विचारों 


का अध्ययन किया जाता है जो प्रक्ित प्रदत्त गुणों अथवा जैविकीय अवधारणाओं से 








सम्बद्ध है। इन सिद्धान्तों के अन्तर्गत यह विचार दिये गये है कि मनुष्य का जन्म एवं. 
मरण उसी प्रकार होता है जैसा कि पेड़-पौधों एवं अन्य जीव -जन्तुओं का 


अर्थात्‌ जनसंख्या को निर्धारित करने वाले घटक मुख्यतः जीवशास्त्र से सम्बन्धित हैं।. 
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इनमें प्रमुख विचारधारायें निम्न हैं :- 


क्र 


4... माइकेल थामस सैडलर का घनत्व एवं सनन्‍्तानोत्पादक सिद्धान्त । 
2. थामस डबलडे का आहार रसिद्धान्त। ह 
3... रेमण्ड पर्ल एवं रीड का लाजिस्टिक वक्र सिद्धान्त | 
4... कोराडो गिनी का जैविक अवस्था सिद्धान्त 
5. हरबर्ट स्पैन्सर का प्रजनन फलन सिद्धान्त 
कैस्ट्रो का प्रोटीन उपयोग सिद्धान्त | 
.. सैडलर का घनत्व सिद्धान्त -: 
सैडलर के अनुसार “मानव की प्रजनन शक्ति उसके घनत्व का 


6 


प्रतिलोमानुपाती होती है।”“ प्रजननता बनाये रखने के लिये शारीरिक श्रम एवं एकान्त 
दोनों आवश्यक है। जैसे-जैसे सभ्यता बढ़ती जा रही है शारीरिक श्रम घटता जा रहा 


है। विश्व का एक बड़ा भाग कार्य की कर्कशता से अपना पिण्ड छुड़ा चुका है तथा 


उनका अधिकांश कार्य मशीनें करने लगी हैं। उन देशों में मानव कार्य केवल बौद्धिक 


व्यायाम रह गया है। दूसरी ओर आवास उस दर से नहीं बढ़ पा रहा है जिस से 


जनसंख्या बढ़ रही है। अतः: एकान्त वातावरण का धीरे-धीरे आभाव होता जा रहा है| 


जिसके परिणामस्वरूप जन्म दर का घटना अनिवार्य है। सैडलर की धारणा है कि जिस 
प्राकृतिक नियम के आधार पर माल्थस ने जनसंख्या की बेरोक टोक वृद्धि की कल्पना 
की तथा मनुष्य के अन्धकारमय भविष्य की कल्पना की। उसी प्राकृतिक नियम के 


आधार पर उन्होंने अधिकतम मानव कल्याण की सम्भावना की व्याख्या की है “प्रत्येक 


कदम पर जनवृद्धि का सिद्धान्त सिमट रहा है और मेरी धारणा है कि जब अधिकांश 
मनुष्य आनन्द की चरमावस्था पर होती जनवृद्धि स्वतः रूक जायेगी ।47 


सैडलर का विचार है कि जनसंख्या बढ़ने के साथ प्रजननता घटती 
जाती है तथा जनसंख्या घटने के साथ प्रजननता बढ़ती जाती है अत: जनसंख्या 


स्वयंमेव वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेती है। अल 


+ 














रत 


२. डबलडे का आहार सिद्धान्त -: 
. डबलडे जे जनसंख्या विकास को निर्धारित करने में खाद्य-पूर्ति को 


महत्वपूर्ण घटक माना। डबलडे का विचार था कि मनुष्य की संख्या में वृद्धि और 


सबसे 





खाद्यपूर्ति में विपरीत सम्बन्ध होता है। खाद्यपूर्ति जितनी अधिक होती है जनसंख्या की 


वृद्धि-दर उतनी ही कम होगी। अन्य शब्दों में अधिक भोजन सन्तानोत्पादन प्रवृत्ति में 
बाधक होता है। इस तरह, डबलडे का मत था कि जनसंख्या की प्रजनन-दर पर घनत्व 
आधारित न होकर जनसंख्या के आहार पर निर्भर करती है | उन्होंने इसे जनसंख्या. का 
सामान्य नियम बताया । 
उन्हीं के शब्दों में “जिस समाज में जीवन-यापन कठिन होता है तथा 
जीवित रहने के लिये संघर्ष करना पड़ता है वहाँ प्रकृति जन्म-दर को बढ़ाकर इस तरह 
होने वाली क्षति की पूर्ति कर देती है। इसके विपरीत यदि जीवन-यापन सहज है तथा 
मृत्यु का दबाव कम है तो वहाँ प्रकृति प्रजननशीलता में कमी लाकर स्वयं सन्तुलन 
बनाये रखती है। यह नियम जीव-जन्तुओं एवं वनस्पतियों सभी में क्रियाशील रहता 
है ।48 
. ..वृद्धिघाती व॒क्र सिद्धान्त -: 
सन्‌ 4920 में रेमण्ड पर्ल एवं जे0 रीड ने सन्‌ 4970 में सं० रा0 अमेरिका 
में जनसंख्या वृद्धि के संमको का अध्ययन कर एक गणितीय समीकरण दिया। उनका 
विचार था कि जनसंख्या में चक्रीय प्रवृत्ति से वृद्धि होती है। प्रो0 पर्ल फल की मक्खियों 
पर किये गये अपने प्रयोग के आधार पर जनसंख्या के व्यवहार सम्बन्धी इस निष्कर्ष 
पहुँचे थे | उन्होंने फल की मक्खियों पर प्रयोग के समय यह देखा कि पहले फल-मक्खियों 
की संख्या तेजी से बढ़ती है, फिर उनकी वृद्धि-दर धीमी पड़ जाती है और अन्त में घट 
जाती है। फिर उनकी संख्या में वृद्धि की यह चक्रीय प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है, परन्तु 
है 





कम 


क्री 


हर बार जब उनकी संख्या घटने लगती है तब भी उनकी घटी संख्या मूल संख्या से 


अधिक ही रहती है। अपनी पुस्तक जनांकिकी के छठे संस्करण में जीवन चन्द्रपंत ने 
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रेमण्ड पर्ल की धारणा की व्याख्या करते हुये कहा कि “किसी क्षेत्र विशेष में किसी 

निश्चित अवधि में जनसंख्या निम्नतम सीमा से उस उच्चतम सीमा की ओर बढ़ती है 
जिसे सांस्कृतिक स्थितियों एवं उत्पादन की रीतियों को दृष्टिगत रखते हुये वह 
जनसंख्या सहन कर सकती है। जनसंख्या की यह वृद्धि चक्रों में होती है। चक्र के 
प्रारम्भ में जनसंख्या की वृद्धि धीरे-धीरे होती है। किन्तु जनसंख्या-वृद्धि की निरपेक्ष दर 
प्रति समय इकाई के साथ चक्र के मध्य-बिन्दु तक उत्तरोत्तर बढ़ती है। इस बिन्दु के 
बाद जनसंख्या वृद्धि की दर समय की प्रति इकाई के साथ चक्र की समाप्ति तक 

धीरे-धीरे घटती जाती है ।”49 

.._गिनी का जेविक अवस्था सिद्धान्त -: क्‍ 

उन्होंने जनसंख्या विकास को एक सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन न 
मानकर प्राणिशास्त्रीय गुणों में परिवर्तन माना है। किसी समाज की जनसंख्या क॑ उद्भव 
व विकास की व्याख्या करते हुये गिनी अपना मत व्यक्त करते हैं किसी समाज में 
जनसंख्या वृद्धि की दर सदैव एक समान नहीं होती तथा प्रत्येक समाज में प्रायः उसके 
विभिन्‍न चरणों में भिन्न-भिन्न दरें रहती है क्योंकि प्रजननशीलता का निर्धारण जैविकीय 
शक्तियों द्वारा होता है। गिनी ने विभिन्‍न देशों के जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़ों को एकत्र 
किया और विश्लेषण कर वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति के 
जीवन काल में अनेक अवस्थायें होती है ठीक है उसी प्रकार एक समाज भी अनेक 
अवस्थाओं से गुजरता है। 
५... हरबर्ट स्पैन्सर का प्रजननता सिद्धान्त - 
स्पैन्सर की धारणा थी कि प्राकृतिक नियम मनुष्यों की संख्या निर्धारित 





मनुष्यों के दृष्टिकोण में परिवर्तन करती रहती है। उन्होंने दो घटकों की व्याख्या की है। 
एक को वे अभिव्यक्तीकरण कहते हैं जिसका आशय है व्यक्तित्व का विकास जिसमें 
शक्ति लगती है, जैसे अपने रूप, रंग, बाल, पहनावे की 


करता है। अतः मनुष्यों को अपनी संख्या पर चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति 


ओर अधिक 





अधिक समय एवं 
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ध्यान देना, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुरक्षा करना आदि। ये व्यक्तित्व विकास की क्रियायें है। 
दूसरा घटक प्रजनन से सम्बन्धित है। प्रो0 स्पेन्सर का विचार है, “ जो व्यक्ति अपने 
व्यक्तित्व- के विकास के प्रति जितना अधिक जागरूक होगा उसकी प्रजननता उतनी ही 
कम होगी। अभिव्यक्तीकरण एवं सनन्‍्तानोत्पादन के बीच प्रत्यक्ष विरोध है, अतः सभ्यता के 
विकास के साथ ही साथ जैसे- जैसे महिलायें अपने व्यक्तित्व को निखारने पर अधिक 
समय, श्रम व शक्ति लगायेगी उतनी ही उनकी सन्तानोत्पादन की प्रवृत्ति घट जायेगी [“20 
. ..केस्ट्रो का प्रोटीन उपयोग सिद्धान्त -: 
कैस्ट्रो का विचार है “कि प्रोटीन से मोटापा बढ़ता है तथा आस्ट्रोजन 


निष्क्रिय हो जाते है अतः सनन्‍्तानोत्पादकता कम हो जाती है। इसके विपरीत कम प्रोटीन 
वाले भोजन सन्‍्तानोत्पादकता बढ़ाते है क्योंकि पौष्टिक भोजन न मिलने से आस्ट्रोजन 


सक्रिय रहते है अतः प्रजननता बढ़ती है।' '24 

उन्होंने भारत पर टिप्पणी करते हुये लिखा है कि “ भारत में पैदा होने 

वाले आधे बच्चे केवल भूख खाते है और वह स्वयं कुछ पैदा करने से पहले मौत के 

शिकार हो जाते है।” 

जनांकिकी संक्रमण सिद्धान्त -: 
जनसंख्या के विकास का आधुनिक सिद्धान्त है जिसे विश्व के 

अधिकांश अर्थशास्त्रियों व जनसंख्याशास्त्रियों का समर्थन मिला है। यह सिद्धान्त यूरोप 


के अनेक देशों के आँकड़ों पर आधारित है। यह सरल है, तर्क संगत है तथा सभी 


सिद्धान्तों की तुलना में सर्वाधिक वैज्ञानिक प्रतीत होता है। वर्तमान जनसंख्याशास्त्रियों .. 








का मत है कि प्रत्येक समाज की जनसंख्या को अनेक अवस्थाओं से गुजरना होता है। 


इसी को जनसंख्या संक्रमण कहा जाता है। जनसंख्या जन्म-दर एवं मृत्यु-दर का 





फलन है| जन्म एवं मृत्यु दर हर अवस्था में बदलती जाती है। प्रत्येक अवस्था की अपनी 


विशेषतायें होती है। विश्व का कोई देश प्रथम अवस्था में है तो कोई द्वितीय, 


का संक्षिप्त विवरण निम्न है ५5... द 


47 








तृतीय अवस्था में। इन तीनों अवस्था 
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प्रथम अवस्था -: : 
यह अवस्था पिछड़े देशों में होती है जिनमें प्राथमिक उद्योगों से जीवन-यापन 
के साधन जुटाये जाते हैं। कृषि आय का प्रमुख श्रोत है - ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, 
द्वितीयक उद्योग तो है ही नहीं, यदि है तो बहुत छोटे पैमाने पर। तृतीयक उद्योग 
जैसे-बीमा, बैंक आदि नहीं होते हैं। प्रति व्यक्ति आय कम है अतः बच्चे आय बढ़ाने के 
श्रोत होने के कारण दायित्व नहीं, वरन्‌ पूँजी है। संयुक्त परिवार व्यवस्था होती है, अतः 
लालन-पालन की कोई समस्या नहीं होती है। इन्हीं सब कारणों से प्रथम अवस्था में 
जन्म दर ऊँची होती है तथा मृत्यु दर भी ऊँची होती है। प्रथम चरण में बड़े परिवार के 
अनेक आर्थिक लाभ भी होते है। क्‍ 
प्रथम अवस्था में जन्म दर करीब 46 से 48 प्रति हजार है। किन्तु 


मृत्यु दर भी इसके करीब-करीब बराबर होती है। अतः जनसंख्या बहुत धीरे-धीरे बढ़ती 
है। यही कारण है इसे उच्च स्थिरता की अवस्था भी कहा जाता है, यद्यपि जन्म दर एवं मृत्यु 
दर में घटने की प्रवृत्ति है किन्तु वह इतनी कम है कि उसे स्थिर माना जा सकता है। 
द्वितीय अवस्था -: 
द्वितीय चरण में अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होती है । 
कृषि के साथ उद्योग भी बढ़ने लगते हैं। परिवहन व शहरीकरण होने से गतिशीलता 
बढ़ती है। शिक्षा का विस्तार, आय में वृद्धि, भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा 
में सुधार होने से मृत्यु दर घटती है। किन्तु धर्मान्धिता, रीति-रिवाज व रूढिवादिता के 
बन्धन ढीले नहीं होते है। अतः जन्मदर नहीं घटती है और जनसंख्या विस्फोट की 
स्थिति आ जाती है। द 
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द्वितीय अवस्था जनांकिकी संक्रमण की महत्वपूर्ण अवस्था है, जिसमें 
मृत्यु दर तेजी से गिरती है और जन्म दर धीरे-धीरे गिरती है। इस अवस्था में जन्म दर 
प्रारम्भ में धीरे-धीरे घटती है किन्तु उत्तरार्ध में जन्म दर में तेजी से गिरावट आती है। 
ठीक इसके विपरीत मृत्यु दर में पूर्वाद्ध में तेजी से गिरावट आती है और उत्तराद्ध में 
गिरावट की दर धीमी हो जाती है।,इन सबका परिणाम य्रह'होता है कि जनसंख्या वृद्धि 


। | न 
नम 


की दर अधिकतम होती है। इस चरण को शिशु प्रसार अथवा जनसंख्या विस्फोट का चरण 


कहते है। इस चरण को निम्न तीन उप विभागों में विभाजित किया जा सकता है - 
प्रारम्भिक संक्रमण काल -: 

इसमें मृत्यु-दर में गिरावट होने लगती है क्योंकि संक्रामक बीमारी एवं 
भुखमरी पर अंकुश लग जाता है। 
मध्य संक्रमण काल -: 

इसमें मृत्यु दर में गिरावट जारी रहती है और जन्म-दर में गिरावट 
प्रारम्भ हो जाती है। किन्तु दोनों का अन्तर अब भी बहुत होता है अतः जनसंख्या वृद्धि 
की दर ऊंची रहती है। 
निलम्बित संक्रमण काल - 
इसमें मृत्यु-दर घटती तो है किन्तु अब उसमें और अंधिक कमी होने की 


सम्भावना कम है। जन्म-दर में कमी आ जाती है अतः जनवृद्धि की दर अब कम हो जाती है। 


तृतीय अवस्था -: 
तृतीय चरण में जीवन स्तर सुधार, मानसिक विकास, नारीशिक्षा, नारी 





रोजगार में वृद्धि तथा औरतों में जागृति आती है। परिणाम स्वरूप औरते कम बच्चे क्‍ 
पसन्द करने लगती है। सारे जीवन भर बच्चे खिलाने की अपेक्षा वह अच्य क्षेत्रों में 





सहयोग करना चाहती है। दूसरी ओर आर्थिक आकाक्षायें बढ़ती है, बच्चों 


अच्छी तरह करने की होड़ होने लगती है। शहरीकरण से आ्थिक कशमकश 


बढ़ती | है एवं साधन कम पड़ने लगते हैं। परिवार नियोजन की विधियां विकसित होती 





प्रजनन की आयु वर्ग का 





हैं। विवाह की आयु बढ़ने लगती है जिसके 











विस्तार घटने लगता है और दिखावा प्रभाव अत्यधिक प्रभावशील 
जन्म दर घटने लगती है। तृतीय चरण में मृत्यु-दर एवं जन्म-दर दोनों बहुत नीचे आ 
जाते है, यद्यपि अब भी उनकी प्रवृत्ति घटने की होती है किन्तु यह दर इतनी धीमी होती 
है कि उसे नगण्य माना जा सकता है। इस चरण में जनसंख्या वृद्धि की शुद्ध दर नीची 
होती है अतः इसे निम्न स्थिरता की अवस्था भी कहते है। 

विश्व के सभी देश इन्हीं तीन प्रमुख अवस्थाओं से गुजर रहे हैं अथवा 
गुजर चुके हैं। अफ्रीका के कुछ देश प्रथमावस्था में हैं, तो एशिया के कुछ देश द्वितीय 
अवस्था में हैं, तथा यूरोपीय देश तृतीय अवस्था में हैं। 
जनांकिकी संक्रमण सिद्धान्त एवं भारत -: 

भारत में सन्‌ 4904 से 4924 तक के बीस वर्षो में जनसंख्या में केवल 5.44 

प्रतिशत की वृद्धि हुयी। इस प्रकार प्रतिवर्ष जनसंख्या विकास की दर 27 प्रतिशत रही | अतः 
भारत सन्‌ 4904 से 4924 की अवधि में जनांकिकी संक्रमण की प्रथम अवस्था में था। सन्‌ 
4924 से भारत जनसंख्या संक्रमण की द्वितीय अवस्था में था। यह अवस्था जनसंख्या 
विस्फोट की अवस्था है। जिसमें जनसंख्या वृद्धि की दर अधिकतम रहती है योजना 
आयोग के एक प्रक्षेपण क॑ अनुसार सन्‌ 4904 से 2004 की अवधि तक जन्म एवं मृत्यु 
दरें तालिका 3.4 से स्पष्ट हो जायेगी एवं चित्र 3.4 से स्पष्ट हो जायेगा। 
तालिका ३.१ 


जन्म दर, मृत्यु दर एवं वृद्धि दर (प्रति वर्ष) 
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जनसंख्या का सामान्य सिद्धान्त -: 


प्रो० सौवे ने जनसंख्या सम्बन्धी समस्त सिद्धान्तों के आधार पर एक 





सामान्य सिद्धान्त की रचना की है। प्रो० सौवे की धारणा है “कि जनसंख्या के नियम 
परिवर्तनशील 
अपने बारे में वह बाद में जागरूक होता है।” 23 हे 

प्रो० सौवे का मत है कि “जनसंख्या विभिन्‍न तत्वों आर्थिक, सामाजिक, 


राजनीतिक, प्राविधिक एवं पर्यावरण आदि से प्रभावित होता है। जब मानव सभ्यता की 





एवं मायावी है। अनुभव से पता चलता है कि मनुष्य प्रगति करता है किन्तु क्‍ 


पे 


आदिम अवस्था में था तो मनुष्य ने अपने अस्तित्व के लिये बिल्कुल उसी प्रकार संघर्ष 
किया जैसे पशु करते है |“24 मानव जनसंख्या उन्हीं तत्वों से निर्धारित हुयी जिनसे पशु 
संख्या निर्धारित होती है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त खाद्य सामग्री सीमित होती है तथा उससे 
एक निश्चित मात्रा में व्यक्ति जीवन यापन कर सकते है। जबभी जनसंख्या इस 
अधिकतम सीमा पर पहुँचती है, प्रकृति के अवरोध प्रारम्भ हो जाते हैं और मृत्यु दर में 

| वृद्धि के साथ जनसंख्या बिल्कुल वैसे ही घट जाती है। इस प्रकार माल्थस का 
जनसंख्या चक्र लागू होता है। जनसंख्या की समस्या मात्र, मात्रा की समस्या नहीं है 
वरन उसकी संरचना एवं उसके गुण में सुधार की भी समस्या है। 


वास्तविकता यह है कि जनसंख्या एक सामान्य सिद्धान्त है जो सम्यता के 


भिन्न-भिन्न युगों में भिन्‍न-भिन्‍न रूप ले लेता है। आदिम युग में यह सिद्धान्त प्रकृति के 


पशु संख्या सिद्धान्त का ही दूसरा रूप था। 





द सभ्यता के द्वितीय चरण में सामन्‍तवाद का उदय होता है। समाज में 


असमानता से 





एक वर्ग सत्ता हथिया लेता है, परिणामस्वरूप असमानता बढ़ती है। इस 
न्‍ जनसंख्या बढ़ती है। सामनन्‍्तवाद के बाद औद्योगीकरण का युग आता है। इस औद्योगीकरण 


थे . के युग में मध्यम वर्ग का जन्म होता है तथा माल्थस का जनसंख्या चक्र (अति 


जे 





जल 


जनसंख्या-नैसर्गिक अवरोध-सन्तुलित जनसंख्या) क्रियान्वित होता है। यह औद्योगिक 








युग एवं यह माल्थस का जनसंख्या चक्र सामन्तवाद से साम्यवाद की ओर ले जाता है “25 
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शासक वर्ग चाहता है कि जनसंख्या बढ़े क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से सस्ता श्रम मिलता 
है समाज में साधनों में ही नहीं वरन्‌ उन्‍नति के अधिकांश अवसरों में पूँजीपति वर्ग का 
आधिपत्य रहता है। मौद्रिक एवं आर्थिक जगत में उदारतावाद छाया रहता है। जिससे 
असमानतायें बढ़ती है तथा विषमता एवं शोषण से संकट अधिक गहरा एवं व्यापक होने 
लगता है। प्राविधिक विकास बेरोजगारी को बढ़ाता है। यद्यपि प्राविधिक विकास 
बेरोजगारी बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। यह प्राविधिक ज्ञान के स्वास्थ्य 
एवं उपभोग के विस्तार पर निर्भर करता है। किन्तु विगत वर्षों में प्राविधिक विकास ने 
बेरोजगारी को बढ़ाया है। 

प्रो० सौवे का मत है “ कि आदिम अवस्था में मनुष्य एवं पशु का जीवन 
विकास एवं मरण करीब-करीब एक सा था। सामन्तवादी व्यवस्था ने वर्गमेद को जन्म 
दिया। एक ओर साम्यवाद व दूसरी ओर पएूँजीवाद पनपने लगा। जनसंख्या पहले में 
साध्य का रूप लेने लगी तो दूसरे में साधन का। माँग बढ़ाने की समस्या ने जहाँ 
जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन दिया किन्तु प्रविधि विकास ने साधन की माँग घटा दी | 

परिणाम स्वरूप बेरोजगारी एवं पूर्ति अतिरेक को जन्म मिला [26 

विकासशील देशों में अति मानव वास, अर्द्ध विकास एवं शिक्षा के आभाव 
ने मानव कल्याण को ग्रस्त कर दिया, जनसंख्या के विभिन्‍न निर्धारक तत्वों का आज 
भी पूरा ज्ञान नहीं है, अतः जनसंख्या की समस्या अभी भी यथावत बनी हुयी है। मानव 
की सबसे बड़ी समस्या अल्प विकास एवं निरक्षरता है। इनको यदि समानार्थी नहीं तो 
समकालीन अवश्य समझा जाना चाहिये तथा इनमें तीसरा (निरक्षरता ) पहले दो का 


अतिवास एवं अर्द्ध विकास) कारण है| इसी शिक्षा के अभाव ने विश्व को सर्वाधिक क्षति 


पर 


पहुँचायी है। न है 5 ०० द 
भारत में जनसंख्या वृद्धि के विशेष कारण -: 


का 


भारत में जनसंख्या वृद्धि की विस्फोटक एवं चिन्ताजनक स्थिति की ओर 
आकृष्ट हो रहा है। अनेक अर्थशास्त्री जनाधिक्य की स्थिति को 


बल्ले 





आज सभी का ध्यान 
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| 


कर 


स्वीकार नहीं करते थे। वे अपना ध्यान विकास की वर्तमान परिस्थितियों के स्थान पर 
विकास सम्भावनाओं पर अधिक बल देते थे। भारत में बढ़ती हुयी जनसंख्या की समस्या 


आज गम्भीर रूप धारण कर रही है। विषमताओं का जो वर्तमान वातावरण है। उसके 





लिये अनेक कारण उत्तरदायी है परन्तु इन कारणों में जनाधिक्य एक महत्वपूर्ण कारण 
है। जनसंख्या की वृद्धि अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डाले हुये है। 

डा0 चन्द्रशेखर का यह कथन उपर्युक्त है “ कि हम जनसंख्या की दृष्टि 
से इस तीव्र गति से दौड़ रहे हैं कि प्रगति एवं परिवर्तनों के उपरान्त भी आर्थिक दृष्टि 
से हम ठहरे हुये खड़े हैं [27 

भारत की जनसंख्या समस्या का सनन्‍्तोषप्रद समाधान खोजने की स्थिति 
अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यदि हम इसमें असफल होते हैं तो इससे सामाजिक एवं 
राजनीतिक विनाश की स्थिति उत्पन्न होती है और यदि सफल होते हैं तो इससे भारत 
को नेतृत्व प्राप्त होगा और यह आशा का केन्द्र बन सकंगा। देश की जनसंख्या सम्बन्धी 
स्थिति बहुत अधिक उलझी हुयी है और योजनाबद्ध विकास के मार्ग में तरह-तरह की 
कठिनाइयां उपस्थिति कर रही है। इस तथ्य में कोई संदेह नहीं है कि आज भारत की - 
जनसंख्या ने केवल निरपेक्ष रूप से बहुत अधिक है बल्कि इसमे वृद्धि भी लगातार 
खतरनाक तेजी के साथ हो रही है। 

भारत में जनसंख्या को बढ़ाने के लिये कोई एक ही कारक उत्तरदायी 
नहीं है। यहाँ जनसंख्या को बढ़ाने वाले सामाजिक, आर्थिक एवं जनांकिकीय सभी. 
प्रकार के कारक विद्यमान रहे हैं और अब भी विद्यमान हैं। देश की सामाजिक एवं 
आर्थिक दशाओं में परिवर्तन हो रहा है परन्तु इस परिवर्तन की गति बहुत धीमी है। 
इसीलिये यहाँ जनसंख्या में भी बहुत धीमी गति से कमी आ रही है। ऊँची जन्म-दर 





को बढ़ाने में निम्न कारण उत्तरदायी है - 

















. जलवायु एवं भौतिक परिस्थितियों -: 
भारत एक गर्म देश है जहाँ ठण्डे देशों की तुलना में विवाह जल्दी 





जाता है। गर्म जलवायु के कारण देश में परिपक्वता की अवधारणा जल्दी ही प्राप्त हो 
जाती है। जल्द ही विवाह के कारण अथवा दूसरे शब्दों में सनन्‍्तानोत्पत्ति की अवधि 
अधिक होने के कारण जन्म दर बढ़ती है। लड़कियां कम उम्र में युवावस्था को प्राप्त कर 
लेती है। अतः उनकी शादी भी कम उम्र में हो जाने से प्रजनन समय बढ़ जाता है। अतः 
भारत में ग्रीष्म जलवायु भी जनसंख्या वृद्धि के लिये उत्तरदायी है। 

.._ गरीबी एवं आर्थिक विभिन्‍नता -: 


आय की कमी तथा निम्न जीवन-स्तर भी जन्म-दर में वृद्धि द्धि का एक 


| 





कारण है। भारत में प्रति व्यक्ति आय अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। इसी... 

कारण यहाँ अधिकांश व्यक्तियों के भोजन, स्वास्थ्य, आवास आदि का स्तर नीचा है | 

जिन व्यक्तियों का जीवन-स्तर नीचा होता है, वे परिवार नियोजन के प्रति बहुत 

उदासीन होते है। निर्धनता के कारण गरीब माता-पिता को यह आशा होती है कि 

उनके बच्चे उनके साथ काम करके उनकी आय में वृद्धि करेंगे। इस भावना से प्रेरित 
होकर वह अधिक सन्तानोत्पत्ति का प्रयास करता है। गरीबी के कारण वह भाग्यवादी 

हो जाता है और बच्चों को ईश्वर की देन मानता है और विश्वास करता है कि जिसने 

संसार में जन्म लिया है उसका पालन-पोषण किसी न किसी तरह ईश्वर करता है | 


गुन्नार मिर्डल के अनुसार “गरीब समाज में बच्चे परिवार विशेष पर 


अधिक भार नहीं होते। इसके विपरीत अक्सर वे व्यक्ति के लिये सामाजिक सुर 


रक्षा का 





एक मात्र साधन होते है।” के 
आर्थिक दृष्टि से विपन्न लोगों के परिवार प्राय: बड़े होते हैं। जबकि 
साधन सम्पन्न लोगों के परिवार बहुधा छोटे होते है। गरीब परिवारों में विभिन्‍न 


हा 


सम्बन्ध में काफी असावधानियां बरती जाती है अतः 





कारणोंवश विवाह और प्रजनन के 








गी॥ि 
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सुविधामय जीवन-स्तर के कारण ही जन्म-दर कम है| गरीब परिवारों में मनोरंजन के 
स्वस्थ्य साधनों का आभाव पाया जाता है। सम्भवतः इसीलिये डा0 चन्द्रशेखर को कहना 
पड़ा था कि “केवल स्त्री सहवास ही भारत का एक राष्ट्रीय खेल है “28 

वाडिया और मार्चेन्ट के शब्दों में “जिस स्थान पर जीवन को स्थायित्व 
बनाये रखने का कुछ भी आधार न हो, उस स्थान पर बच्चों का जन्म अतिरिक्त 
आय-बढ़ाने का एक साधन होता है। क्योंकि परिवार की अल्प आय बढ़ाने के लिये उसे 
छोटी आयु में ही काम पर लगा दिया जाता है |” 29 

आधुनिक विद्वानों का विचार है कि अर्द्ध विकसित देशों में गरीबी 
जनसंख्या विस्फोट के कारण नहीं बल्कि गरीबी के कारण प्रजननता बहुत अधिक है। 

इस सम्बन्ध में महमूद मजदानी ने टिप्पणी की है कि “व्यक्ति इसलिये गरीब नहीं होता 

है कि उनके परिवार बहुत बड़े है। इसके विपरीत उनके परिवार बहुत बड़े है क्योंकि वे 
बहुत गरीब है ।”“30 क्‍ 

वास्तव में परिवार में आय स्तर बहुत कम होने पर परिवार में एक 
अतिरिक्त बच्चा होने का फायदा सामान्य तौर पर उसके पालन-पोषण के खर्च से 
अधिक नजर आता है। एक अतिरिक्त बच्चे से परिवार को जो लाभ मिलते है वह 
प्रत्याशित सेवायें, आय तथा सामाजिक सुरक्षा को बच्चे की सुरक्षा के रूप में होते है। 
सम्भवता पी० जी0 जोशी ने ठीक ही कहा है कि “आर्थिक असुरक्षा की परिस्थितियों में 
निर्धन वर्ग की प्रवृत्ति आर्थिक सुरक्षा को बच्चों की संख्या में करने से नहीं बल्कि वृद्धि 
करने से संवृद्ध करती है। निर्धनों के पास कोई अन्य आर्थिक सम्पत्ति नहीं होती, केवल 


उनका अपना श्रम ही उनकी सम्पत्ति होती है अतः परिवार में आय भी उतनी अधिक 





होगी । नीची जीवन प्रत्याशा दर पुनः बच्चों की आर्थिक संख्या को प्राथमिकता देती है ।” 34 
गरीबी में बच्चों की संख्या अधिक होने के तथ्य का समर्थन करते हुये 


विश्व बैंक को 4984 की रिपोर्ट में भी यह कहा गया है कि इस बात को मानने के लिये... 
पर्याप्त तर्क है कि निर्धन माता-पिता के बच्चों की 








आर्थिक लागत कम तथा 
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हे 
आर्थिक एवं अन्य लाभ अधिक होते हैं तथा अधिक बच्चों को रखना आर्थिक रूप से 
तरक॑संगत होता है ।”32 

इस तरह निर्धनता एवं रहन-सहन का नीचा-स्तर भारत की जनसंख्या 
और जन्म-दर बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कारक है। यह कहा जा सकता है कि भारत 
में जनसंख्या की समस्या भारत की निर्धनता का कारण नहीं बल्कि परिणाम है| 

. सामाजिक एवं धार्मिक कारण -: 
हमारे देश में धार्मिक एवं सामाजिक अन्धविश्वास, संयुक्त परिवार प्रथा, 


अधिक सीमित उपयोग, बाल 





शिक्षा का अभाव तथा जन्म निरोधक उपायों का बहुत 
विवाह, विधवा विवाह, पुत्र प्राप्ति की अनिवार्यता आदि भी जनसंख्या में वृद्धि के लिये 


बहुत अधिक उत्तरदायी है। 


जि 
डे 


विवाह की व्यापकता -: 

भारत में विवाह धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टि से एक जरूरी संस्कार है | 
कन्या का विवाह न होना समाज में बुरा समझा जाता है। इस देश में कुछ शिक्षित 
परिवारों को छोड़कर सामान्यतः लड़कियों का विवाह 48 वर्ष से भी कम आयु में कर 
दिया जाता है। अतः हर व्यक्ति चाहे वह कितना ही गरीब क्‍यों न हो, परिवार का 
पालन-पोषण करने की उसकी क्षमता हो अथवा न हो, वह विवाह अवश्य करता है। 
पत्नी के बिना व्यक्ति अधूरा होता है, वह धार्मिक संस्कारों में बिना पत्नी क॑ भाग नहीं 
ले सकता। यहाँ मुस्लिम समाज में भी विवाह सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टि से उचित 
समझा जाता है। मुसलमानों में बहुपत्नी तथा पुर्नविवाह प्रथा भी प्रचलित है। इस तरह 
भारतीय समाज में ऐसे नगण्य लोग ही बचते है जिनका विवाह नहीं हो पाता । चूँकि हर 


भारतीय विवाह करके सन्‍्तान उत्पन्न करना अपना धार्मिक एवं सामाजिक कर्तव्य 





समझता है अतः यहाँ जन्म दर का ऊँचा होना स्वाभाविक ही समझा जाना चाहिये। डा0 


व त 


ः्क 


ज्ञानचन्द्र के शब्दों में “भारत में प्रत्येक व्यक्ति स्वाभाविक क्रिया के समान विवाह करता 


58 6200 
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#-... धार्मिक एदं सामाजिक अन्धविश्वास -: 
भारत में धार्मिक एवं सामाजिक अन्धविश्वास की आज भी कमी नहीं है| 


समाज के किसी एक वर्ग के लिये यदि “सनन्‍्तान की लालसा एक धार्मिक आवश्यकता 
है” तो किसी दूसरे वर्ग के लिये 
सुना जाता है कि “ बिना सन्‍्तान मनुष्य को न इसलोक में सुख मिलता है और न 


परलोक में मुक्ति ।” 


“बड़ा परिवार रोजी का आधार है।” प्रायः कहते हुये 


॥... संयुक्त परिवार प्रथा -: 
भारत में संयुक्त परिवार व्यवस्था के कारण जन्म-दर का ऊंचा होना 
स्वाभाविक है। संयुक्त परिवार व्यवस्था के अन्तर्गत आर्थिक दायित्व किसी व्यक्ति विशेष 


पर न रहकर परिवार के सभी सदस्यों पर सम्मिलित रूप से रहता है। अतः वह परिवार 
की सीमितता के विषय में नहीं सोचते। इसके विपरीत पाश्चात्य देशों में संयुक्त परिवार 
की व्यवस्था बहुत कम दिखाई देती है और सन्तानों के भरण-पोषण का दायित्व उनके 
माता-पिता पर ही होता है। अतः वह छोटे परिवार को पसन्द करते हैं और सन्‍्तान की 
उत्पत्ति भी कम करते हैं। 

बाल विवाह -: 


यद्यपि यह प्रथा शिक्षा व सामाजिक चेतना के विकास के साथ कम हो 


५, 


गयी है तथापि बाल विवाह प्रथा आज भी देश में विद्यमान है। हमारे देश में कुछ शिक्षित 
परिवारों को छोड़कर सामान्यतः: लड़कियों का विवाह 5 वर्ष की आयु से कम में ही कर 
दिया जाता है। अतएव उनका सनन्‍्तानोत्पादन-काल अधिक होता है। शारदा एक्ट के 
अनुसार विवाह की आयु जो 44 वर्ष थी उसे अब 48 वर्ष कर दिया गया है। और लड़कों 
की आयु 24 वर्ष है। प्रजनन आयु 45-49 वर्ष मानी जाती है। अतः शीघ्र विवाह होने 
से यह अवधि बढ़ जाती है। आजकल सरकार लड़कियों की आयु 48 वर्ष से 24 वर्ष 


करने पर विचार कर रही है। 











। 


४... विधवा विवाह -: 
प्राचीन काल में भारत में विधवा विवाह पर नियन्त्रण था। आज विधवा 
: विवाह होने लगे है। अतः ये जनसंख्या वृद्धि में सहायक बनते है। 

शं॑ पुत्र प्राप्ति की अनिवार्यता -: 

प्रत्येक दम्पत्ति पुत्र की आकांक्षा रखता है, वंश बेल बढ़ाने के लिये, 
अन्तिम संस्कार करने के लिये, पितृ-तर्पण (श्राद्ध) करने के लिये, मुक्ति प्राप्ति के लिये 
पुत्र का होना भारतीय धार्मिक मान्यताओं के कारण आवश्यक हो जाता है | अत: हर एक 
दम्पत्ति पुत्र की कामना रखता है| इस मान्यता को भारतीय संस्कृति का प्राचीनतम ग्रंथ 
“मनु स्मृति” का यह उल्लेख अधिक स्पष्ट करता है, पुत्र जन्म से मनुष्य समस्त लोकों 


पर विजय प्राप्त कर सकता है, पौत्र जन्म से मनुष्य अमरत्व को प्राप्त होता है, और 
प्रपौत्र जन्म से उसे सूर्य लोक में स्थान मिलता है। इस संदर्भ में डा0 “ज्ञान चन्द्र” ने 
अपना मन्तव्य व्यक्त किया है” कि हमारे देश में ऊँची जन्म-दर हमारी संस्कृति का ही 
एक अंश है। हमारी इन सामाजिक व नैतिक मान्यताओं में जब परिवर्तन होगा, चाहे वह 


विवशतावश हो या स्वेच्छा से हो, तभी हम यह अपेक्षा कर सकेंगे कि अन्य देशों की 


तरह भारत में भी जन्म दर कम हो जायेगी |”34 
.. भारत में ऊँची जन्म एवं नीची मृत्यु दर -: 
भारत में जनसंख्या केवल निरपेक्ष रूप से बहुत अधिक है बल्कि इसमें 


वृद्धि भी लगातार खतरनाक तेजी के साथ हो रही है। इसका परिणाम यह हुआ है 





बाद्या बन 





जनसंख्या उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण संसाधन होने के बाबजूद यह बहुत बड़ी 
गयी है। वास्तव में किसी भी देश में जनसंख्या में होने वाली वृद्धि एवं वृद्धि की गति 
मुख्य रूप से वहाँ प्रचलित जन्म दर, मृत्यु दर एवं स्थानान्तरण का परिणाम होती है। 
भारत में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि मुख्य रूप से ऊँची जन्म दर एवं लगातार गिरती हुयी मृत्यु 


दर के कारण रही है। उदाहरण के लिये जहाँ 494 में प्रति हजार जन्म दर 49.4 तथा मृत्यु 


दर 42.6 हो गयी, वही 495 में यह क्रमशः 39.9 तथा 27.4 प्रति हजार हो गयी। इसी 




















प्रकार 2004 की जनगणना के अनुसार जन्म दर 26.4 प्रति हजार तथा मृत्यु दर 08.7 
प्रति हजार हो गयी | जन्म एवं मृत्यु दर के इन अन्तरों के परिणामस्वरूप जनसंख्या में 
वृद्धि की प्राकृतिक दर जहाँ 494 में 6.6 प्रति हजार थी, वहीं 4954 में 42.5 प्रति हजार 
.. .... «» एवं &004 में 47.4 प्रति हजार हो गयी। इसका विवरण तालिका 3.2 में दिया गया है। 


जन्म एवं मृत्यु दर के इस अन्तराल को ग्राफ 3.4 में और अच्छी तरह से देखा जा सकता 


| 


तालिका - ३. 
भारत में जन्म एवं मृत्यु दर ्््ि 
प्रति हजार 


वृद्धि दर 





स्रोत < अरूणेश सिंह, थारतीय अर्थव्यवस्था एक झलक पृष्ठ 2 


उपर्युक्त तालिका 3.2 से स्पष्ट है कि भारत में 2004 की जनगणना के. 


ली 


अनुसार प्रति हजार जन्म दर 26.4 है जो यद्यपि पिछले आठ दशकों से घटती आयी है 


तथापि अभी भी अत्यधिक ऊँची मानी जायेगी। पुनः यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं है कि .' 
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भारत में जन्म दर, मृत्यु दर एव यू 
पैमाना 
0५ अक्ष पर ....जन्म दर, मृत्यु दर एव जनसंख्या में वृद्धि 
प्रति हजार) 

0> अक्ष पर ....जनगणना वर्ष 
-“#-- जन्म दर 
“औ-. पृत्य दर 
“*औ- जनसंख्या में वृद्धि 

! भ्रा 792] व93] ग्रबाी वक्ता 9] वक्रा 98 99 200. 
जनगणना वर्ष 
ग्राफ - 3. 












भारत जन्मदर तीसरी दुनिया के जन्म दरों के औसत से ऊंची नहीं है। किन्तु ये भी सत्य 
है कि देश के वर्तमान विकास का स्तर जिस जन्मदर को भली भांति घोषित कर सकता 
है उससे तो वर्तमान जन्मदर निश्चित रूप से ऊँची है। भारत में लगभग पिछले चार 
दशकों से जन्मदर में कोई खास गिरावट नहीं आयी है। 


निम्न मृत्यु दर के कारण -: 
स्वतन्त्रा के बाद से भारत की जनसंख्या में बहुत तीव्र गति से वृद्धि होने 
का एक महत्वपूर्ण कारण मृत्यु-दर में लगातार तीव्र गिरावट आना रहा है। उदाहरण 


के लिये जहाँ 4954 में प्रति हजार अशोधित मृत्यु दर 27.4 थी वहीं यह 499 में 9.4 


और 200 में 8.7 ही रह गयी है। यद्यपि यह कहना बहुत कठिन है कि किन कारणों 
से मृत्यु दर में यह गिरावट आयी है किन्तु फिर भी गाँव एवं शहरी क्षेत्रों में किये गये 
को मृत्यु दर में 





यह विभिन्‍न अध्ययनों एवं सर्वेक्षणों के आधार पर निम्नलिखित तथ्यों 
गिरावट लाने के लिये उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। | 
3... अकालों का समाप्त होना -: 


स्वतन्त्रता से पहले अंग्रेजों के शासन काल में अकालों 





का बार-बार 
पड़ना ऊंची मृत्यु-दर का एक कारण था। भारत में अंतिम बड़ा अकाल 4943 में बंगाल 
में पड़ा था, जिसमें लगभग 3 मिलियन जाने गयी। परन्तु उसके पश्चात्‌ विशेषकर 
'पंचवर्षीय योजनाओं के आरम्भ होने के साथ इस क्षेत्र में इतनी उन्‍नति हुयी कि कुछ 
विशेष क्षेत्रों में संकट आने के बावजूद स्थिति अधिक भयंकर नहीं हो सकी | 4970 
980 के दशकों के दौरान खाद्य समस्या से लड़ने में सरकार की क्षमता बहुत अधिक 
बढ़ चुकी है। संक्षेप में सूखा और अकाल की समस्या इतनी हल्की हो गयी है 
गिनी-चुनी ही मृत्यु की घटनायें होती है। क्‍ 
#.... महामारियों पर नियन्त्रण - 

स्वतन्त्रता के पश्चात देश में आर्थिक विकास के साथ-साथ प्लेग, 


की बीमारियों को यद्यपि पूरी तरह से समाप्त नहीं . 











कालरा, चेचक, खसरा जैसे 

















किया जा .सका है परन्तु फिर भी वह बहुत अधिक नियंत्रण में है परिणामस्वरूप मृत्यु 
दर बहुत अधिक तेजी से गिरी है प्लेग तो स्वतंत्रता से पूर्व ही एक प्रकार से समाप्त हो 
गयी थी और कालरा भी पिछले सालों' में बहुत कम होता गया है। जहाँ, 4925 में कुल 


सी के 


<,. 7त्यु 5 प्रतिशत कालरा के कारण होती थी वहाँ आज का प्रतिशत 4 से भी कम है। इसी 
हे 


श्री, « 


प्रकार चेचक भी देश में न के बराबर रह गयी है, अतः इन महामारियों के समाप्त होने 
के कारण पिछले चार पांच दशकों में मृत्यु-दर में बहुत अधिक गिरावट आयी है। 
इसी प्रकार मलेरिया जैसी बीमारियां भी देश .में बहुत कम घातक रह 
गयी है और कूल मृत्यु में इसका प्रतिशत बहुत गिर गया है यद्यपि महामारियां आज भी. 
विद्यमान हैं किन्तु चिकित्सा विज्ञान की उन्‍नति के कारण इसके परिणामस्वरूप होने 
वाली मृत्यु की संख्या बहुत कम रह गयी है। 
. अन्य कारण -८ 
स्वतंत्रता के पश्चात्‌ देश के आर्थिक नियोजित विकास के साथ मृत्यु-दर 
में गिरावट आने के लिये कुछ अन्य कारण भी उत्तरदायी माने जाते है। जैसे शहरी एवं 
ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था, सफाई एवं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं 
में उन्‍नति आदि। यद्यपि विदेशों की तुलना में इन सभी क्षेत्रों में हमारा स्तर बहुत नीचा 
है। किन्तु फिर भी मृत्यु दर में गिरावट में कुछ न कुछ भूमिका अवश्य रही | 


6 
कनआर् के 
उडलाई के 


,  अशिक्षा एदं अज्ञान -: 
भारत में शिक्षा के कम प्रसार के कारण भारतीय जनता नियमित तथा 


रही है। शिक्षा प्रजजननशीलता को 





नियोजित परिवार के महत्व को समझने में असमर्थ 
प्रभावित करने वाले घटकों में सबसे प्रमुख है। यह व्यक्ति को बुद्धिमान एवं युक्तिपरक 
अन्धविश्वास 





परव 
बनाकर उसे प्रेरणा प्रदान करती है| अशिक्षित व्यक्ति सहज 


का शिकार हो जाता है और परिवार को सीमित करने के 





अधिक अशिक्षा है त 





भारत में अभी भी बहुत 


अनुसार साक्षरता का प्रतिशत 65.38 ही है। स्त्रियों 





























है| जबकि पुरूषों में 75.85 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त स्त्रियों में जो साक्षरता है वह ४... 
ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में ही है। इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि जब ..... 
तक जनसंख्या का एक बड़ा भाग अशिक्षित रहता है तब आम जनता से तर्क॑पूर्ण विचार ही .. 
एवं जागरूकता की उम्मीद नहीं की जा सकती और वह नीची जन्म-दर एवं छोटे का । हे ु रा ल्‍ 
परिवार की ओर आकर्षित नहीं हो सकते। भारत में ऐसे सबूतों की कमी नहीं है जो. 
शिक्षा एवं जन्म-दर के ऋणात्मक सह-सम्बन्ध को बताते हैं। “एक सर्वेक्षण के अनुसार हक | 
उन राज्यों में जहाँ शिक्षा बहुत नीची है परिवार नियोजन बहुत लोकप्रिय नहीं है “35 . | 


इस अशिक्षा के कारण ही सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्‍न जन्म निरोधक उपाय | 


जैसे निरोध एवं नसबन्दी इत्यादि सफल नहीं हो पा रहे हैं। .. #॥$ 
संक्षेप में ज्ञानचन्द्र का यह कथन सम्भवतया बहुत उचित है “कि ऊँची जज. 


जन्म दर हमारी संस्कृति का एक अंग है और यदि एक बार हमारे सामाजिक मूल्य रा... 
परिवर्तन हो जाये चाहे स्वेच्छा से चाहे परिस्थितायों के दबाव से तभी जन्म दर नीचे गिर - 


सकेगी ।”“36 थे 





क्‍ ..._ शरणार्थियों का आगमन -ः हा | 
भारत की जनसंख्या वृद्धि में शरणार्थी समस्या भी एक कारण है। भारत... 
द विभाजन के उपरान्त बड़ी संख्या में शरणार्थी पाकिस्तान की तरफ से भारत आये | यह हर रा 
क्रम बहुत समय तक रहा। इन शरणार्थियों के आगमन तथा उनके पुनर्वास से .... 


जनसंख्या में वृद्धि हुईं | क्‍ कं कप रा 
947 में भारत का विभाजन होने के कारण करोड़ों लोग शरणार्थियों के... । 








रूप में भारत आये। 4964 में भी पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तान से काफी संख्या में... . 
शरणार्थी आये। 4974 में भी करीब एक करोड़ व्यक्ति बंगला देश बनने के समय भारत . ह क्‍ 
में आये और अब श्रीलंका से आ रहे है। इस प्रकार इन शरणार्थियों के आने से भी | 


जनसंख्या में वृद्धि हुई है। 
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पिछले कुछ वर्षा से विदेशों में बसे भारतीयों को वहाँ से निकाला जा रहा 
है और वे लोग भारत में ही आकर बस रहे है। इन देशों में श्रीलंका, मलाया, ब्रिटेन, 
वर्मा व कीनिया है। इस कारण भी जनसंख्या में मामूली सी वृद्धि हो रही है। 
७... कृषि की प्रधानता -: 
भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ कुल जनसंख्या का लगभग 64. - 
प्रतिशत कृषि व्यावसाय तथा शेष 36 प्रतिशत उद्योगों व सेवाओं में लगा हुआ है। कृषि 
व्यावसाय की प्रधानता इस तथ्य में भी परिलक्षित होती है कि भारत की अधिकांश 
जनसंख्या का निवास गाँवों में ही है। 
“भारत में जहाँ कृषि में उत्पादन की तकनीक अभी भी समान रूप से 
पुरानी है तथा इसमें कार्य प्रकृति के अनुसार ही होता है। यहाँ अधिक श्रम के समय के 
बाद कम कार्य का समय आता है। फसल की कटाई और बुआई के समय ही लगभग 


आधा वर्ष गुजर जाता है, और यह उत्पादक क्रियाओं का उच्चतम समय है और इसलिये 





की बहुत अधिक आवश्यकता है “३37 

इसी समय के दौरान भारत में बालश्रम की आवश्यकता होती है। “इस 
तथ्य को स्वीकार करते हुये श्रम मंत्रालय के तहत ग्रामीण श्रम सर्वेक्षण में यह कहा गया 
है कि कृषि के उच्चतम समय में स्थानीय क्षेत्रों में श्रम की कमी के कारण बालश्रम के... 
उपयोग की सम्भावनायें बहुत अधिक बढ़ जाती है।” 38 

कृषि के कारण यहाँ अल्प आयु से ही बच्चे पशुओं को चराने, खेतों की 

रखवाली करने आदि में पिता का हाथ बटाते है। अतः कृषि कार्य में लगे हुये व्यक्तियों यों. क्‍ 
के लिये बच्चे दीर्घकाल तक भार सिद्ध नहीं होते है। इसलिये तो अधिक सनन्‍्तानों का 
होना, बुरा नहीं समझा जाता है। ऐसी स्थिति में जन्म दर अधिक होना स्वाभाविक है। 
शहरीकरण की धीमी प्रक्रिया एदं गाँवों की प्रधानता -: 


अं 


क् 


की 


भारत में 2004 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में शही .... 


जनसंख्या का 57.8 प्रतिशत रहा है जबकि 4954 में यह 47.20 प्रतिशत था। अतः 
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सापेक्षित रूप से तो देश में शहरी जनसंख्या बढ़ी है। परन्तु शहरीकरण की गति बहुत 
धीमी रही है। भारत में शहरी जनसंख्या का अनुपात बहुत ही कम है। यह जीवन का 


एक सत्य है कि विश्व में सर्वत्र शहरी जीवन की अपनी विशिष्ट समस्‍यायें जैसे आवास 

समस्‍या, बच्चे के पालन पोषण महँगा होने की समस्या, श्रम की गतिशीलता इत्यादि ने 

संयुक्त परिवार प्रथा को तोड़कर रख दिया है और इन्हीं के कारण जन्म दर भी शहरों 

में बहुत नीचे आ गयी है। भारत की स्थिति के सम्बन्ध में राबर्ट कैसिन ने यद्यपि 4960 

के दशक के अन्तिम वर्षों में कहा था कि “ शहरीकरण जनांकिकीय संक्रमण के सिद्धान्त 

में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, सामान्य जन्म-दर पर कोई विशेष प्रभाव डालता नहीं 

प्रतीत हुआ है। भारत में होने वाले शहरीकरण ण के साथ वह सामाजिक परिवर्तन नहीं हुये 

हैं जो नीची दर का समर्थन करते। वास्तव में सामाजिक अध्ययनों के अनुसार ग्रामीण 

द जीवन की सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक संरचना शहर एवं कस्बों में बसने के 


कारण अभी भी पूर्ववत मौजूद है।”39 परन्तु उनकी यह बात -भारत की वर्तमान 


ञ् + 
५ 


ू 


परिस्थितियों में भी संगत है। अतः सामान्य रूप से गाँव प्रधान देश होने के कोरण यहाँ 
जनसंख्या एवं जन्म दर दोनों ही बहुत अधिक हैं | 
उपर्युक्त कारणों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि भारत में जनसंख्या 


वृद्धि के लिये आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक, धार्मिक आदि कारण उत्तरदायी हैं । 
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अध्याय - चतु 


जनंसख्या वृद्धि एवं सामाजिक तथा आर्थिक विकास 

किसी देश के राष्ट्र निर्माण एवं आर्थिक विकास में वहाँ की जनसंख्या 

महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। प्रत्येक देश का उत्पादन स्तर, आर्थिक विकास की 
दर, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय, देश में उत्पादक क्रियाओं का संचालन, 
रहन-सहन का स्तर आदि संभी दशायें उस देश की जनसंख्या के आकार, गठन एवं 
वितरण पर निर्भर करती है| यद्यपि आर्थिक विकास में प्राकृतिक संसाधनों तथा पूँजी की 
मात्रा का भी विशिष्ट योगदान होता है परन्तु ये आर्थिक विकास के निर्जीव साधन हैं। 
मानव ही वह शक्ति है जो इन संसाधनों को अपनी कार्यकुशलता तथा बौद्धिक दक्षता 
द्वारा वांछित दिशा में गतिशील कर इनका अनुकूलतम उपयोग करती है तथा विकास 
का मार्ग प्रशस्त करती है परन्तु भारत में जनसंख्या जिस प्रवृत्ति से बढ़ी है उसने श्रम 
तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के प्राकृतिक सन्तुलन को बिगाड़ दिया है जिससे 

देश का आर्थिक विकास प्रतिकूल रुप से प्रभावित हुआ है। बढ़ती हुयी जनसंख्या ने न 
कंवल प्रति व्यक्ति पूंजी की उपलब्धि को लगातार घटाया है, बल्कि भूमि पर जनसंख्या 
के दबाब को बढ़ाकर बेरोजगारी और गरीबी को भी बढ़ाया है। विभिन्‍न पंचवर्षीय 
योजनाओं द्वारा हमारे देश में आर्थिक स्थिति में अत्यधिक वृद्धि हुयी है किन्तु फिर भी 


विकास के प्रतिफल जनता को उतना लाभान्वित नहीं कर सके क्योंकि आर्थिक विकास 





के साथ-2 जनसंख्या भी तीव्र गति से लगातार बढ़ती आयी है। जहाँ जनसंख्या वृद्धि 


एक ओर आर्थिक विकास को प्रभावित किया है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक विकास 


को भी अत्यधिक प्रभावित किया है| पारिवारिक जीवन कटु हुआ है तथा नगरीकरण की 


विशिष्ट समस्‍यायें उभर कर सामने आयी है। आज हमारा पर्यावरण जो लगातार दूषित 





होता जा रहा है और यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षण इत्यादि समस्याओं के कारण जो 


सामाजिक जीवन विघटित होता जा रहा है उसके लिये भी जनसंख्या आधिक्य ही. 


उत्तरदायी है। ८ ००० गा की, 























,. जनसंख्या का आर्थिक विकास पर प्रभाव --: क्‍ 

आर्थिक विकास एक सतत्‌ प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत देश में उपलब्ध 
समस्त संसाधनों का कुशलतापूर्वक विदोहन होता है जिसके परिणामस्वरुप राष्ट्रीय आय 
एवं प्रति व्यक्ति आय में निरन्तर एवं दीर्घकालीन वृद्धि होती है, आर्थिक विषमता में कभी 
आती है, सामान्य जनता के जीवन स्तर एवं कल्याण में बढ़ोत्तरी होती है। निसंदेह इस 
प्रक्रिया में देश के श्रम शक्ति के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का ही प्रयोग होता है अतः 
देश के आर्थिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान श्रम शक्ति का ही होता है। 
सामान्य तौर पर अधिक श्रम शक्ति का अभिप्राय प्राकृतिक संसाधनों के अधिक अच्छे 
विदोहन से लगाया जा सकता है। सम्भवतया इसी बात को ध्यान में रखते हुये आज 
से 200 वर्ष से भी अधिक पहले अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने कहा था कि “प्रत्येक 
देश का वार्षिक श्रम वह कोष होता है जो जीवन की समस्त आवश्यकताओं एवं 
सुविधाओं की मूलरुप से पूर्ति करता है।। क्‍ 

देश में श्रम शक्ति की पूर्ति जनसंख्या वृद्धि के द्वारा होती है अतः इस 
दृष्टिकोण से जनसंख्या वृद्धि को देश के आर्थिक विकास में सहायक के रुप में देखा 
जा सकता है। पश्चिमी यूरोप के देशों के अनुभवों से भी यह ज्ञात होता है कि वहाँ 
औद्योगिक क्रान्ति के पूर्व के समय से अब तक जनसंख्या में वृद्धि होती चली आयी है 
उसने वहाँ औद्योगीकरण को बढ़ावा देकर उनके विकास की गति को तीव्र किया है। 
परन्तु जनसंख्या वृद्धि एवं आर्थिक विकास के पारम्परिक सम्बन्धों का एक पहलू और 
भी है और वह है इन दोनों के मध्य विपरीत समानुपातिक सम्बन्ध। 

वर्तमान समय में विश्व के विभिन्‍न विकासशील देशों की प्रमुख समस्या 


आर्थिक विकास की धीमी गति तथा जनवृद्धि की ऊंची दर है। विकास की मन्द गति 


ञ 
नर 


मूलतः जनसंख्या वृद्धि में तीव्रता के ही कारण अनुभव की जा रही है। जनसंख्या का 


आकार, वृद्धि दर तथा इसका आयु वितरण तीनों ही प्रति व्यक्ति आय को प्रभावित करते 


है। यदि बढ़ती हुयी जनसंख्या के साथ प्रति व्यक्ति आय बढ़े तो आर्थिक विकास में 
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अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, अन्यथा इसके विपरीत स्थिति के कारण विकास की दर पर 
प्रतिकल प्रभाव पड़ेगा। बढ़ती जनसंख्या के साथ प्रति व्यक्ति आय के स्तर का विकास 
के दृष्टिकोण से यथावत्‌ बनाये रखना आवश्यक होगा। अतः पहले से अधिक साधनों 
का विनियोग करना होगा। जबकि जनसंख्या के बढ़ने के साथ विनियोग के बढ़ने की 
अपेक्षा घटने की अधिक सम्भावना पायी जाती है। अपने सिद्धान्त को स्पष्ट करते हुये 
“कोल एण्ड हवर” ने बताया कि, “उक्त स्थिति के उत्पन्न होने का मुख्य कारण बचतों 
: का उपयोग में परिणित होना है “2 कीन्स ने विकसित देशों के सम्बन्ध में जो विश्लेषण 
दिया है उसके अनुसार “जनसंख्या की वृद्धि से माँग बढ़ेगी और विनियोग को प्रोत्साहन 
मिलेगा किन्तु विकासशील देशों में प्रायः ऐसा नहीं पाया गया है। विकासशील देशों में 
जहाँ पर जनसंख्या का बाहुल्‍य है, माँग बढ़ने से विनियोग का मुख्य भाग उपभोग 
वस्तुओं के निर्माण एवं उत्पादन में व्यय हो जाता है। जिसक परिणामस्वरूप बचत की 
मात्रा कम होती जाती है इन देशों में अप्रयुक्त “बचत कोष' भी नहीं बन पाते, 
परिणामस्वरुप लाभ के प्रोत्साहन स्वरूप पूँजीगत विनियोगों को विनियोजित करने के 


लिये कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दिखायी देती ॥/3 क्‍ 
तेजी के साथ बढ़ती हुयी जनसंख्या जनांकिकीय विनियोग की आवश्यकता 


कम करती 





को और बढ़ाती है जबकि दूसरी ओर लोगों की बचत करने की क्षमता को 
है। जनांकिकी विनियोग ऐसे निवेश को कहा जाता है जो बढ़ती हुयी जनसंख्या के 
लिये भरण-पोषण अथवा उसके वर्तमान जीवन के रहन-सहन के स्तर को बनाये रखने 
के लिये आवश्यक है। इस प्रकार विनियोग की मात्रा जनसंख्या वृद्धि की दर से 
निर्धारित होती है। यदि जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत ऊँची है तो कुल विनियोग का एक 
बड़ा भाग जनांकिकीय विनियोग में लग जाता है और आर्थिक विनियोग के लिये बहुत 
कम भाग शेष बचता है, जिससे लोगों के रहन-सहन के स्तर में वृद्धि की जा सके। 


न 
$ 


बढ़ती हुयी जनवृद्धि की दर के बारे में उनका विचार था कि “जनसंख्या की महत्वपूर्ण 


विशेषता यह है कि जनसंख्या वृद्धि की ऊँची दर एक निर्धारित प्रति व्यक्ति उत्पादन को 
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प्राप्त करने के लिये आवश्यक विनियोग की मात्रा को बढ़ा देती, जबकि विनियोग योग्य 
साधनों की पूर्ति में वृद्धि करने के लिये वह प्रभावित नहीं करती [4 

अधिक जनसंख्या प्रति व्यक्ति पूँजी की उपलब्धि को भी प्रभावित करती 
उतनी ही 





| जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होता है, प्रतिव्यक्ति पूँजी की उपलब्धि 
कम हो जाती है। कोल एवं हूवर के अनुसार “यदि हम सम्प्रभावी माँग की समस्या की 
ओर ध्यान न दें, तो जनसंख्या की तीव्र वृद्धि श्रम शक्ति की औसत उत्पादकता को 
बढाने तथा प्रतिव्यक्ति औसत आय में वृद्धि करने के लिये उपलब्ध एूँजी की मात्रा को 
कम करने की प्रवृत्ति रखती है |”5 
तीव्र जनवृद्धि के कारण विकासशील देशों में आश्रित जनसंख्या का 
अनुपात ऊँचा होता जाता है जो पुनः विकास में बाधक सिद्ध होता है। इस प्रकार 
जनसंख्या का आकार, वृद्धि की दर एवं आयु संरचना तीनों आर्थिक विकास की दर को 
ऊँचा करने में बाधक सिद्ध होते है और यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि 
जनसंख्या वृद्धि दर में कमी नहीं आती। कोल एवं हूवर के अनुरुप प्रो0 गैल्ब्रेक ने भी 
अपने मत व्यक्त किये हैं। उनके अनुसार “गरीबी तथा निम्न आर्थिक विकास का मुख्य 
कारण अति जनसंख्या है।“6 अतः किसी भी देश के द्रुत आर्थिक विकास के लिये 


किन-किन घटकों में परिवर्तन लाया जाय, यह जानने क॑ लिये उसके पिछड़ेपन के 


कारणों की खोज-बीन की जानी चाहिये । 
प्रो० कुजनेट्स की धारणा है कि “विश्व के अधिकांश देशों के आर्थिक 





विकास के इतिहास से ऐसा प्रतीत होता है कि जिन देशों में जनसंख्या बढ़ी वहाँ राष्ट्रीय. 
आय भी बढ़ी एवं प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी ।”7 
वास्तव में विश्व के किसी भाग में विशेषकर पश्चिमी यूरोप में यदि 


जनसंख्या की वृद्धि ने वहाँ के विकास को बढ़ाया है तो इसका मुख्य कारण यह है कि 


न 
ब् ढ़ 


, जबकि श्रम बहुत सीमित था। इसके अतिरिक्त उन 


उन देशों में पूँजी बहुत अधिक थी 
देशों में औद्योगिक क्षेत्र के प्रति श्रम का पूर्ति वक्र भी लोचपूर्ण रहा है। परन्तु इसका 
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तात्पर्य यह नहीं लगाया जा सकता है कि जनसंख्या में होने वाली वृद्धि सदेव अथवा 
हर देश में राष्ट्रीय उत्पादन को आनुपातिक रुप से अधिक बढ़ायेगी। वास्तव में जिन 
देशों में श्रम की पहले ही बहुतायत है तथा अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है और एूँजी कम 
है उन देशों में जनसंख्या की वृद्धि ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया को विपरीत रुप से 
ही प्रभावित किया है। भारत एक ऐसा ही देश है जहाँ जनसंख्या वृद्धि एवं आर्थिक 
विकास की प्रक्रिया के सम्बन्ध विपरीतार्थ, समानुपातिक रहे हैं अर्थात्‌ जनसंख्या वृद्धि 
के साथ-साथ आर्थिक विकास की प्रक्रिया बाधित होती रही है। इसका कारण यह है 
कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पायी जाने वाली दशायें विकसित देश में पायी जाने वाली 
दशाओं से एकदम भिन्‍न है। भारत में निर्धनता है, पूँजी बहुत सीमित है तथा श्रम बहुत 
अधिक है। अत:.यहाँ तेजी से बढ़ती हुयी जनसंख्या ने न केवल भूमि पर जनसंख्या के 
दबाब को बढ़ाया है बल्कि बेरोजगारी एवं गरीबी में भी वृद्धि की है। 
स्वतंत्रता के पश्चात्‌ विभिन्‍न पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा हमारे देश में 
बहुमुखी प्रगति हुई है, एवं आर्थिक विकास के लिये पिछले तीन दशकों का इतिहास इस 
बात का साक्षी हैं कि देश की आर्थिक स्थिति में अत्यधिक बढ़ोत्तरी हुयी है। फिर भी 


बढ़ती हुयी जनसंख्या के कारण हमारे आर्थिक विकास का लक्ष्य तथा उसकी उपलब्षियाँ 


000 


एक ओर उस गति से नहीं बढ़ सकी जिसकी अपेक्षा हम करते थे, तथा दूसरी और 


विकास के प्रतिफल जनता को लाभान्वित नहीं कर सके | प्रश्न है कि हमारी उपलब्धियाँ 


सम्पूर्ण प्रयास के बाद भी लक्ष्य के बराबर अथवा अधिक क्‍यों नहीं हो सकी ? उत्तर 


स्पष्ट है कि देश की तीव्र जनवृद्धि दर ही सम्भवत: उसमें अवरोधक बन कर रह गयी 


हि 


है। कोल एवं हृवर का आर्थिक विकास एवं जनसंख्या वृद्धि का सिद्धान्तः पूर्णतया लागू. 
हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि बढ़ती हुयी जनसंख्या देश की अर्थव्यवस्था की उन. 
. सभी उपलब्धियों को इस प्रकार निगल गयी जैसे कोई विशेष कार्य हुआ ही न हो। 
वास्तव में भारत में तो जनसंख्या की वृद्धि ने पिछले कई दशको के 


दौरान समस्‍यायें ही समस्‍यायें उत्पन्न की है जैसे खाद्यान्नों की समस्या, मौलिक 
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सामाजिक सुविधाओं की समस्या इत्यादि | संक्षेप में भारत में जनसंख्या के बढ़ते हुये 
दबाब, कृषि उत्पादन, वितरण, रोजगार के अवसरों, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, व्यावसाय 
तथा आर्थिक सम्पन्नता पर प्रतिकूल रुप में पड़े है। इस प्रकार जरुरत से ज्यादा मात्रा 
में श्रम शक्ति की उपलब्धता ने भारत के विकास की प्रक्रिया पर विपरीत प्रभाव ही डाला है। 
जिस प्रकार घर में भूखे बच्चों से घिरा हुआ पिता कोई गहरा ठोस कार्य 
. करने में असमर्थ रहता है, ठीक उसी प्रकार आज हमारा देश जनाधिक्य के जाल में 
... उलझकर किसी भी प्रकार की उनन्‍नति नहीं कर पा रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या ने 
हमारी प्रगति पर पूर्ण विराम लगा दिया है। भूतपूर्व नियोजन मंत्री श्री अशेक मेहता ने 
ठीक ही कहा था,” जनसंख्या में वृद्धि रात्रि के चोर के समान है जो हमारे आर्थिक 
विकास में प्राप्त सफलता को हमसे लूट ले जाता है।” हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री इन्दिरा 
गांधी के शब्दों में “जनसंख्या के तीव्र गति से बढ़ते रहने से आयोजित विकास करना 
बहुत कुछ ऐसी भूमि पर मकान खड़ा करने के समान है जिसे बाढ़ का पानी बराबर बहा 
ले जा रहा है।” हमारे देश में बढ़ती हुई जनसंख्या आर्थिक विकास के लिये अनेक रुप 
से बाधक सिद्ध हो रही है जिनका अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत करते 
है - 
4. जनसंख्या वृद्धि एदं प्रति व्यक्ति आय -: 
जनसंख्या की वृद्धि का प्रति व्यक्ति आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 


इसीलिये हर सम्भव प्रयत्न के बाद भी योजनावधि में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में कोई 


ह महत्वपूर्ण वृद्धि न होने के कारण लोगों के जीवन-स्तर में आशातीत वृद्धि नहीं हो पायी 


की 





है। भारत में नियोजन काल में 4960--64 से 998-99 के दौरान (4980-8/ 
कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में औसत वार्षिक वृद्धि 4 प्रतिशत के लगभग रही है, 
ः . जबकि प्रति व्यक्ति आय में औसत वृद्धि केवल 4.7 प्रतिशत के लगभग ही रही है। प्रति 








के 


.. व्यक्ति आय में अपेक्षाकृत कम वृद्धि का वास्तविक कारण तेजी से बढ़ रही जनसंख्या 
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राष्ट्रीय आय का असमान वितरण भी जीवन स्तर को प्रभावित करता है। 
मेयर तथा बाल्डविन के अनुसार “आय के पिरामिड में भारत के 20 प्रतिशत व्यक्ति उच्च 
शिखर पर है। वे राष्ट्रीय आय का 55 प्रतिशत अंश लेते है। मध्य क्षेत्र में 60 प्रतिशत 
व्यक्ति है जो कि कुल राष्ट्रीय आय का केवल 25 प्रतिशत प्राप्त करते है। शेष 20 
प्रतिशत व्यक्तियों के राष्ट्रीय आय का 25 प्रतिशत अंश प्राप्त होता है।“8 भारत के 
प्रसिद्ध समाजवादी नेता स्वर्गीय “डा0 राम मानोहर लोहिया” के एक वक्तव्य के अनुसार 
“भारत में ढ़ाई करोड़ व्यक्तियों की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आय केवल पन्द्रह पैसे हैं ।'9 
2. जनसंख्या एवं पूँजी निर्माण -: क्‍ 

जनसंख्या की वृद्धि एूँजी निर्माण में बाधक है। विकास के लिये पूँजी 
आवश्यक है। एूँजी बचत का वह भाग है जो उत्पादन कार्य में लगायी जाती है, बचत, 
आय एवं उपभोग का अन्तर है। बचत बढ़ाने के लिये या तो आय बढ़ानी होगी अथवा 
उपभोग घटाना होगा। चूँकि आय एक आश्रित चल है, आय तब बढ़ेगी जबकि बचत एवं 
विनियोग बढ़े अतः एक मात्र विकल्प उपभोग में कटौती करना है। बढ़ती हुई जनसंख्या 
उपभोग को अत्यधिक बढ़ा देती है। अतः पूँजी निर्माण सम्भव नहीं होता है। इसलिये 
प्रो0 गैलब्रेथ ने लिखा है - “जनसंख्या नियंन्त्रण ही एक मात्र विकल्प है “40 

प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के विद्यमान स्तर को बनायें रखने के लिये 
यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय आय में कम से कम उसी दर से वृद्धि अवश्य हो, जिस दर 
से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की वर्तमान वार्षिक दर 
2.4 प्रतिशत है। अतः इस दृष्टि से यह आवश्यक हो जाता है कि राष्ट्रीय आय में भी 

2.4 प्रतिशत वार्षिक दर से वृद्धि हो लेकिन इसके लिये पर्याप्त पूँजी निवेश करना 
। आवश्यक होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले चार दशकों के दौरान पूँजी- उत्पाद 

अनुपात 5:4 आँका गया है । जिसका अर्थ यह है कि उत्पादन की एक इकाई की वृद्धि 


के लिये लगभग 5 इकाई पूँजी आवश्यक है। 
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जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में राष्ट्रीय आय का एक बड़ा भाग उपभोग 
कार्यो पर ही व्यय कर दिया जाता है व बचत के लिये बहुत कम घनराशि बचती है। 
कम बचत के कारण देश में पूँजी निर्माण का स्तर भी कम है। एूँजी निर्माण के अभाव 


में विनयोग का स्तर कम रहता है जिसके परिणामस्वरुप देश में उत्पादकता का स्तर 


भी निम्न रहता है। निम्न उत्पादकता ही भारत जैसे सभी विकासशील देशों में व्याप्त 


निर्धनता की जड़ है। 


इसके अतिरिक्त भारत में जो कुछ पूँजी निर्माण हो रहा था, उसे प्रत्यक्ष 


उत्पादक क्रियाओं से हटाकर सामाजिक उपरिव्यय एूँजी क्षेत्र में लगा दिया है क्‍यों कि 


तेजी से बढ़ती हुयी जनसंख्या के लिये स्कूल, सड़क, चिकित्सालय, पीने का पानी 


इत्यादि मौलिक 


सुविधाओं में वृद्धि की आवश्यकता अधिक महसूस की गई। इसके 


अलावा बढ़ती हुयी जनसंख्या के कारण निर्यात योग्य वस्तुओं का उपभोग भी बढ़ गया 
और निर्यात में कमी आयी और दूसरी ओर आयात में वृद्धि हुई | क्‍ 
परिणामस्वरूप देश का भुगतान संतुलन बिगड़ता चला गया और विवश 


होकर सरकार को पूँजीगत वस्तुओं के आयातों में कटोती करनी पड़ी इससे भी देश में 


एूँजी निर्माण बाधित होता रहा है। 


3. जनसंख्या वृद्धि एवं रोजगार -: 
जीवन निर्वाह के लिये प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई ऐसा काम करना 


पड़ता है जिससे वह धन कमा सके | इसी धन से व्यक्ति अपना तथा अपने परिवार का 


भरण-पोषण करता है और अपना आर्थिक स्तर ऊँचा उठाता है। बढ़ती हुयी जनसंख्या 


के कारण आज रोजगार की स्थिति बहुत ही भयावह हो चुकी है। काम तलाशने के लिये. 


आदमी को दर-दर भटकना पड़ता है। 
तीव्रगति से बढ़ती जनसंख्या ने भारत में बेरोजगारी एवं अर्द्ध बेरोजगारी 


ी 


को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ाया है। एक और न केवल तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के कारण 


कार्यकारी जनसंख्या का अनुपात बढ़ा है तो दूसरी ओर जनाधिक्य के कारण आय, बचत 
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एवं निवेश में धीमी प्रगति के कारण रोजगार के अवसर भी बहुत धीमी गति से बढ़े हैं। 
यही कारण है कि विभिन्‍न योजनाओं के दौरान विभिन्‍न प्रयासों क॑ बावजूद भारत में 
बेरोजगारी का स्तर लगातार बढ़ता ही रहा है, उदाहरण के लिये एक अनुमान के 
अनुसार जहाँ प्रथम योजना के प्रारम्भ के समय 3.3 करोड़ व्यक्ति बेरोजगार थे, वही 


बढ़कर इसी योजना के अन्त में 5.3 करोड़, द्वितीय योजना के- अन्त में 2.0 करोड़, चतुर्थ : 


' 


योजना के आरम्भ में 4.0 करोड़, पाँचवी योजना के अन्त में यह 4.56 करोड़ तथा नौवीं 
योजना में 78 करोड़ तथा दसवीं योजना में .44 करोड़ हो जाने का अनुमान है। इसका 
मुख्य कारण यह रहा है कि जनसंख्या में वृद्धि के परिणामस्वरुप पहली योजना के 
दौरान 9 करोड़, द्वितीय योजना के दौरान 44.8 करोड़, तीसरी योजना के दौरान 47 
करोड़, छठी योजना के दौरान 34 करोड़ नौवीं योजना के दौरान 42.34 करोड़ के 
बराबर कार्यकारी जनसंख्या बढ़ती रही है। 

विभिन्‍न योजनाओं के दौरान जनसंख्या में होने वाली कार्यकारी वृद्धि तथा 

बेरोजगारी में होने वाली अनुमानित वृद्धि को तालिका 4. एवं चित्र 4.4 में दिखाया गया है। 


तालिका ४.१ 
योजना काल में बेरोजगारी (छठी पंचवर्षीय योजना तक) 
पंचवर्षीय योजना | कार्यकारी जनसंख्या में | बेरोजगारी में होने 
होने वाली वृद्धि (करोड़ में) वृद्धि (करोड़ में) 


प्रथम योजना काल 

द्वितीय योजना काल 
तृतीय योजना काल 
चतुर्थ योजना काल. 


के - पंचम योजना काले 
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तालिका ४.२ 


आठवीं, नोदी, तथा दसवीं योजना में श्रम शक्ति और रोजगार 














पंचवर्षीय योजना कार्यकारी जनसंख्या रोजगार बेरोजगारी 
(करोड़ में) करोड़ में) | (करोड़ में) 


आठवीं योजना काल 
. | नौवीं योजना काल 
| दसवीं योजना काल 


न न 


9 2 


स्रोत + थारतीय अर्थव्यवस्था 2067 
तालिका 4.2 से स्पष्ट है कि कुल जनसंख्या में वृद्धि के परिणाम स्वरूप 
देश में कार्यकारी जनसंख्या में होने वाली वृद्धि की दर तथा बेरोजगारी में होने वाली 
वृद्धि की दर धनात्मक सहसम्बन्ध है | 
इसका एक कारण यह है कि जनसंख्या में होने वाली वृद्धि के साथ-साथ 
निवेश में उसके अनुसार ही वृद्धि नहीं हो सकी | 
बेरोजगारी के उपर्युक्त विवरण के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण बात यह है 
आँकड़े सरकारी रिपोर्टा पर आधारित है| वास्तव में ऐसा अनुमान है कि गैर पंजीकृत 
बैरजिगारी वी संख्या को गदि इसमें जोड़ दिया जाये तो यह मख्यों चार गुनी बढ़ 





जायेगी। वास्तव में बेरोजगारी का बहुत कम हिस्सा ही रोजगार कार्यालयों में अपना 
नाम लिखाते है। विशेषकर महिलायें तो रोजगार की प्रत्याशा में रोजगार कार्यालयों में 
जाकर धक्के खाना बिल्कुल भी पंसद नहीं करती | 
हमारे देश में विभिन्‍न पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान बेरोजगारी की. 
संख्या की बढ़ती हुयी दर के साथ विकास की गति का तालमेल इसलिये भी नहीं बैठ 
रहा. है क्योंकि जब तक योजनाओं के लाभ आम जनता को मिलते है तब तक॑ जनसंख्या 
पुनः: बढ़ जाती है। इसके फलस्वरुप सामाजिक, आर्थिक समस्याओं का समाधान एक 


कठिन काम सिद्ध हो रहा है। यदि जनसंख्या वृद्धि पर तत्काल नियन्त्रण पाने मे 

























































सफलता नहीं मिलती है तो राष्ट्रीय संसाधन का बहुत बड़ा भाग इसी प्रयास में व्यर्थ ही 
जाता रहेगा। बेरोजगारी की स्थिति का अनुमान तालिका 4.3 से लगाया जा सकता है, 
जो रोजगार कार्यालयों में अंकित है। 
तालिका ४.३ 
बेरोजगारी की स्थिति का अनुमान 








वर्ष की तुलना में चालू 
रजिस्टरों में प्रतिशत में वृद्धि 
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997-2004 
स्रोत - आर्थिक सर्वेक्षण 2000-07 ः क्‍ हक 


...._ तालिका 4.3 से स्पष्ट है कि समय के साथ निरन्तर वृद्धि हुयी है, किन्तु... 
ये बेरोजगारी के वास्तविक आँकड़े नहीं है। करोड़ो व्यक्ति जो गाँवों, कस्बों, नगरों और 
यहाँ तक महानगरों में है वे बेरोजगार कार्यालय में-अपना नाम दर्ज कराने नहीं जाते है | 
इसलिये जितनी बेरोजगारी सरकारी आँकड़ो में प्रदर्शित की जाती है उससे कई गुना 
अधिक लोग बेरोजगार हैं। “ 5 पोल ही की या एटरी 2 आओ 
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विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में आजादी के समय लगभग दो लाख 
छात्र संख्या थी, जो 4994-92 में बढ़कर 43.50 लाख हो गई थी और 2004 में 75 लाख 
चुकी है। प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालयों से कई लाख छात्र डिग्रियां लेकर निकलते हैं | 
तकनीकी छात्र लाखों की संख्या में उत्तीर्ण होते है, क्या इतने लाख डिग्री पाने वाले 
युवकों को रोजगार मिल पाता है। इस तरह प्रत्येक वर्ष कई लाख शिक्षित और डिग्री 
प्राप्त युवक बेरोजगार होते हैं। बेरोजगारी की स्थिति तो यह है कि अब एम. ए. उर्त्तीण 
युवक चपरासी पद के लिये आवेदन पत्र देता है | इस देश के लिये इससे दुःख की 
बात और क्‍या हो सकती है। 
4. जनसंख्या वृद्धि एवं क्रषि विकास -: 
बढ़ती हुई जनसंख्या का कृषि के विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। एक 
ओर कृषि कार्य करने वाली जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है तो दूसरी ओर भूमि के उप 
विभाजन व अपखण्डन से नयी-नयी समस्‍यायें पैदा होती है और इस प्रकार यह स्थिति 
देश के आर्थिक विकास में बाघा पहुँचाती है| 
भारत में जनसंख्या का एक बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है | 
जिनका मुख्य व्यावसाय कृषि ही है। अतः पिछले चार दशको से जनसंख्या में लगातार 
होने वाली वृद्धि ने देश में मानव और भूमि का अनुपात बिगाड़ दिया है और चूंकि भूमि 


की पूर्ति बेलोचदार है। अतः भूमि पर जनसंख्या का दबाब बहुत अधिक बढ़ गया है। 


५ 


उदाहरण के लिये 4944 में कृषि-योग्य भूमि की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 4.4 हैक्टेयर 
ऑकी गई थी। पिछले है कुछ वर्षो के दौरान जलाक्रान्त और बंजर भूमि को पुनः 
कृषि-योग्य बनाने के भरसक प्रयास किये गये है। इन प्रयासों के बाबजूद भी सन्‌ 200| 
में कृषि--योग्य भूमि की प्रति व्यक्ति उपलब्धता केवल .35 हैक्टेयर आँकी गईहै।इसी ..£ 
प्रकार 4950-54 में देश में जनसंख्या 'का घनत्व 447 था वही 2004 में यह 324 प्रति 

वर्ग किलोमीटर हो गया है। इसके परिणामस्वरूप भारत में न केवल छिपी हे 
बेरोजगारी बढ़ी बल्कि कृषि क्षेत्र में प्रति व्यक्ति उत्पादकता में गिरावट आयी। बढ़ती 
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जनसंख्या के कारण भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े होते गये जिनके ऊपर विकसित 
तकनीकि से कृषि करना सम्भव नहीं रहा कृषि क्षेत्र में निम्न प्रति व्यक्ति उत्पादकता से 
आय स्तर बचत स्तर, पूंजी निर्माण की गति इत्यादि सभी बहुत नीचे की ओर धीमी रहे 
है और कृषि का विकास उस गति के साथ नहीं हो सका जैसा कि आशा की जाती है| 
5. जनसंख्या वृद्धि एवं खाद्य समस्या - 


भारत में नियोजन आरम्भ होने के समय से ही खाद्य समस्या बहुत गम्भीर 





थी। न केवल खाद्यान्‍्नों की शुद्ध उपलब्धता बहुत कम थी बल्कि प्रति व्यक्ति उपलब्धता 
भी बहुत कम होने के कारण सामान्य जीवन-स्तर भी बहुत निम्न था। आज से लगभग 


3 दशक पहले देश में आकड़ो की भाषा में यह अनुमान लगाया गया था कि पांचवी 


जया 


पंचवर्षीय योजना के अन्त तक खाद्यान्नों के उत्पादन के मामलें में भारत स्वनिर्भर 
जायेगा। परन्तु ऐसा हो नहीं पाया। इसका मुख्य कारण और कुछ नहीं बल्कि देश की 
तेजीः से बढ़ती हुयी जनसंख्या ही थी, जिसके परिणामस्वरुप सबके लिये खाद्यान 
उपलब्ध कराने की बात कल्पना जैसी हो गयी। यद्यपि आज खाद्यान्नों के उत्पादन के 
मामलो में भारत की स्थिति संतोषजनक सी है परन्तु प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता 
की स्थिति अत्यधिक शोचनीय है और विभिन्‍न वर्षों के दौरान इसमें निरन्तर वृद्धि भी 
नहीं हुयी है बल्कि उतार चढ़ाव आते रहे है। 

भारतवर्ष में 4955 और 2000 के बीच चाहे खाद्यान्‍नों का उत्पादन 627 
लाख टन से बढ़कर लगभग 2000 लाख टन हो गया है परन्तु खाद्यान्‍नों की प्रति व्यक्ति 
उपलब्धि में केवल नाम मात्र की वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिये 4958 में खाद्याननों की 
उपलब्धि 434 ग्राम थी जो 4999 में बढ़कर मात्र 467 ग्राम हो गयी | अत: 


जनसंख्या में वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों की उपलब्धता में कोई विशेष वृद्धि 


प्रति व्यक्ति 


नहीं हो सकी | लगभग एक तिहाई लोगों को दो वक्‍त का भोजन भी उपलब्ध नहीं हो 


ञ्क 


पाता। भारत में प्रतिवर्ष लगभग एक मिलियन बच्चे कुपोषण के कारण मर जाते हैं । 
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6. जनसंख्या वृद्धि एवं आर्श्रितता अनुपात -: 

सामान्तया बच्चे, बूढ़े और 45 से 49 वर्ष तक की आयु-वर्ग के बेरोजगार 
व्यक्ति अनुत्पादक उपभोक्ताओं के वर्ग में आते है जिनका देश के उत्पादन में किसी 
प्रकार का अंशदान नहीं होता | जनसंख्या की वृद्धि का एक दुष्परिणाम यह भी हुआ है 
कि देश में आर्श्रितों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। सन्‌ 496 में अनुत्पादक 
उपभोक्ताओं की संख्या 2560 लाख थी, जो 499 में इसकी संख्या 5,290 लाख आँकी 
गयी | 

सम्पूर्ण जनसंख्या में ऐसे लोगों का भाग सन्‌ 4964 में 57 प्रतिशत था जो 


कि 4994 में 62.2 प्रतिशत हो गया । 


ब. जनसंख्या का सामाजिक विकास पर प्रभाव -: 
इसमें संदेह नहीं है कि हमारे देश में लगातार खतरनाक गति से बढ़ती 
हुयी जनसंख्या ने देश के आर्थिक विकास को अत्यधिक प्रतिकूल रुप से प्रभावित किया 
है परन्तु सामाजिक विकास को भी इसने जितना अधिक दूषित किया है उसकी ओर से 
भी आँखे नहीं मूदी जा सकती। 
आज भारत की जनसंख्या तो निरन्तर बढ़ रही है किन्तु सामाजिक 
संस्थायें एवं सुविधायें, लोगों के व्यावहार तथा सांस्कृतिक मूल्य व्यवस्था की मांग की 


अनुसार नहीं बदल रहे है और यदि बढ़ती हुयी जनसंख्या क॑ दबाब में इनमें कोई 


ु 


परिवर्तन आ भी रहा है तो वह इस स्वभाव का है जो हमारे सामाजिक एवं सांस्कृतिक 
विकास के लिये घातक है। देश के सामाजिक विकास में जनसंख्या वृद्धि ने जहाँ 
पर्यावरण समस्या, परिवारिक समस्या, नगरीय समस्या, सामाजिक विघटन, आवास 
समस्या, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समस्या इत्यादि को पैदा करके जीवन को 
अत्यधिक जटिल एवं कठिन बना दिया है वहीं दूसरी ओर आज देश में बढ़ता 
आतंकवाद, उग्रवाद एवं साम्प्रदायिकतावाद इत्यादि के लिये भी देश में जनाधिक्य की 


स्थिति उत्तरदायी है। इन सबके परिणामस्वरूप देश में नगरीकरण बढ़ रहा है। संयुक्त 
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परिवार प्रथा टूट रही है, व्यक्ति अत्यधिक स्वार्थी हो गया है, सहयोग, परोपकार, दया, 
दान, धर्म इत्यादि सांस्कृतिक मूल्यों का महत्व लगातार घटता जा रहा है | परिणामस्वरूप 

सामान्य सामाजिक विकास अत्यधिक उलझता जा रहा है और व्यवस्था चरमरा रही है। 
संक्षेप में जनाधिक्य से देश के सामाजिक विकास पर पड़ने वाले दूषित प्रभावों का निम्न 
शीर्षकों के अन्तर्गत अध्ययन किया जा सकता है। 
[. जनसंख्या एवं पारिवारिक जीवन - 

जनसंख्या वृद्धि का सीधा प्रभाव हमारे परिवार, परिवार के स्वरूप, 
परिवार की दैनिक आवश्यकताओं, सुख सुविधाओं, बच्चों का बौद्धिक विकास, उनका 
व्यक्तित्व विकास आदि सभी बातों पर अनेक रूपों में देखा अथवा अनुभव किया जा 
सकता है | 
. परिवार का आकार एवं स्वास्थ्य -: 

एक माता जब वृहद परिवार में गर्भवती होती है तो उसके लिये विशिष्ट 


व उचित चिकित्सा की आवश्यकता होती है। जो उसे वहाँ नहीं मिल पाती | 


भोजन 
अतएव स्वाभाविक है कि वह शारीरिक और मानसिक रुप से अस्वस्थ हो जाती है। ऐसे 
समय में माँ की मृत्यु तक सम्भव हो सकती है। वृहद परिवार और शिशु की मृत्यु दर 
में सीधा सम्बन्ध है। बहुत कम समय के अन्तर से गर्भ धारण करने का परिणाम यह 
होता है कि अविकसित एवं दुर्बल बच्चों का जन्म होता है। 
माताओं व बच्चों को इस विपदा से बचाने के कुछ उपाय निम्न है - 


क. प्रथम शिशु 22 से 24 वर्ष की आयु में होना चाहिये। 


ख. एक शिशु से दूसरे शिशु के जन्म का अन्तर कम से कम तीन वर्ष होना चाहिये | 
ग.  अनिच्छित बच्चों को जन्म नहीं देना चाहिये। 


35 वर्ष की आयु के पश्चात्‌ गर्भ धारण नहीं करना चाहिये । 


.. उपर्युक्त बातों से ज्ञात होता है कि माता व बच्चे के स्वास्थ्य का परिवार 


के आकार से सीधा सम्बन्ध है। अत: परिवार लघु होना चाहिये। जिससे गर्भवती माता 
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व बच्चे का कल्याण हो। 
2... परिवार का स्वरूप एवं बच्चों का विकास -: 
माता-पिता के संदर्भ में बच्चे का विकास एक अनिवार्य शर्त है। परिवार 
का स्वरूप बच्चे के विकास के अनेक स्तरों को प्रभावित करता है। विशेष रुप से निम्न 
सामाजिक आर्थिक स्तर वाले वृहद परिवार में बच्चे इससे अधिक प्रभावित होते है। यह 
भी पाया गया है कि इसका कुप्रभाव बच्चे की शारीरिक ऊँचाई व बजन पर भी पड़ता 
है। वृहद परिवारों की अपेक्षा लघु परिवारों की लड़कियाँ शारीरिक रुप से जल्दी 
परिपक्व हो जाती है। 
3... परिवार का स्वरूप, बौद्धिक एवं व्यक्तित्व विकास -: 
वृहद परिवार का प्रभाव बच्चे के बौद्धिक विकास पर भी दृष्टिगोचर 
होता हैं। एक लधु परिवार के बच्चे की बुद्धि का विकास समुचित रुप से होता है जबकि 
वृहद परिवार में इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। बड़े परिवार में शिक्षा के अभाव के 
कारण बच्चों का पूर्ण विकास सम्भव नहीं होता। उन बड़े परिवारों में जहाँ बच्चे की आयु 
में बहुत कम अन्तर होता है, वहाँ उनके मानसिक, शारीरिक व सामाजिक विकास में 
कमी आ जाती है। 
कुछ अध्ययनों के आधार पर देखा गया है कि साधारण रुप से सामान्य 
बुद्धि व सामान्य से थोड़ी अधिक बुद्धि वाले बच्चे अपना रास्ता स्वयं अपने आप बना लेते 
। भले ही वे बड़े परिवार के हो अथवा छोटे परिवार के। परन्तु साधारण अथवा सामान्य 
से कम बुद्धि वाले बच्चों पर व्यक्तिगत रुप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है और 
यह तभी सम्भव हो सकता है जब परिवार का स्वरुप छोटा हो । 
यह भी अनुभव किया गया है कि परिवार में अधिक बच्चे होने पर 
माता-पिता में बच्चों के प्रति एक उपेक्षा जैसा भाव पैदा हो जाता है। इसकी प्रतिक्रिया 


5 


यह होती है कि बच्चों में भी अपने माता-पिता के प्रति उपेक्षा की भावनायें जाग्रत हो 
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जाते हैं। माता पिता के सहज प्रेम से वंचित होकर बच्चे स्वयं को तिरस्कृत समझने 
लगते हैं और उनमें समाज के प्रति प्रतिशोध की भावना पनपने लगती है | अतएव प्रत्येक 
माता-पिता का कर्तव्य है कि अपने बालक के सही व्यक्तित्व विकास के लिये प्रेम तथा 
सहानुभूतिपूर्ण उचित वातावरण बनाये और उसकी प्रगति के लिये योग्य अवसर ग्रदान 
करें, यह तभी हो सका है जब बच्चे कम हो | 
भौतिक, मानसिक, सामाजिक पर्यावरण की परिस्थितियाँ ही बच्चे के 
विकास में बाधक अथवा सहयोगी बनती हैं। परिवार की अरुचिकर परिस्थितियां 
माता-पिता के बीच नियमित संघर्षपूर्ण स्थित, मतभेद, अनैतिकतापूर्ण व्यवहार एवं 
वातावरण, अभिभावक की बेरोजगारी, एक ही कमरे अथवा कम स्थान में पूरे परिवार का 
बास, अस्वच्छता, मात-पिता का निर्दयतापूर्ण व्यवहार, अत्यधिक अनुचित अनुशासन 
अथवा लाड़ प्यार के कारण बच्चों का उचित सर्वागीण विकास नहीं हो पाता है। इस 
पूरे परिस्थिति के पार्श्व में मुख्य घटक है- अधिक जनसंख्या, जिसका प्रत्यक्ष अथवा 
परोक्ष प्रभाव बाल मानस पर पड़ता है| 


[. जनसंख्या वृद्धि एवं नगरीय समस्यार्ये- : 

भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारी आर्थिक व्यवस्था मूलतः कृषि पर 
आधारित है, परन्तु अंग्रेजों के शासन काल में भारतीय जीवन में नया मोड़ आया है और 
उस समय नगरीयकरण की प्रवृत्ति को अधिक वेग मिला।| वर्तमान समय में बढ़ता हुआ 
नगरीयकरण आर्थिक प्रगति का द्योतक माना जाता है। स्वतन्त्रता से पूर्व जब भारतीय 
अर्थव्यवस्था के विकास की गति बहुत अधिक धीमी थी तब यहाँ नगरीकरण भी बहुत 
धीमी गति से हो रहा था। नियोजन काल में जैसे-जैसे देश का आर्थिक विकास होता 
या वैसे-वैसे देश में नगरों की संख्या तथा नगरीय जनसंख्या बढ़ती गयी | आज विश्व 


के अन्य देशों की ही भाँति भारत में भी नगरीयकरण बढ़ रहा है तथा जनसंख्या निरन्तर 


गाँव से नगर की तरफ प्रवाहित होती जा रही है। गाँवों से नगरों की ओर पलायन की 


गति प्रदान करने वाले प्रमुख कारक है- ग्रामीण जनसंख्या का कृषि पर बढ़ता दबाव, 
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क॒टीर उद्योगों का पतन, आवागमन की सुविधा, उद्योगों का नगरों में केन्द्रित होना 
आदि | 

एस्केप 4982 की दस वर्षीय कान्फ्रेंस कोलम्बो में हुयी, जिसके अनुसार 
इस दशक के प्रत्येक वर्ष में शहरी जनसंख्या में जुड़ने वाली संख्या का अनुपात ग्रामीण 
जनसंख्या में बढ़ने वाली संख्या से कहीं अधिक होगा। एशिया तथा पेसीफिक देशों के 
शहरों में 24 वीं सदी के प्रारम्भ तक हर दस व्यक्तियों में से चार व्यक्ति शहरों में रहने 
लगेगें, जबकि यह अनुमान 4950 में दस में से दो व्यक्ति था। वर्तमान तीव्रगति से बढ़ती 

. हुई नगरीय जनसंख्या वृद्धि से अनुमान लगाया गया है कि सन्‌ 200 में विश्व के 50 

अधिकतम जनसंख्या वाले शहरों में से 40 शहर विकासशील देशों के होंगे। इनमें से 
अधिकांश भारत में होगें। इन शहरों की आबादी 450 लाख से 250 लाख तक होने का 
अनुमान है। क्‍ 

नवीनतम संयुक्त राष्ट्रसंघ की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 4920 में 
संसार में शहरी जनसंख्या 36 करोड़ थी। यह 4960 में 4 अरब सवा करोड़, 4980 में 
4 अरब 84 करोड़ और सन्‌ 2004 में 3 अरब 24 करोड़ हो जाने का अनुमान है। साथ 
ही देहातों की जनसंख्या जो 4920 में डेढ़ करोड़ थी, सन्‌ 4980 में 2 अरब 57 करोड़, 
और सन्‌ 2004 में 3 अरब 5 करोड़ हो जाने का अनुमान है । 

संयुक्त राष्ट्र (0.५.) और वर्ल्ड वाच इंस्टीट्यूट, वांशिगटन के अध्ययन. 
के अनुसार आजकल कलकत्ता में 4 करोड़ 32 लाख से अधिक, बम्बई में 4 करोड़ 63 
लाख, दिल्‍ली में 4 करोड़ 27 लाख, मद्रास में 64६ लाख से अधिक जनसंख्या है | आज 
भारत विश्व का पाँचवा सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला देश हो गया है। भारत में 
नगरीयकरण भयंकर और अनियन्त्रित गति से हो रहा है। अनुमान है कि 2004 तक 


दक्षिण एशिया की कूल जनसंख्या में से लगभग 73 करोड़ से अधिक जनसंख्या भारत 


के नगरों में रह रही है। जिनमें से अधिकांश भाग बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, 


बंगलौर, अहमदाबाद में होगें। 
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तीव्र नगरीयकरण के सम्बन्ध में अरबन डेवलपमेन्ट इंस्टीट्यूट के निदेशक 
एवं नगरीयकरण के विशेषज्ञ डा0 रश्मि मयूर के एक प्रकाशित लेख के अनुसार भारतीय 
महानगरों में सन्‌ 2040 तक 4 से 5 प्रतिशत जनवृद्धि निरन्तर होती रहेगी। 24 वीं सदी 
में 402.7 करोड़ की कूल जनसंख्या में 3500 लाख व्यक्ति शहरों में रह रहे होगें और 
तब उन दिनों भारत को गाँवों का देश नहीं कहा जायेगा। भारत की इस अप्रत्याशित 
जनवृद्धि के कारण उत्पादन के सभी क्षेत्रों पर तीव्र दबाव होगा। खाद्य के करीब दुगुने 
उत्पादन 2200 लाख टन के बाद भी 300 लाख टन अनाज की कमी होगी। उनके 
अनुसार से सन्‌ 2000 तक 7० करोड़ निवासों की जरुरत होगी। जिसका मूल्य 45 खरब 


रुपयों के लगभग होगा । भारतीय नगरों में तब 875 अरब गैलन पानी की आवश्यकता 


प्रतिदिन होगी जिस पर 47 करोड़ रुपया रोज खर्च होगा। लगभग 2630 लाख यात्रा 


] 
अं 


हर रोज यात्री करेगें जिनके लिये कारों, टेक्सियों, स्कूटरों के अलावा 2,63,000 बसों की 
जरुरत होगी | टेलीफोन सेवा 50 प्रतिशत लोगों को प्राप्त हो सकेगी | 7000 लाख टन 
खनिज कोयले की बराबरी का खनिज तेल का उपयोग वाहनों में होगा। जिसकी वजह 
से प्रदूषण कई गुना अधिक बढ़ जायेगा । 
औद्योगीकरण एवं नगरीयकरण का निकट का सम्बन्ध है। एक उद्योग 
की स्थापना के लिये अनेक वस्तुओं जैसे-पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल, श्रमशक्ति, 
यातायात सुविधायें आदि की आवश्यकता होती है, इन आवश्यकताओं की पूर्ति अनेक 
संस्थायें करती है और इस प्रकार नगरों के निर्माण में सहायक होती है। विकसित देशों 
में नगरीयकरण के विकास का मुख्य कारण औद्योगिक एवं आर्थिक विकास है लेकिन 


.. विकासशील देशों में नगरों के विकास का कारण बढ़ती हुयी जनसंख्या है। आज भारत 


में ग्रामीण क्षेत्रों से महानगरों की ओर स्थानांतर बड़ी तीव्र गति से हो रहा है। अतः 





प्रवास के विषय में थोड़ा ज्ञान अपेक्षित है। 








20030 








का 
का 





कहा जाता है और जब दो भिन्न देशों में स्थानान्तर होता है तो उसे अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास 


स्थानान्तर - 
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'ः 


जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले तीन कारक है - . जन्मदर, 2. 


: मृत्युदर, 3. प्रवास। अपनी प्रकृति के कारण प्रवास अन्य दो घटकों से अर्थात्‌ जन्मदर 


और मृत्युदर से एकदम भिन्‍न है। स्थानान्तर मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं, उसकी सामाजिक, 


आर्थिक भूमिका उनके सांस्कृतिक एवं राजनैतिक पर्यावरण से निर्धारित होता है। यू0 


एन0 (ए7//०१ )९४४०7) की एक व्याख्या के अनुसार 'थाप्टाशा०07 5 2 गिणा। ०0 


260शा9070व। 7709॥9 0096९॥ 06 2००शाधए0था प्रो था था) 


खा. 


0067 एशाटा- 


3५ रण 8 एीक्षाए6 ग 768ं00०06 गणा] [06 9806 0 669भ्रापरा8 40 ॥6 


0]806 0 क्राए९6०, इपढ प्रांश्वाभाण] 5 ०४(।९० एशागश्ाला ग्रां हाथा0 भार 5॥0 परत 
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96 तं॥गाएपांडटत गणा भाताील ग075 0 ग0एचाला ५७० 060 ॥0[ 
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संक्षेप में एक भौगोलिक स्थान से दूसरे क्षेत्र में स्थायी निवास के लिये 


आना या जाना प्रवास कहलाता है। इसमें कोई न कोई राजनैतिक सीमा पार करनी 


चाहिये। वह सीमा जिले की भी हो सकती है। एक गली से दूसरी गली में निवास के 


लिये जाना प्रवास नहीं कहा जायेगा। प्रवास को दो रुपों में देखा जा सकता लक 


आन्तरिक, 2. अन्तराष्ट्रीय। एक ही देश में स्थानान्तर की क्रिया को आन्तरिक प्रवास 


4. 


2. 


3. 


ट् 








गाँव से गाँव की ओर | 

गाँव से शहर की ओर | 
शहर से शहर की ओर | 
शहर से गाँव की ओर | 


आन्तरिक प्रवास को प्रेरित 


कहा जाता है। आन्तरिक प्रवास के मुख्य चार प्रकार है - 





आकर्षण प्रभाव | अनेक बार यह प्रवास विवशता में भी होता है। आन्तरिक प्रवास सुविधा 




































4... भूमि परजनसंख्या का अधिक दबाव पड़ने से भूमि की कमी हो जाती है और 
। कृषि योग्य भूमि की खोज में लोग प्रवासी बनते है। 


2... भूमिहीन कृषक शहरों में रोजगार की खोज में चल पड़ते है। 
3. हानिकारक जलवायु और पहाड़ी जैसे दुर्गम क्षेत्रों से लोग स्वस्थ्य जलवायु और 


का 
+थछक दा 


:* मैदानों की ओर प्रवास करते हैं। 

4... क॒टीर उद्योग धन्धों के टूटने से बेरोजगार लोग शहरों की ओर स्थानान्तर करते है | 

5... कुदरती आपत्तियों, बाढ़, अकाल, आदि के कारण भी विवशता में लोग प्रवासी 
होते है | 

6. उद्योग-धन्धे और रोजी-रोटी या नौकरी के लिये भी लोग प्रवासी बनते है| 

7... उच्च जीवन-स्तर की लालसा भी लोगों को नगरों की और प्रवासी बनती है। 


8... उच्च शिक्षा, योग्य स्वास्थ्य सेवा, अवागमन की सुविधा के लिये व्यक्ति स्थानान्तर 
करते है। द 

हा 9 भयग्रस्तक्षेत्रों में भी जीवन-सुरक्षा के लिये लोग शहरों की ओर प्रवासी होते है। 
की 0... एक स्थान पर उद्योग स्थापित होने और पुनः टूट जाने पर भी लोग एक स्थान 


हा से दूसरे स्थान के लिये प्रवासी होते है। 


] 44... कभी-कभी मंहगाई और मंदी के कारण भी लोग स्थानान्तर करते है। 














42. विवाह के पश्चात्‌ लड़कियाँ प्रवासी बनती है। 








भारत में आन्तरिक प्रवास -: क्‍ कक 





विकसित देशों में नगरों की ओर प्रवास का मुख्य कारण औद्योगीकरण 
| होता है। भारत में भी यह नगरीय प्रवास वृद्धि पा रहा है परन्तु इसका कारण प्रो0 


...__ गाडगिल के अनुसार मात्र उद्योगों का विकास ही नहीं है - “ उद्योगों की स्थापना और 








विकास अन्य सब देशों में नगरीकरण का मुख्य कारण रहा है। लेकिन भारत में इसका 


वास्तव में भारत में बहुत कम ऐसे नगर हैं, 


प्रभाव अवश्य ही इतना सशक्त नहीं रहा | 


जिनका उद्गम नये उद्योगों के कारण हुआ हो।”42 
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भारत में 4964 से 4974 की जनगणना के अनुसार लगभग 30 प्रतिशत 

लोगों ने स्थानान्तर किया। गाँव से नगर की ओर प्रवास का मुख्य कारण मात्र आर्थिक 
ही नहीं है वरन्‌ विवाह के पश्चात्‌ 78 प्रतिशत स्त्रियाँ स्थानान्तर करती है। गत 50 वर्षो 
में शहरी जनसंख्या का अनुपात जो कि लगभग 20 प्रतिशत था, वही सन्‌ 4984 की 
जनगणना के अनुसार 24 प्रतिशत हो गया है। 
हमारे देश में 53.5 प्रतिशत भूमि कृषि उत्पादन के उपयोग में लायी जाती 
हैं जमीन की उर्वरा शक्ति भी अलग-अलग होती है। इसमें भी अधिकांश जमीन पर 
धनिकों का अधिकार है। कृषि कार्य का मूल आधार वर्षा है जो बहुत ही अनियमित है 
व जिसने भारतीय किसान को भाग्यवादी बना दिया है। ये सभी कारण उत्पादन में 
बाधक बनते है और गरीब कृषक को शहर की ओर प्रवास के लिये मजबूर कर देते है। 

नये-नये उद्योगों के कारण कुटीर उद्योग धन्धे टूटने लगे है और इनमें लगे हुये लोग 

रोजगार की खोज में शहरों की ओर स्थानान्तर कर रहे है| हु 
प्राकृतिक आपत्तियाँ - 
दुर्भिक्ष, बाढ़, अकाल, सूखा, महामारियों आदि के कारण भी खेत मजदूरों 
की संख्या में वृद्धि हो जाती है और तब गाँवों में अपनी योग्यता व शक्ति प्रयोग के लिये 
अवसर नहीं मिल पाता। इस प्रकार ये खेत मजदूर शहर की ओर प्रवासी बनने पर 
विवश हो जाते है।... हि 

शहरों की ओर आकर्षित होने के कारण आय व रोजगार के योग्य 

अवसर, जीवन की अन्य सुविधायें, उच्च जीवन स्तर की आकांक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की 
सुविधा मनोरंजन के लिये नये-नये साधन और दिन-प्रतिदिन बढ़ते हुये औद्योगीकरण 
के कारण रोजगार के नये-नये अवसरों की आशा ग्रामीण लोगों को शहर की ओर 

प्रवासी बनाती है। संक्षेप में कृषि में क्रान्ति, यातायात के साधनों की सुविधा, औद्योगीकरण, 
की उपलब्धि 





नगरीय सुविधायें, सांस्कृतिक व मनोवैज्ञानिक कारण, जनस्वास्थ्य सेवाओं 


आदि ऐसे कारण हे जो नगरीय विकास में सहायक बनते है। 

















भारतीय नगरों का वर्गीकरण -: 


4970 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरों को 6 भागों में विभाजित 


किया गया है - 
4. प्रथम श्रेणी के नगर एक लाख या उससे अधिक 
2. द्वितीय श्रेणी के नगर पचास हजार से एक लाख आबादी वाले 
3. तृतीय श्रेणी के नगर बीस हजार से पचास हजार आबादी वाले क्‍ 
4. चतुर्थ श्रेणी के नगर दस हजार से बीस हजार आबादी वाले 
5. पंचम श्रेणी के नगर पाँच हजार से दस हजार आबादी वाले 
6. षष्ठम्‌ श्रेणी के नगर पाँच हजार से कम आबादी वाले | 


इन नगरों की संख्या सन्‌ 496 में 2365 थी, जो सन्‌ 4994 में 3768 हो 
गयी | सन्‌ 490 में नगर संख्या 4827 थी। अतः 4904 से 4997 के 90 वर्षो के अन्तर 
नगरों की संख्या में 494 की वृद्धि हुई। दूसरे शब्दों में नगरों की संख्या दुगुनी से भी 
अधिक हो गयी है। 

शहरी जनसंख्या सन्‌ 4960 में 79 मिलियन और 4974 में बढ़कर 09 
मिलियन हो गयी और 4984 में 456 मिलियन और 4997 में बढ़कर 84.63 करोड़ हो 
गयी। सन्‌ 2004 के नवीनतम्‌ आँकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 402.7 
करोड़ है इसमें 74.7 करोड़ गाँवों में और 28.53 करोड़ नगरों में निवास करती है। इन 
सभी आँकडों से ज्ञात होता है कि नगरीयकरण की प्रक्रिया भारत में बड़ी तीव्र गति से. 
हो रही है। महानगरों में जनवृद्धि का अनुपात छोटे नगरों की अपेक्षाकृत अधिक है, 
जिसके फलस्वरूप अनेक समस्‍यायें महानगरीय जीवन में उत्पन्न हो रही है। इन 
समस्याओं की ओर ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक है अन्यथा इसके भयंकर परिणाम 


_ निकल सकते है।... क्‍ क्‍ 

















[4 
भारत में नगरीय स्थिति में परिवर्तन को नगर क्षेत्र के आधार पर 
तालिका 4.4 द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। 


तालिका ४७.४ 
भारत की नगरीय स्थिति 
भारत की जनसंख्या नगरों की संख्या । 

4. 4,00,000 से अधिक जनसंख्या 

2. 50,000 से 99,999 तक की जनसंख्या 

3. 20,000 से 49,999 तक की जनसंख्या 

. 40,000 से 49,999 तक की जनसंख्या 
5. 5,000 से 9,999 तक की जनसंख्या 


6. 5 हजार से कम जनसंख्या 





स्रोत -- आर्थिक सर्वे 2000-07 

तालिका 4.4 से स्पष्ट है कि योजना काल में नगरीय क्षेत्रों का निरन्तर 
बड़े होने की प्रवृत्ति रही है, परन्तु यह ध्यान देने योग्य बात है कि बड़े नगरों में जहाँ 
जनसंख्या का कन्द्रीयकरण हुआ है। वहाँ व मध्यम नगरों में जनसंख्या का 


अनुपातिक भाग स्थिर रहा है। 2004 में देश में कुल जिलों की संख्या 593 है । 


महानगरों में जनवृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली समस्‍यायें 


नगरों में विशेषकर महानगरों में जनसंख्या वृद्धि के कारण अनेक समस्याओं 





का जन्म हो रहा है जो इस प्रकार है - 
4. आवास समस्या -: 


आज के महानगर जनसाघारण के लिये आकर्षण के केन्द्र हैं। इनमें 


कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, कानपुर, अहमदाबाद, बंगलौर प्रमुख है। इन 


में 'दिन-प्रतिदिन ग्रामीण जनसंख्या की मात्रा बढ़ती जा रही है। जिसके रे 
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कारण आवासीय समस्या गम्भीर रुप से खड़ी हो गयी है। जनसंख्या वृद्धि असीमित रुप 

से हो रही है और आवासों की संख्या सीमित रुप से, अतएव अनेक हाउसिंग कालोनियों 

की संख्या बढ़ती जा रही है | आवास गृहों की बढ़ती हुई मांग के कारण जमीन के भावों, 

मकान बनाने के सामानों के भाव इतने अधिक मंहगे हो गये है कि कुछ लोग ही इन्हें 

खरीदने या किरायें से लेने की सामर्थ्य रखते है| फलत: शहरी जनसंख्या का बहुत बड़ा 

भाग गन्दी बस्तियों व झोपड़ियों में रहता है। नवीनतम्‌ आँकड़ों के अनुसार एशिया की 


37 प्रतिशत शहरी जनसंख्या निम्नतर गन्दी बस्तियों में रह रही है और कछ एक शहरों 


में यह अनुपात इससे अधिक है। यू0 एन0 ओ0 द्वारा प्रेषित आँकड़ों के अनुसार बम्बई 
शहर में 28 लाख से भी अधिक जनसंख्या गन्दी बस्तियों में रह रही है। बम्बई 
नगरपालिका के अनुसार 85 झोपड़ियों की बस्तियाँ 93 हैक्टेयर भूमि पर बसी हुयी है। 
प्रतिवर्ष 60 हजार आवासों की माँग की जाती है और सरकार की ओर से लगभग 20 
हजार आवास ही बनवाये जाते है। क्‍ 

भारत में जनसंख्या का घनत्व 2004 की जनगणना के अनुसार 324 
प्रतिवर्ग किलोमीटर है। जनगणना आँकड़ों के अनुसार इन महानगरों का जनसंख्या 
घनत्व तालिका 4.5 के अनुसार इस प्रकार है। 

तालिका संख्या 4.5 


महानगरों में जनसंख्या का घनत्व 


नगरों का नाम घनत्व प्रतिवर्ग कि मी. 


कलकत्ता द 30,276 
मद्रास क्‍ द 46,293 
अहमदाबाद 7,053 
बम्बई थक क्‍ 43,640 


बंगलोर ; ० 44,462 








22023 42% 4205 25:3203.3% मी ि मिलल] 
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में देखा जाय तो इनकी गम्भीरता व भयंकरता अपने आप स्पष्ट हो जाती है और यह 
अनुपात दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इन्ही नगरों में कुछ क्षेत्र ऐसे है जहाँ पर 
जनसंख्या घनत्व 4 लाख से 5 लाख प्रतिवर्ग मील तक है। इतना अधिक घनत्व तो 
यूरोप के किसी भी महानगरों में नहीं है। जनसख्या का घनत्व बढ़ जाने से महानगरों 
में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग एक या दो कमरे के मकान में बास करता है। 
अनेक समाजशास्त्रीय, अन्बेषणों एवं सर्वेक्षणों से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि ये 
गन्दी बस्तियाँ अनेक अपराधों, जुआ, चोरी, शराबखोरी, भ्रष्टाचार, अश्लीलता, यौन रोगों 


ल्‍ऊ 


को जन्म देती है। जवाहर लाल नेहरु ने स्लम्स के विषय में कहा था कि - 


'गु॥656 डंप्राा० लजा०लया 6 धीा0ण गिणा 0 वाक्य 06९27804707, 


[765९ 765907ं06 0: ही5 डं्व6 0 बर्शक्षि8 $00]6 06 [%2०0. 43 


“ये गन्दी बस्तियाँ मानवीय पतन की चरम सीमा का प्रतिनिधित्व करती 


है। इनके लिये जिम्मेदार लोगों को सूली पर लटका देना चाहिये ।” क्‍ 


4984 की जनगणना के अनुसार कानपुर में 47 लाख की आबादी में से 
6 लाख से अधिक और कलकत्ता, बम्बई में इन दिनों 67 प्रतिशत लोग गन्दी बस्तियों 
में रह रहे है| 4974 में शहरों की संख्या 2590 थी जबकि 4984 में 3378 हो गयी। सन्‌ 
2004 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में 40.65 मिलियन जनसंख्या गन्दी बस्तियों 
में रहती है। शहरों, नगरों में कुल जनसंख्या में सलम जनसंख्या का अनुपात 4.33 


प्रतिशत से 4.84 प्रतिशत के बीच रहा | सलम जनसंख्या में साक्षरता दर काफी ऊँची पाई गई | 


. गन्दी बस्तियों में रहने से श्रमिकों के स्वास्थ्य व जीवन स्तर पर बुरा 
प्रभाव पड़ता है। उनका घरेलू व व्यक्तिगत जीवन निराशापूर्ण बन जाता है। जिससे _ 
उनका स्वास्थ्य खराब होता है और खराब स्वास्थ्य से कार्यक्षमता में कमी आती है। 
भूतपूर्व केन्द्रीय न्‍्यायमंत्री श्री ए0 के0० सेन की अध्यक्षता में नियुक्त व 
गन्दी बस्तियों को हटाने की परामर्शदाता समिति ने यह सुझाव दिया था कि गन्दी 


बस्तियों को हटाने के कार्यक्रम को नगर विकास कार्यक्रम का ही एक अंग मान लिया 
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जाना चाहिये और सर्वप्रथम कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्‍ली, कानपुर, अहमदाबाद की 
गन्दी बस्तियों को हटाया जाना चाहिये | 
2... नगरीय सुविधारयें - 


सरकार एवं महानगर पालिकाओं (कार्पोरेशन) द्वारा दी जाने वाली 
नगरीय सुविधायें अपर्यात्त है - 

, मनोरंजन के स्थलों का अभाव - 

द महानगरों की बढ़ती हुई आबादी ने कानूनी और गैर कानूनी तरीकों से 
सार्वजनिक उपयोग में लाई जाने वाली भूमि को अपने अधिकार में ले लिया है। बहुत 
से पार्क व बगीचे, जो सार्वजनिक मनोरंजन के स्थल थे, वे सभी आज असामाजिक 
तत्वों के केन्द्र बन गये है। बच्चों के खेल के मैदानों में आज अनेक झुग्गियाँ और झोपड़ 
पटिटयाँ खड़ी हो गई हैं। 


._ यातायात की असुविधा -: | 





आज इन महानगरों में सड़क पर चलना भी मुश्किल हो गया है। अनेक 
लोग फूुटपाथ पर सोये पड़े रहते हैं। अनेक सब्जी वाले, फल वाले, चाट वाले, 
छोटी-छोटी दुकानों वाले लोगों ने सड़कों का बहुत बड़ा भाग घेर लिया है जिससे 
यातायात में असुविधा होती है। 
. सफाई का अभाव - क्‍ 
" गन्दगी के गडढ़ो में गन्दगी का ढेर महानगरों में नित्य बढ़ता ही जा रहा 
है। चारों और गन्दगी का साम्राज्य फैलता जा रहा है। शहरों में संडाध, स्नानग्रहों की 


कमी होती है, अतः मलमूत्र व गन्दा पानी चारों ओर निचले स्थानों व गडढ़ों में भर जाता 





_है। जिससे मक्खी मच्छर बढ़ते है और अनेक संक्रामक रोगों (हैजा, टाइफाइड, मलेरिया 
को फैलाते हैं। इन नगरों की कार्पोरेशन को चाहिये कि इस गन्दगी को दूर करने के 
लिये कूड़ों का उपयोग खाद व गैस बनाने में करें। इससे एक ओर गन्दगी दूर होगी, 

: दूसरी ओर कूड़े का सदुपयोग होगा। कु । हु 
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द. पेयजल का अभाव -: 
इन महानगरों में उद्योगों और दैनिक जीवन की पूर्ति के लिये पानी की 
आवश्यकता होती है| जनसंख्या इतनी अधिक बढ़ती जा रही है कि शुद्ध पेय जल प्नाप्त 


करना भी मुश्किल होता जा रहा है। बम्बई में तुलसी, पवई और बिहार झीलों से पानी 


मिलता है| तान्‍सा व बेतरना से 450 लाख गैलन पानी प्रतिदिन लिया जाता है। मत्सई 
योजना के द्वारा 400 लाख गैलन पानी बढ़ाने की आशा है, फिर भी पानी की कमी दिन 
प्रतिदिन अधिक अनुभव की जा रही है। 
य. मनोरंजन का अभाव -: 
मनोरंजन के स्थल, सिनेमागृह, नाट्यगृह, पार्क, बगीचे, क्लब आदि की 
कमी है। फलस्वरूप काला बाजारी, जुआ, हत्या, लड़ाई-झगड़ों का प्रभाव बढ़ता हीजा 
रहा है | 
र. संचार साधनों की कमी -: 
महानगरों में डाक-तार विभाग रात-दिन कार्यशील रहते है फिर भी 
जनसंख्या के अनुपात में कम ही है। जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ रही है टेलीफोन 


ऑफिस की कार्यक्षमता में गिरावट आती जा रही है और यह सुविधा अपर्यप्त बनती जा 


रही है। 
जाती है 
टेलीफोन की सुविधा 

काफी प्रगति की है। 
नगरीय सुविधायें बढ़ायें जाने के पश्चात्‌ भी नगरों में असुविधायें ही 


यह समस्‍या दिल्‍ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास जैसे महानगरों में अधिक पायी 


| 20वीं सदी के अन्त और 24 वीं सदी के प्रारम्भिक वर्षों में आयी संचार क्रान्ति 





काफी सुधार हुआ है। इस तरह से इस संचार माध्यम में 


असुविधायें है | इसका कारण है कि जितनी भी सुविधायें उपलब्ध करायी जाती है, उसे 


बढ़ती हुई जनसंख्या निष्फल बना देती है। 
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3... यातायात समस्‍यायें -: 
महानगरों में जनवृद्धि के कारण उपनगरों की संख्या बढ़ती जा रही है। 
उपनगरों में रहने “वाली जनता नौकरी, शिक्षा, कारखानों, ऑफिसों आदि में काम करने 
के लिये एक उपनगर से दूसरे उपनगर में जाती है। कुछ समृद्ध व्यक्तियों के पास 
अपनी वाहन सुविधायें है अथवा वे टैक्सी आदि का खर्च बहन कर सकते है। परन्तु 
मध्यवर्गीय व गरीब लोगों के पास न तो अपने साधन है और न ही उनमें टैक्सी का 
खर्च उठाने की सामर्थ्य हैं। सरकार ट्रेनों की अधिक से अधिक मात्रा बढ़ा रही है साथ 
ही सरकारी और प्राइवेट बसों की भी मात्रा में वृद्धि की जा रही है, फिर भी यातायात 
व परिवहन की सुविधा जनसंख्या की माँग के अनुपात में अपर्याप्त है | उदाहरण के लिये 
ले तो बम्बई की बस सर्विस भारत में यातायात साधनों में सर्वश्रेष्ठ है| बम्बई में लगभग 
30 लाख व्यक्ति प्रतिदिन बसों का लाभ लेते हैं। यातायात का 30 प्रतिशत कार्यभार बसें, 
लगभग 40 प्रतिशत रेले और लगभग 42 प्रतिशत कार्यभार कारें उठाती है। फिर भी 
चारों ओर सड़कों, बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों पर लम्बी-लम्बी लाइनें भीड़ की दिखाई 
देती है| इस भीड़ के कारण अनेक दुर्धटनायें प्रतिदिन घटती है, कितनों की जाने जाती 
है और कितनों को अपने धन से हाथ धोना पड़ता है। चोरी, पाकेटमारी, उठाईगीरी को 
ऐसे भीड़ भरे वातावरण में खूब प्रोत्साहन मिलता है। ऐसे स्थलों पर असामाजिक तत्व 
बहुत क्रियाशील रहते है। यह परिस्थिति बम्बई में ही नहीं, देश के प्रत्येक महानगर में _ 
देखी जा सकती है।.. 
आवागमन की इस समस्या के साथ ही डीजल, पेट्रोल की समस्या खड़ी 
हो जाती है, साथ ही इनके भाव बढ़ने से वाहनों के किराये भी बढ़ जाते है। जनसंख्या 
की माँग के संदर्भ में वाहन बढ़ते जाते है जो वातावरण को दूषित बनाते है। इसका 


प्रभाव वनस्पति, प्राणी व मानव जगत पर बहुत खराब पड़ता है। 
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वाहन वृद्धि से इन्हें रखने के स्थान की समस्या जन्म लेती है| वाहनों को 
स्थान की कमी के कारण सडक के किनारे गलियों में, पार्को, मन्दिरों के पास कहीं भी 
खड़ा कर दिया जाता है। जिससे यातायात में असुविधा होती है। 


4. स्वास्थ्य समस्‍यायें - 

आज के महानगरों की लगभग 60 से 75 प्रतिशत जनसंख्या गंदी 
बस्तियों में निवास करती है। जिनमें हवा, शुद्ध पेयजल, संडास, स्नानगृह आदि 
बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव होता है। एक ओर आवास का यह गन्दगी 
भरा वातावरण, दूसरी ओर कुपोषण, अल्पपोषण ये दोनों मिलकर रोगों को आमन्त्रण देते 
है और अनेक संक्रामक रोग फूट निकलते है। इन बीमारियों को दूर करने के लिये 
डॉक्टरों का 60 प्रतिशत भाग शहरों में ही निवास करता है फिर भी जब व्यक्ति अपनी 
बीमारी का जिम्मेदार स्वयं होगा तो डॉक्टर उसमें क्या कर सकेगा। बीमारों की संख्या 
में वृद्धि नगर पालिका के अस्पतालों की कमी, दवा खरीदने की क्षमता में कमी के कारण 
जन- स्वास्थ्य बिगड़ता ही जा रहा है। इस स्वास्थ्य समस्या का निदान मात्र डॉक्टरों व 
अस्पतालों से ही होने वाला नहीं है। इसके लिये तो मानव की मूलभूत आवश्यकता - 
भोजन, वस्त्र व उचित जनसंख्या वृद्धि को रोकना होगा | 
5. शिक्षण समस्‍यायें -: 

शिक्षा से मानव व्यक्तित्व में निखार आता है, जो उसके सम्पूर्ण जीवन व 
जगत को प्रभावित करता है। “शिक्षा” व्यक्ति को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाली 
प्रक्रिया है। “शिक्षा” जिसका जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान है , उसी शिक्षा की स्थिति _ 
आज भारत में संतोषप्रद नहीं है। शिक्षा समस्या को भारत के महानगरों में अपने उच्च 
शिखर पर देखा जा सकता है। योग्य शिक्षकों की कमी, अध्ययन सामग्री का महंगापन, 
स्कूलों में स्थान की कमी, आज एक सामान्य सी बात हो गयी है। 

शिक्षा की व्यवस्था प्रत्येक क्षेत्र में अपने भिन्‍न-भिन्‍न रुप में पायी जाती _ 
में पढ़ने के लिये दाखिल करते 





| गरीब लोग अपने बच्चों को निःशुल्क सरकारी स्कूलों 
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है, जहाँ एक ही श्रेणी में 40 विद्यार्थियों के स्थान पर 400 विद्यार्थियों को बैठाया जाता 
है। फलत:ः शिक्षक प्रत्येक बच्चे पर उचित ध्यान नहीं दे पाते। कहीं-कहीं पर विद्यार्थियों 
की संख्या अत्यधिक बढ़ जाने से शाला को कई शिफ्टों में चलाया जाता है। अपर्याप्त 
सुविधाओं के कारण जैसे - अध्ययन कक्षों की कमी, मंहगी पुस्तकें, पुस्तकालयों की 
न्यूनता, माता-पिता व शिक्षकों की मुलाकात का अभाव से शिक्षा का स्तर निम्न होता 
जा रहा है और ये निरक्षर और गरीब बच्चे गुनाहों की ओर कदम बढ़ा रहे है। 

अतः शिक्षा से बाल मानस का विकास उचित दिशा की ओर होता है 
सम्पन्न व्यक्ति अपने बच्चों को प्राइवेट सुविधाजनक शिक्षण संस्थाओं में मेजते हैं। जहाँ 
बच्चे की पढ़ाई पर समुचित ध्यान दिया जाता है। इन संस्थाओं में प्रवेश पाना असम्भव 
नहीं तो मुश्किल बहुत है, अतः लोग अपने बच्चों का नामांकन पहले से ही करा देते हैं 
इस कारण शुल्क की दर बढ़ती जा रही है। 
उच्च शिक्षा प्राप्त करने में इससे भी अधिक परेशानियाँ है। सीमित सीटे 





होने के कारण व्यावसायिक कोर्स में प्रवेश पाना एक समस्या बन गया है। सरकारी और 
गैर-सरकारी स्कूलों की मात्रा बढ़ाई जा रही है। कोचिंग क्लासेस, संध्याकालीन 


के द्वारा शिक्षा समस्या को हल करने के प्रयत्न किये जा रहे 





विद्यालय, प्राइवेट परीक्षा 





हैं परन्तु प्रतिवर्ष बढ़ती हुयी जनसंख्या की माँग के अनुपात में यह प्रयास विफल होते 
जा रहे है। द 
6. देनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की समस्‍या -: - क्‍ 
मानव को प्रतिदिन कुछ आवश्यक वस्तुओं की जरुरत होती है जिन्हें 
प्राप्त करना परमावश्यक हो जाता है जैसे दूध, सब्जी, तेल, शक्कर, कैरोसीन आदि | 
माँग अधिक होने से और अनुपात में पूर्ति के कम होने से 
एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। कई व्यापारी और दुकानदार अधिक लाभ उठाने के 
उद्देश्य से ड्न वस्तुओं का कृत्रिम अभाव उत्पन्न कर देते है 
अधिक होने पर भी गरीब से गरीब भी इन 





महानगर में इन वस्तुओं की 








और उचित मूल्य से अधिक 





मूल्य लेकर अधिक लाभ कमाते हैं। मूल्य 














व हि ध 
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वस्तुओं को खरीदने के लिये विवश हो जाते है, क्‍योंकि वे जीवन की मूलभूत 
आवश्यकताओं (भूख) को पूरा करती है। इस स्थिति का दबाव मध्यम वर्ग और निम्न 
वर्ग पर अधिक पड़ता है सरकार इस समस्या को हल करने के लिये प्रयास कर रही 

| राशनिंग द्वारा दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास किये जाते है परन्तु समस्या 
का अंत नहीं हो पाया है| 


7. समाज विरोधी तत्व एवं दुराचार - 
भारत के महानगरों में समाज विरोधी तत्व और भ्रष्टाचार की समस्या भी 
एक महत्वपूर्ण समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों से लोग भूमि की कमी, कुटीर उद्योगों के टूटने, 
कृषि क्रान्ति, प्राकृतिक आपत्तियों के कारण ही सुन्दर, उच्च जीवन स्तर की आशा लेकर 
नगरों में आते है। आवास की कमी और आर्थिक अभाव के कारण ये लोग अपने परिवारों 
को गाँवों में ही छोड़ आते है। नगरों में बढ़ती हुई जनवृद्धि से अनेक नैतिक व 
सामाजिक समस्याओं का जन्म होता है। अपने परिवार से दूर रहने के कारण ये ग्रामीण 
भाले 





बड़ी आसानी से जुयें, शराब, वैश्यावृत्ति के चंगुल में फंस जाते हैं। इन भोले- 
श्रमिकों को पहले से ही गुनाहित जीवन जीने वाले लोग फुसलाकर , लालच देकर 


अपराधों की दुनिया में ले जाते है। साथ ही काला बाजार, भ्रष्टाचार, मिलावट आदि 


गुनाहों का विस्तार होता है। इसके अतिरिक्त दूसरी अन्य समस्याये भी उत्पन्न होती है 
जैसे हिंसा, गुनाह, तलाक भिक्षावृत्ति, बाल गुनाह आदि। आज महानगरों में बच्चों में 
पायी जाने वाले भिक्षावृत्ति उनकी सुरक्षा या पोषण का अभाव सूचित नहीं करती वरन्‌ 
असामाजिक तत्वों द्वारा अपने काले धन्धे पूरा करने का एक तरीका है। 

अति जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न हुई विशाल झोपड़ पद्टियाँ ही क्‍ 
इन गुनाहों की जन्म भूमि हैं। असामाजिक तत्वों की समस्या मात्र सामाजिक ही नहीं 


है, बल्कि सोस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितयों से इतनी घुलमिल गयी है और इतनी 


जटिल व उलझन वाली बन गयी है कि सरकार इन्हें कानून बनाकर समाप्त नहीं कर 





सकती | इसके लिये एक जनचेतना जागृत करनी होगी और आज के युवकों को इन 








कम 223: 












मद 


समस्याओं से परिचित कराकर इनका मुकाबला करने के लिये तैयार करना होगा । 


3. सामाजिक-आर्थिक विषमतायें -: 
ः नगरों में जाति, वर्ग, धर्मगत विषमता देखी जा सकती है, इसलिये अनेक 

विचारों, आदर्श में भारी मतभेद होता है। आर्थिक विषमता यहाँ अपनी चरम सीमा पर 
होती है - एक ओर झोपड़ी और दूसरी ओर गगन चुम्बी अट्टालिकायें। अतः चोरी, 
उठायीगीरी, लूटपाट, वैश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति जैसी समस्याओं का जन्म होता है। 
9. अन्य विषमतायें -: 

महानगरों में अन्य विषमतायें भी दृष्टिगत होती है, जिनसे अनेक समस्‍यायें 
जन्म लेती है - 
अ. परिवर्तनशील बनावटी जीवन - 

ग्रामीणों की अपेक्षा नगर निवासी, महत्वाकांक्षी, भौतिकवादी व स्पर्धा 
करने वाले होते है, अतः उनका जीवन गतिशील होता है| नगरों में परस्पर व्यवहार, 
सम्बन्ध, बोलचाल, शिष्टाचार आदि में बहुत ही कृत्रिमता पायी जाती है, अतएव मानवीय 
भावनाओं का अभाव सा होता है। परिणामस्वरुप अनेक वाद-विवादों, झगड़ो का जन्म 
होता है। 
ब. वैवाहिक सम्बन्धों में परिवर्तन -: 


नगरीय समाज में वैवाहिक बंधनों में शिथिलता पायी जाती है। यह. 


के 





विवाह एक संस्कार न रहकर, “करार” बन जाता है। और तलाक जैसी समस्या 


प्रोत्साहन मिलता है| 

स. सामुदायिक जीवन एवं भावना का अभाव -: 

बाल गुनाहगारों की संख्या में वृद्धि पारिवारिक एकता का अभाव मानसिक 
तनाव और शारीरिक रोगों की अधिकता के कारण आत्महत्या जैसी अनेक समस्याओं 


का जगत हो 70 महज 7 
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महानगरों में उत्पन्न हुई इन अनेक शारीरिक, आर्थिक सामाजिक, 


राजनैतिक, सांस्कृतिक समस्याओं का कारण शहरों में बड़ी तीव्र गति से बढ़ती हुई 


जनसंख्या है जिसका मुख्य कारण ग्रामीण जनसंख्या का.महानगरों की ओर प्रवास 


करना है| ग्रामीण जनता को नगरौँ में स्थानान्तर करने से रोकने के लिये आज इस बात 


की आवश्यकता है कि सरकार और राज्य सरकारें ग्रामीण क्षेत्रों को पृथक-पृथक इकाई 


के रुप में न लेकर नगर तथा ग्रामों का सामूहिक विकास करें। इस संदर्भ में एक ग्राम 


नगर विकास अधिनियम बने, जिसमें निम्न विषयों का समावेश हो - 


4. प्रत्येक भिन्‍न खण्ड के लिये ग्राम नगर विकास योजनायें बनाई जाये। इन 





. योजना: 


का गठन किया जाय | 


को बनाने के लिये वैज्ञानिक तथा सरकारी प्रशासकों की परिषदों 


2. अमुक विशिष्ट उद्योग मात्र गाँवों में ही विकसित किये जाये। गाँवों में विद्युत, 


स्वास्थ्य, शिक्षा, ऋण सम्बन्धी सुविधाये भी दी जाये। 


संक्षेप में, इन ग्रामीण और नगरीय, सरकारी सभी को तभी सफलता 


मिलेगी, जब जन्मदर को कम किया जाये। ध्यान रहे कि ग्रामों से नगरों की ओर प्रवासी 


बनने का मुख्य कारण भूमि पर अधिक जनसंख्या का भार है, अत: जन्मदर पर नियन्त्रण 


किया जाय अन्यथा सभी प्रयत्न बालू पर बने मकान की तरह ढह जायेगें | 


[कर जनसंख्या एवं पर्यावरण - 


"भारत में असीमित जनसंख्या के परिणाम स्वरुप प्रकृति के अनावश्यक 


एवं अत्यधिक विदोहन से हमारा पर्यावरण परोक्ष रुप से प्रदूषित 


होता चला जा रहा है। 


के 


जनसंख्या की अधिकता ने पर्यावरणीय सन्तुलन बिगाड़ दिया है। यद्यपि विधाता ने 


जर्‌ 


गे 


सबसे अधिक वनस्पति को पैदा किया, द्वितीय मांसाहारी को तथा तीसरे क्रम में मनुष्य 


_ को किन्तु आज क्रम उल्टा हो गया है जिससे मनुष्य सबसे 


ज्यादा मासांहारी द्वितीय 


क्रम में तथा वनस्पति सबसे कम रह गयी है। इस प्रकार हमने जनसंख्या बढ़ा कर 


विधाता द्वारा निर्मित क्रम को भी चुनौती दी है। जिसका दुष्परिणाम है सूखा, अकाल, 
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दैवीय प्रकोप, अपवृष्टि, अल्पवृष्टि 44... 
वास्तव में भारत में निरन्तर जनसंख्या प्रसार के कारण प्राकृतिक पर्यावरण 
को बनाये रखना मुश्किल होता जा रहा है देश के कुछ बड़े महानगरों में जैसे - 
कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई। विश्व स्वास्थ्य संगठन की हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के 
अनुसार विश्व के 20 महाप्रदूषित महानगरों में से हैं। इनमें से प्रत्येक की जनसंख्या या 
तो एक करोड़ से ऊपर है या उसके आस पास | 
इन महानगरों में औद्योगिक कचरे ने तो विनाशलीला खड़ी कर रखी है । 
अत्यधिक जनसंख्या एवं उसकी विभिन्‍न क्रियाओं के फलस्वरुप वायु, जल आदि सभी 
प्रदूषित हो चुके हैं और यही कारण है कि बड़े औद्योगिक महानगरों जैसे - कलकत्ता, 
मद्रास, अहमदाबाद में रहने वाले लोग श्वांस, फेफड़ों की बीमारी, दमा एवं चर्म रोग से 
ग्रसित रहते हैं। यहाँ तक कि दूषित वातावरण शरीर के साथ-साथ मानसिक रोगों को 
भी जन्म दे रहा है। क्‍ 
जहाँ एक तरफ जनसंख्या और भू-क्षेत्र का समीकरण बिगड़ता जा रहा 
वहीं जनसंख्या वृद्धि को तेज रफ्तार के परिणामस्वरुप वाहनों की संख्या बहुत अधिक 
बढ़ गयी है जिससे धुआं बढ़ रहा है और इन्सान के जीवन का ग्राफ चट रहा है। शा 
भारत में अत्यधिक जनसंख्या के कारण पर्यावरण प्रदूषण केवल शहरों में क्‍ 
बढ़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। वास्तव में ग्रामों व कस्बों में भी प्रदूषण की भयंकर स्थिति 
दृष्टिगोचर होती है। जनसंख्या वृद्धि के परिणामस्वरुप देश में प्रदूषण की स्थिति का 


वर्णन करते हुये कैलाश चन्द्र व्यास एवं हरिश्चन्द्र व्यास लिखते है 'प्रदूषण देश के लिये 


कु 


भस्मासुर के समान राक्षस बन गया है। उसमें देश के वातावरण के भौतिक, रासायनिक, 
जीव-वैज्ञानिक अवस्था में इस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है जिसके परिणाम स्वरुप 


नागरिक, जीवजन्तु और पेड़ पौधो और सौन्दर्य प्रतीकों को खूब हानि हो रही है। 


आटोमोबाइल, जलवायु प्रदूषण, एल्कोहल के कारखाने द्वारा निर्मित भूमि प्रदूषण, 


रेडियोधर्मी अवशेषो द्वारा उत्पन्न प्रदूषण आदि प्रमुख हैं। देश में जल प्रदूषण क॑ कारण 
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5 वर्ष से कम आयु के बच्चे लगभग 47 लाख हर वर्ष मर जाते हैं। भारत में 80 प्रतिशत 
स्वास्थ्य सम्बन्धी बीमारियाँ दूषित पानी के कारण होती हैं। 70 प्रतिशत पानी ऐसा है जो 
मनुष्य के इस्तेमाल के योग्य नहीं है [5 ः 


पु ६! अर 


पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिये मानव को भोजन, वायु, 


श्र 


जल, वस्त्र, आवास, ईंधन, ऊर्जा आदि की आवश्यकता होती है। उपरोक्त किसी भी 


वस्तु में कोई विशिष्ट कमी या परिवर्तन हो तो उसका प्रभाव हमारी वर्तमान और भविष्य... 


की पीढ़ी पर पड़ता है। विश्व की तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण 
जैसे-जैसे भोजन, वस्त्र, ऊर्जा, आवास आदि की दुगुनी चौगुनी माँग बढ़ रही है। उसी 


अनुपात में उस माँग की पूर्ति की प्रक्रिया से वातावरण में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। 


अक्टूबर 4982 में बाली इण्डोनेशिया में हुये पर्यावरण विशेषज्ञों के 


अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 'बाली घोषणा पत्र' द्वारा यह व्यक्त किया गया कि मानव 


गतिविधियां पृथ्वी की जीवन दायिनी क्षमता को घटा रही है। सम्मेलन में आशंका व्यक्त 


की गयी कि पूरे ब्राह्मण्ड में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें धरती अथवा जमीन है, 


लेकिन मानव की निरन्तर बढ़ती तीव्र जनवृद्धि से धरती की क्षमतायें क्षीण होती जा रही 
है। धरती की जीवन शक्ति बनाये रखने के लिये सम्मेलन ने राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों 
और वनों की आवश्यकता पर जोर दिया। 


वास्तव में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग 


निरन्तर बढ़ता जा रहा है जिसका प्रभाव सम्पूर्ण वातावरण पर पड़ रहा है। जनवृद्धि से 


उपभोग की सभी सामग्रियों की माँग बढ़ती हैं और माँग बढ़ने से नये उद्योग आरम्भ होते 


है। इन उद्योगों में सभी प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग होने के कारण शेष रहें क्‍ व्यर्थ 


हानिकारक पदार्थ सारे वातावरण को प्रदूषित करते है, अतएव वातावरण प्रदूषण का मूल 
कारण आज के औद्योगीकरण की विश्वव्यापी तीव्र गति को नही बल्कि जनसंख्या वृद्धि 


की अप्रत्याशित तीव्र गति को माना जाना चाहिये। जनसंख्या वृद्धि के कारण आयोजन 


+ 


रहित उद्योगों की वृद्धि, नगरीयकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति व वाहन व्यवहारों की _ 
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असीमित वृद्धि में एक साथ मिलकर वातावरण प्रदूषण की जटिल समस्या को आज 
समस्त विश्व के समक्ष एक चुनौती के रुप में खड़ा कर दिया है। इस प्रदूषण ने समस्त 
मानव तथा प्राणी जगत के शुद्ध वायु-मण्डल को असंतुलित कर दिया है और सम्पूर्ण 
सजीव एवं चेतन जगत के लिये खतरा पैदा कर दिया है। आज हम न चाहते हुये भी 
इस विषाक्त वातावरण में रहने, जीने के लिये विवश है। 


समस्या क्‍या है ? -: 

वर्तमान युग में पर्यावरण पर दबाव बढ़ता जा रहा है। आज आदमी 
प्रकृति से दूर होता जा रहा है। बीसवीं सदी में पर्यावरण के साथ सभ्य मानव ने बहुत 
अधिक छेड़छाड़ की है। बढ़ती आबादी की वजह से समस्त मानव जाति के सम्मुख 
प्रकृति और पर्यावरण को लेकर अस्तित्व हीनता की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। 

एक ओर विकास की गति ने मनुष्य को जहाँ विविध लाभ पहुँचायें है, 
वही दूसरी ओर कई नुकसान भी हुये हैं। प्रकृति का संतुलन डगमगाने लगा है, उसकी 
सादगी और पवित्रता नष्ट हो रही है। अपनी बढ़ती जरुरों को पूरा करने के लिये मकान 
बनाने, खेती करने, ईंधन प्राप्त करने, पैसा बनाने तथा अन्य उपयोगों के लिये पेड़ों और 


जंगलों का सफाया हो रहा है। रोज ही नई नई सड़के, गगनचुम्बी इमारतें, मिल, 


कारखाने आदि बन रहे हैं और इस प्रक्रिया में हानिकारक रसायनों, गैसों व अन्य चीजों 


का जोरों पर इस्तेमाल हो रहा है। इसके परिणामस्वरुप शहरों से लेकर गाँवों तक 
पर्यावरण की प्राकृतिकता नष्ट होती जा रही है। 
मनुष्य को जीवित रहने के लिये जिस तरह भूमि आवश्यक है, उसी तरह 


वनस्पतियां और अन्य प्राणी भी जरुरी है। प्रकृति का प्रत्येक जीव यानी पेड़, पौधे, प्राणी, 


कीड़े-मकोड़े, पक्षी, हिंसक जीव आदि सभी प्रकृति के महत्वपूर्ण अंग और पूर्जे है, जो 


इस उपगृह पर जीवन के प्राकृतिक तन्त्र का संचालन और निर्धारण करते है | इनमें एक 


जीव की कमी या नंष्ट होने का प्रभाव दूसरे जीवों के क्रियाकलापों में महसूस किया 


जाता है। उदाहरण के लिये यदि जंगल में हिरणों की संख्या कम हो जाये तो उनका 
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शिकार करने वाले शेर, बाघ आदि को भोजन की कमी हो जायेगी और वे हमारा पशुधन 
उठाने लगेगें या फिर आदमखोर बन जायेगे | 

वेदों के अनुसार - प्रत्येक जाति को सृष्टि का अंग बनकर दूसरी 
जातियों के संग मिलकर परम शक्ति द्वारा बनाये गये पर्यावरण का लाभ उठाना 
चाहिये |! जबकि एक अनुमान के अनुसार वर्तमान समय में प्रति वर्ष कम से कम एक 
प्रजाति का बड़ा समूह इस धरती से विलुप्त होता जा रहा है। इस प्रकार आज एक 
प्रजाति का विस्तार ही अन्य प्रजातियों के विनाश का कारण बनता जा रहा है। 

हाल के वर्षो में प्राकृतिक साधनों के दोहन के कारण भी गम्भीर समस्या 
उत्पन्न हो गई है। अब लोग इस बात को मानने लगे हैं कि विकास और पर्यावरण का 
निकटतम सम्बन्ध है तथा पर्यावरण की सुरक्षा के बिना विकास अधूरा है। प्रकृति के 
परस्पर निर्भर जीवनचक्र का नाम पर्यावरण है। हजारों वर्षो से मानव जीवन पर्यावरण 
के सन्तुलन के सहारे चलता रहा है। यद्यपि पर्यावरण में स्वतः संतुलन होता है और 
प्रकृति नियन्त्रक का काम करती है, फिर भी संतुलन की एक निश्चित सीमा है। इस 
सीमा के बाद पर्यावरण अपने आप दूषित होना प्रारम्भ हो जाता है। जनसंख्या वृद्धि के 
फलस्वरुप पृथ्वी पर सीमित स्रोतों की तुलना में जन दबाब बढ़ता जा रहा है। उपभोग 


में कमी आती जा रही है, फलस्वरुप जीवन स्तर में सुधार की गति धीमी 





की वस्तु 
होती जा रही है। 
.. उक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि पर्यावरण की रक्षा आज एक समस्या 


के रुप में हमारे सामने खड़ी है। जनसंख्या वृद्धि को देखते हुये आज पारिस्थितिक की... 


प्रणाली में जैव पर्यावरण जिसका सम्बन्ध सजीवों से है और अजैव पर्यावरण जीवों के 





प्रयोग के लिये उपलब्ध समग्र व्यवस्था के बीच एक निश्चित तालमेल 
जरुरी है। इस कार्य में मनुष्य की भूमिका सर्वोपरि है, क्योंकि मनुष्य ही पर्यावरण की 


व्यवस्था में आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकता है। 














'की सभी पर्यावरण के 
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पारिस्थितिक असंतुलन और पर्यावरण प्रदूषण - 

पारिस्थितिक असंतुलन और प्रदूषण वह क्रिया या अवस्था है जिसमें 
पर्यावरण का संतुलन और निर्मलता नष्ट हो जाती है अथवा बिगड़ जाती है। प्रकृति की 
मूल संरचना में उसके ढाँचे में मिलावट का दखलदांजी का यह जहर ही प्रदूषण 
कहलाता है | प्रदूषण आज के युग की ज्वलन्त समस्या है। आने वाले कुछ ही वर्षों में 
जहरीलें विषाक्त एवं दमधोटू वातावरण की कल्पना ही मन में सिहरन पैदा करने वाली है| 

भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक 
प्रगति, दोनों की दरें, सामान्य से अपेक्षाकृत अधिक है, दिन प्रतिदिन पर्यावरण प्रदूषण 
बढ़ता जा रहा है। अन्नोत्पादन के नये-नये तरीके, रासायनिक खादें, कीटनाशक दवायें 
आदि उपज बढ़ाने के लिये अधिक प्रयोग किये जा रहे है | औद्योगीकरण बढ़ता जा रहा 


है। ऊर्जा शक्ति की अधिक माँग एवं पूर्ति की कमी से उत्पन्न होने वाले असंतुलन एव 





ऊर्जा विखण्डन ने भी प्रदूषण को बढ़ाया है। 

इसमें भी संदेह नहीं है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये अधिक अन्न 
और अधिक अनन्‍्नोत्पादन के लिये कृत्रिम साधन आवश्यक है। यह भी सच है कि उपज 
को बढ़ाने और नुकसान से बचने के लिये कीटनाशक दवाओं, रासायनिक खादों का 
अधिक उपयोग किया जाता है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। 


पर्यावरणविदों की राय में पर्यावरण प्रदूषण की मुख्य वजह तेजी से बढ़ती 


हुई जनसंख्या है। 4930 के आँकड़ों के अनुसार विश्व की जनसंख्या 2 अरब थी जो 


अब करीब साढ़े पांच अरब के करीब है। यदि जनसंख्या की यही गति रही तो 2050 


के अन्त तक यह जनसंख्या नौ अरब को पार कर जायेगी | हर रोज पैदा होने वाले दो 


लाख बच्चों की आवश्यकता की पूर्ति के लिये जंगल खेत और खाली जमीन शहरी 
ईंजाद 





बस्तियों में तब्दील होते जा रहे है| विकास के इस दौर में मानव ने जो भी चीजें 
लिये हानिकारक सिद्ध हुई है, चाहे तेज गति से चलने वाले वाहन 


थ्रेटिक वस्तुओं के कारखाने हो या फिर बढ़ती जनसंख्या का पेट भरने 








हो, विभिन्‍न 
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के लिये बेइंतहा प्रयोग में लाये जा रहे कीटनाशक रसायन उर्वरक हो सबके सब 
पर्यावरण को प्रदूषित करने में अहम्‌ भूमिका निभाते है। बढ़ते प्रदूषण का प्रभावी कारक 
हमारी जनसंख्या है। सन्‌ 4830 में विश्व जनसंख्या केवल एक अरब थी। 4930 में दो 
अरब हो गई। तीस वर्ष पश्चात्‌ 4960 में यह तीन अरब हो गई। इसके मात्र 45 वर्ष 
पश्चात्‌ 4975 में विश्व जनसंख्या 4 अरब तक जा पहुँची | देखते ही देखते 4986 में 5 
अरब हो गई । 4999 को सम्पूर्ण विश्व की जनसंख्या बढ़कर 6 अरब हो गई है। अनुमान 
है कि विश्व की जनसंख्या 200 तक 7 अरब सन्‌ 2022 तक आठ अरब हो जायेगी। 
जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ रही है, उसे देखकर लगता है कि शीघ्र ही पर्यावरण संतप्त 
हो जायेगा। रहने के लिये स्थान, खेती के लिये भूमि और पीने के लिये जल का अभाव 
होगा ही, वायु भी इतनी प्रदूषित हो चुकी होगी जिसमें सांस लेना दूभर हो जायेगा | 
अनेक जंगली जानवर इस सीमा तक लुप्त हो जायेगे। कि वे हमें पुरातत्व अवशेष की 
भाँति निहारते मिलेगें | क्‍ 
[५, जनसंख्या एवं सामाजिक विघटन -: 
जनसंख्या वृद्धि के विभिन्‍न दुष्परिणामों में एक महत्वपूर्ण दुष्परिणाम यह 
भी है कि जब जनसंख्या एक सीमा से अधिक हो जाती है तथा जनसंख्या की वृद्धि की 
दर भी सीमा पार कर जाती है तो वह सामाजिक संतुलन को समाप्त कर देती है। तथा 
सामाजिक संगठन के विभिन्‍न आवश्यक तत्व जैसे सामान्य जीवन का तरीका, सामाजिक 
कल्याण के दर्शन, सामाजिक नियम परम्पराओं सामाजिक संस्थाओं तथा सह अस्तित्व 
की भावना इत्यादि की क्रियाशीलता में भी बाधा हो जाती है। जिससे नई सन्तुलन 
प्रसिद्ध 





व्यवस्था को प्राप्त करना अत्याधिक कठिन हो जाता है। इस सम्बन्ध में प्र 
अर्थशास्त्री - 'इलियटं . एण्ड गैरिट' के विचार उल्लेखनीय हैं जिन्होंने कहा था कि 
“सामाजिक विघटन तब पैदा होता है। जब विभिन्‍न शक्तियों के सन्तुलन में इस प्रकार 


के परिवर्तन आये कि पूर्व की बहुत सी प्रत्याशा अब लागू न होती हो तथा सामाजिक 


नियन्त्रण के विभिन्‍न उपाय प्रभावी न रहें हो। एक प्रावैगिक समाज में इस प्रकार के 
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सामाजिक परिवर्तन संस्थात्मक परिवर्तनों एवं व्यवहार की संरचना को तोड़ कर रख देते 
है परिवर्तनों की तीव्र गति नई संरचना का निर्माण अत्यधिक कठिन कर देती है।”6 
'इलियट एण्ड गैरिट' के ये विचार स्पष्ट करते है कि सामाजिक विघटन 

का मुख्य कारण सामाजिक सन्तुलन का समाप्त होना होता है और इस सामाजिक 
सन्तुलन का नाश जनसंख्या की तीव्र वृद्धि कर देती है। दूसरे शब्दों में जब जनसंख्या 
की तीद्र वृद्धि में सामाजिक अन्तर किया तथा सामूहिक सक्रियता की प्रक्रिया को नष्ट 
कर देती है तो परिणामस्वरूप समाज का विघटन आरम्भ हो जाता है। इस बात का 
समर्थन अन्य प्रसिद्ध समाजशास्त्री 'आगवर्न एवं निमकॉफ' ने भी किया है - “जिनके 
विचार में कि समाज संगठन में होता है जो निश्चित आदतों एवं संस्थाओं से निर्मित 
होता है जिनके मध्य उच्च श्रेणी का संतुलन होता है। परन्तु यह सन्तुलन अक्सर बड़े 
सामाजिक परिवर्तनों, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि आदि के द्वारा टूट जाता है और 
वास्तव में वहीं से विघटन आरम्भ हो जाता है ।47 


वास्तव में सामाजिक विघटन तब होता है जब किसी कारण से मानवीय 


सम्बन्धों की संरचना अव्यवस्थित हो जायें जिससे समाज के विभिन्‍न सदस्यों के मध्य 
फलनात्मक सम्बन्ध समाप्त हो जाये और वह समाज के लक्ष्यों को प्राप्त करने-में सफल 

हो जाये और जनसंख्या में तीव्र वृद्धि ऐसा ही एक कारण है। जनसंख्या में अत्यधिक 

वृद्धि, मानव भूमि तथा अन्य प्राकृतिक साधनों के मध्य गम्भीर असंन्तुलन उत्पन्न करके 

एक ऐसी प्रक्रिया शुरु कर देती हैं जिससे प्रतिकूल सामाजिक परिवर्तन होने लगते हैं।. 
सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्य बदलने लगते है | सामाजिक नियन्त्रण टूटने लगता है और 
सर्वत्र संकट की सी स्थिति व्याप्त हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि एक 
मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया होती है। जिससे व्यक्तिगत एवं सामूहिक क्षमतायें गिरती है। 

और विघटन आरम्भ हो जाता है। इस विघटन के अन्तर्गत गन्दी प्रतियोगिता, संघर्ष 
तथा स्तरीकरण बढ़ने लगता है। भारत में बीसवीं शताब्दी के आरम्मिक दो दशक के 


बाद और विशेषकर स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ से जनसंख्या में अत्यधिक तीव्र वृद्धि के कारण 








33563 0220 223 रु 3.20 22222: 0. वमिलीमि 











[00 


ऐसा ही सामाजिक विघटन चल रहा हैं। प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा एवं भू-भाग इन 
वर्षो के दौरान बढ़ा नहीं बल्कि घटा ही है। जबकि जनसंख्या दो प्रतिशत से भी अधिक 
की वार्षिक दर से लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसके परिणामस्वरुप हमारी पुरानी 


मान्यतायें टूटी है। सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का ह्यास हुआ है। अध्यात्मिक विचारों 


छ हा 


को भी भौतिकंतावाद 


रत] 


वाद ने जकड़ लिया। संयुक्त परिवार प्रथा टूटी है। व्यक्ति ने अपना 
महत्व बहुत अधिक बढ़ा लिया है वह स्वयं को समूह के साथ जोड़ने में महानता महसूस 
नहीं करता, दया, परोपकार, सहयोग, मातृत्व आदि की पुरानी भावनाओं के स्थान पर 
स्वार्थ अधिक प्रबल हो गया है। जिसके परिणामस्वरुप व्यक्ति के हित आपस में टकराने 
लगे है। त्याग की भावना का टह्यास हो गया हैं और व्यक्ति विभिन्‍न जातियों और 
साम्प्रदायिक समूह में बटकर परस्पर संघर्षरत है। स्वस्थ प्रतियोगिता के स्थान पर 
गलाकाट प्रतियोगिता आरम्भ हो गई है तथा ऊँच-नीच का स्तरीकरण बहुत बढ़ गया है| 

संक्षेप में हमारा सम्पूर्ण समाज एवं पारिवारिक जीवन तहस-नहस हो. 
कर अत्यधिक असन्तुलन की अवस्था में पहुँच चुका है। 
जनसंख्या एवं आवास -: 

भारत में आवास की समस्या बड़ी जटिल है जो जनसंख्या में लगातार 
वृद्धि के परिणामस्वरुप और अधिक जटिल होती चली जा रही है। भारतीय गाँवों में 
लगभग 44 करोड़ परिवार है। पांचवी योजना के प्रारम्भ में लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में 
लगभग 9 करोड़ मकान है। जिनमें 4.8 करोड़ जर्जर सी हालत में थे। उसके बाद कई 
पंचवर्षीय योजनायें और निकल चुकी है परन्तु निरन्तर बढ़ती जनसंख्या क॑ कारण 
मकानों की अखरने वाली कमी इतनी अधिक है कि नई शताब्दी में ग्रामीण क्षेत्रों में 3 
करोड़ मकानों की आवश्यकता होगी अर्थात्‌ 42 से 45 करोड़ व्यक्ति बिना छत के गुजर 
बसर कर रहे होगे। जनसंख्या के निरन्तर बढ़ते रहने तथा ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की 


ओर पलायन करने के कारण शहरों में आवास समस्या जटिल होती चली जा रही है, 


परिणामस्वरुप शहरों में लाखों की तादाद में उभरने वाली झुग्गी झोपड़ियाँ, बिना प्रकाश 
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के गन्दे और कच्चे मकान, सीलन और बदबूदार निवास स्थान इन्सान के स्वास्थ्य के 
लिये खतरा बन गये है। 4994 के लिये नेशनल बिल्डिंग आर्गेनाइजेशन के द्वारा लगाये 
गये अनुमान के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 929 मिलियन तथा शहरी क्षेत्रों में 36.7 
मिलियन भवन है। ग्रामीण क्षेत्रों में 20.5 मिलियन और शहरी क्षेत्रों में 40.4 मिलियन 
भवनों की कमी है। 4990 में तो लगभग 48.8 मिलियन व्यक्ति झुग्गी झोपड़ियों में रह 
रहे थे | 

वास्तव में चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र 60 से 70 प्रतिशत 
जनसंख्या निम्न स्तर की आवासीय व्यवस्था में रहती है। ग्रामीण क्षेत्र में तो स्थिति 
अत्यन्त खराब है। बड़े शहरों में तो धनाढय वर्ग द्वारा बनाये जा रहे शानदार भवनों को 
ही देख कर 70 प्रतिशत जनता की आवासीय समस्या की स्थिति समझ में नहीं आ 
सकती है। सार्थक शब्दों में ग्रामीण क्षेत्रों की आवासीय समस्या को सुलझाना एक 
कठिन काम है। इसका मुख्य कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्र की आवासीय समस्या के 
साथ कई दूसरी समस्‍यायें भी जुड़ी हुई है जैसे, सफाई की समुचित व्यवस्था का अभाव 
सामान्य तौर पर स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव तथा सबसे बड़ी बात है जागरुकता का 


अभाव | इसी वजह से बार-बार संक्रामक रोगों के फैलने की आंत्रशोध बची रहती है | 


समुचित जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण मलेरिया, आंत्रशोध का तथा दूसरी 
कई जानलेवा रोगों का प्रकोप हर वर्ष ही बना रहता है दूसरी ओर टीकों के लगाये जाने 
की समुचित व्यवस्था समय पर नहीं हो पाती है। ग्रामीण जनता में इसके प्रति रुचि भी 
कम होती है जिसका प्रमुख कारण निरक्षरता ही है। 
जनसंख्या एदं शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य समस्‍या - ५ 

यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछले वर्षो के दौरान विभिन्‍न 
योजनाओं के अन्तर्गत शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश में महत्वपूर्ण 


उपलब्धियाँ प्राप्त की गई है। उदाहरण के लिये साक्षरता उपलब्धियाँ जो 495 में 8 





' 


33 प्रतिशत थी वही 2004 में 65.38 प्रतिशत हुई, जीवन प्रत्याशा जो 950-54 में 32. 
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4 वर्ष थी 2004 में 62.30 वर्ष हो गई तथा प्रति 40 हजार जनसंख्या पर पंजीकृत 
चिकित्सकों की संख्या 4950-54 में 4.7 थी वहीं बढ़कर 4.7 हो गई परन्तु इसी दौरान 
देश में होने वाली जनसंख्या वृद्धि को देखते हुये से उपलब्धियाँ (प्रति व्यक्ति आधार) पर 
न के बराबर हैं बल्कि 'कृछ क्षेत्रों में तो स्थिति उल्टी बिगड़ी ही है। 
शिक्षा के क्षेत्र में यदि देखा जायें तो जनसंख्या के क्षेत्र में होने वाली वृद्धि 
और इसके परिणामस्वरुप छात्रों की संख्या में होने वाली वृद्धि की तुलना में शिक्षक एवं 
स्कूलरुपी सुविधाओं में वृद्धि बहुत कम हुई है तथा प्रति छात्र यह सुविधायें घटी ही हैं, 
उदाहरण के लिये प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ 4954 में 492 लाख छात्रों के लिये 
5.38 लाख शिक्षक तथा 2 लाख विद्यालय थें वहीं यह आँकड़े क्रमश: 994 लाख 4637 
लाख तथा 5.5 लाख हो गये अर्थात्‌ छात्रों की संख्या में लगभग 446 प्रतिशत की वृद्धि 
हुई वहीं शिक्षकों की संख्या में केवल 204 प्रतिशत एवं विद्यालयों की संख्या में 475 
प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा में इस अवधि के दौरान छात्रों की 
संख्या 4300 की, शिक्षकों की संख्या में 902 प्रतिशत की तथा विद्यालयों की संख्या में 
4000 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई। 
आतंकवाद, साम्प्रदायिकता एवं हिंसा -: 
_ वर्तमान समय में देश में तेजी से बढ़ते आतंकवाद साम्प्रदायिक संघर्ष, 
धार्मिक झगड़े एवं हिंसा, चोरी, डकैती, लूटपाट, इत्यादि की जानकारी सभी को है और 
यदि इसका कारण ढूढ़ा जाय तो पुनः इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि यह सब देश में 
उपलब्ध संसाधनों की तुलना में बहुत अधिक जनाधिक्य के कारण ही है। अत्यधिक 


विशाल जनसंख्या ने जब मनुष्य को आसानी एवं ईमानदारी से पर्याप्त भोजन नहीं 


रब 


: मिलता, उचित रोजगार नहीं मिलता समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलती है तो वह 





विवश 


होकर गलत रास्तों में भटकता है और अपने स्वार्थ में अंधा होकर हिंसा का रास्ता अपना 


लेता है। विभिन्‍न समाजशास्त्री इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि देश में रोजगार नहीं मिल 


सका, समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिल सकी | यदि जनसंख्या संसाधनों की तुलना में इतनी 


जे, 
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। 4 रे 2 कर 24020 लक ५ हि है 
हट न ७४ जा $ 22 कर 2५ इक [] हे कम ही दर ;। : 


अधिक न बढ़ी होती तो न खाद्य समस्या होती, न बेरोजगारी की, न आवास की और 
न ही शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य की, और तब शायद हमारे देश में सामाजिक 


सौहार्द एवं शान्ति बनी रहती | बल्कि विकास की गति भी और अधिक तीव्र रही होती | 
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अध्याय - पंचम 


जनसंख्या नीति अर्थ एवं आवश्यकता 
जनसंख्या नीति से आशय उस सरकारी मान्यता से है जिसके अनुसार 
वह जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या निरोघ को प्रोत्साहित करती है| अतः जिसके द्वारा 
देश में जनसंख्या के आकार, प्रकार एवं वितरण को पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के अनुरुप 
नियोजित, नियमित एवं नियंन्त्रित किया जाता है, उसे जनसंख्या नीति कहते है। प्रो0 
एम0 चन्द्रशेखर के मतानुसार, “जनसंख्या नीति सरकार द्वारा देश की जनसंख्या के 
आकार तथा संगठन में किसी सरकारी नियम या निर्देश द्वारा परिवर्तन लाने के लिये 
किया गया प्रयास है।” “आल्वा मिर्डल” ने लिखा है कि “जनसंख्या नीति किसी भी 
प्रकार सामाजिक नीति से कम नहीं है, यदि व्यवहारिक समाजशास्त्र प्रहरी की भूमिका 
- अदा न करे तो जनसंख्या नीति अविवेकपूर्ण रुप से संकीर्ण हो जायेगी तथा वह निदानों 
का उपहास होगा | एक जनसंख्या कार्यक्रम अनिवार्यत: सामाजिक जीवन के ताने-बाने 
से बुना होना चाहिये तथा सामाजिक परिवर्तनों से इसमें परिवर्तन आने चाहिये 
जनसंख्या संकट के विवेकपूर्ण समाधान के लिये हमें समस्त सामाजिक उद्देश्यों व 
कार्यक्रमों पर निर्भर होना पड़ेगा [”॥ 
#60766 & हुछ्यात्या: "?0कर्पांआा0ा 900ए ॥09 065 #6 77088- 
पा88 270 [70श/धा)ओ॥6 66598760 [0 ०ण्रञात7पा8 [00 6 ३०॥6०एशथाशा। 0 6९०- 
॥07शरांट 5064, (02997 906०) करा 0॥60 606लाए26 2025, ॥707९॥ 
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0%पॉशा0ण), ॥5 26०022१70706 तंशाएपा0ण। 870 8 0७॥70श्ञाग॥#70 लीक्राबटालशाशाए35,"2 
... जनसंख्या नीति यू0 एन0 ओ0 द्वारा इस प्रकार की गई है।. 
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इस प्रकार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के उद्देश्यों में राज्य की उन समस्त 
नीतियों को शामिल किया जाता है, जिनके अन्तर्गत वो जनसंख्या की समस्त मात्रा एवं. 
प्रकार अथवा भौगोलिक वितरण में परिवर्तन लाता है। 

विस्तृत अर्थो में जनसंख्या नीति सम्पूर्ण समाज नीति ही होती है अगर 
हम समाज नीति के व्यावहारिक पहलुओं पर ध्यान नहीं देगे तो जनसंख्या नीति का क्षेत्र 
अनावश्यक रुप से संकुचित हो जायेगा। जनसंख्या कार्यक्रमों को स्वयं सामाजिक 
जीवन के समूचे ढाँचे के अनुरुप होना चाहिये, उसका अन्य सामाजिक नीतियों पर 
प्रभाव डालना चाहिये और अन्य नीतियों से प्रभावित होना चाहिये । 
डा0 तेराब के अनुसार “जनसंख्या की समस्या के हल हेतु जो उपाय 
किये जाते है, उन्हें ही जनसंख्या नीति के अन्तर्गत लिया जा सकता है। इस नीति में 
मुख्यतः जनसंख्या वृद्धि अथवा निरोध दोनों का ही समावेश होता है ।”4 

श्री पी० सी0 जैन के अनुसार “जनसंख्या नीति केन्द्र अथवा राज्य 
सरकार द्वारा विचारपूर्वक बनाई गयी नीति होती है, जिसका प्रमुख उद्देश्य प्रजनन दर 
को घटाकर जनसंख्या वृद्धि की दर को घटाना है 5 


संक्षेप में जनसंख्या नीति, जनसंख्या की जन्मदर और मृत्युदर को कम 





करके जनसंख्या के जीवन स्तर को सुधारने की नीति है। इस प्रकार उक्त परिभाषा 
के अनुसार समस्त आर्थिक नीतियां ही जनसंख्या नीति के अन्तर्गत आ जाती है। विदेशी 
आयात निर्यात नीति से भी जीवन स्तर ऊँचा होता है विनियोजन वृद्धि में जनसंख्या को 
अधिक रोजगार प्राप्त होता है। इसी प्रकार परिवहन सम्बन्धी सुविधाओं के विकास एवं 
विस्तार से जनसंख्या लाभान्वित होती है, लेकिन इन क्रियाओं का समावेश हम 
जनसंख्या नीति के अन्तर्गत नहीं कर सकते है, क्योंकि ऐसा करने पर सम्पूर्ण अर्थशास्त्र 
ही जनसंख्या शास्त्र बन जायेगा और ऐसा करना उचित नहीं होगा। अतः हमको 
जनसंख्या नीति का सीमित अध्ययन ही करना होगा | डा0 तेराब के अनुसार जनसंख्या 


की समस्‍या के निवारण हेतु उठाये गये कदमों को ही जनसंख्या नीति के अन्तर्गत लिया 
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जा सकता है। नीति में मुख्यता वृद्धि करना या सीमित करना ही आता है अतः 
जनसंख्या नीति के निम्न उद्देश्य हो सकते है| 
4. जन्मदर पर नियन्त्रण प्राप्त करना | 
2. मृत्युदर में कभी लाना । 
3. जनसंख्या वृद्धि का नियोजन करना | 
4. जनसंख्या के भौगोलिक वितरण में संतुलन स्थापित करना | 
5. जनसंख्या संरचना में सुधार करना । 
6. जनसंख्या का शीघ्र अर्थिक विकास करना । 
जनसंख्या नीति को निश्चित करते समय कुछ बातें लक्ष्य में ली जाती है 
जो इंस प्रकार है - 
4. जनसंख्या की राष्ट्रीय आय 
2. जनसंख्या और खाद्यपूर्ति 
3. जनसंख्या और शिक्षा 
4. जनसंख्या और स्वास्थ्य 
5. जनसंख्या और अनुत्पादक उपभोक्ताओं का भार 
6. स्त्री का समाज में स्थान 
7. जनसंख्या एवं बेरोजगारी 
8. जनसंख्या और आवास का भार 
9. जनसंख्या और सामाजिक परम्परायें 
40. जनसंख्या वृद्धि और पूँजी का निर्माण 
44. जनसंख्या और परिवार नियोतन 
को ध्यान में रखकर एक उपर्युक्त नीति तैयार की 





उपर्युक्त सभी 
जाती है, जिससे जनवृद्धि को रोका जा सके जनवृद्धि को नियन्त्रित करने में ही व्यक्ति, 
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राजनीतिक क्षेत्र में रेत पर लिखी हुई वह कथायें होगी जिन्हें जनवृद्धि की बाढ़ बहाकर 
ले जायेगी | 
वास्तव में किसी भी देश में जनसंख्या नीति बनाने एवं उसे क्रियान्वित 
करने के लिये मुख्य रुप से तब आवश्यकता होती है जब या तो जनसंख्या का आकार 
बहुत ही सूक्ष्म हो या बहुत अधिक व्यापक चूँकि वर्तमान समय में अधिकांश विश्व में 
समस्या जनसंख्या के आधिक्य की है अतः स्वाभिवक रुप से जनसंख्या नीति का सम्बन्ध 
जनसंख्या के आकार को निय-न्त्रित करने के लिये लिया जाता है। चूँकि वर्तमान समय 
में विश्व के अधिकांश भागों में जनसंख्या वृद्धि तथा उपलब्ध संसाधानों के मध्य 
असंतुलन पैदा हो गया है और यह स्पष्ट हो गया है कि बढ़ती जनसंख्या के नियंत्रण द 
के अभाव में स्थिर संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से लोगों के जीवन स्तर तथा सुख 
सुविधा पर निश्चित तौर पर अंकुश लग जायेगा। अत: आज प्रभावी जनसंख्या नीति की 
अत्यधिक आवश्यकता है | यद्यपि विभिन्‍न देशों की जनसंख्या सम्बन्धी समस्‍यायें भिन्‍न-भिन्‍न 
है अत: तदनुसार भिन्‍न-भिन्‍न नीतियों का अपनाया जाना स्वाभाविक है चूँकि विश्व के 
अधिकांश अल्पविकसित देश जनसंख्या विस्फोट के दौर से गुजर रहे हैं अतः इनकी 
सरकारों द्वारा जनसंख्या को नियन्त्रित करने के लिये लगभग एक ही से उपाय अपनायें 
जाते है। चीन, भारत, इण्डोनेशिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, मिश्र आदि देशों में तो इस 
परिवार नियोजन कार्यक्रम को एक सामाजिक नीति बना लिया गया है तथा जनवृद्धि 
दर को एक प्रतिशत ले जाने तक का लक्ष्य बनाया गया है| 
स्वतन्त्रता से पूर्व जनसंख्या नीति - 

.._ ब्रिटिश काल में शासन जनसंख्या के सम्बन्ध में कोई नीति बनाने में रुचि 
नहीं रखता था। वे जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण लगाने के विरुद्ध थे, किन्तु बुद्धिजीवी 
इसकी माँग कर रहे थे। सन्‌ 49॥6 में प्यारे कृष्ण बत्तल ने अपनी पुस्तक ॥॥6 
ए0एपांक्षाणा छाफाशा] 0 वी प्रकाशित की और उसमें परिवार नियोजन की दलील ' 


 दी। सन्‌ 4925 में आर० डी0 कर्वे, जो गणित के प्रोफेसर थे, ने एक बर्थ कन्ट्रोल 
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क्लीनिक खोला। उसी वर्ष रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने लिखा था -“परिवार नियोजन स्त्रियों 
को अनावश्यक मातृत्व से बचाता है तथा भुखमरी से बचाता है। भारत जैसे भूख ग्रस्त 
देश में और बच्चे पैदा करना न केवल इन बेकसूर बच्चों की मौत बुलाना है वरन्‌ सम्पूर्ण 
परिवार व देश को निकृष्ट जीवन में डालना है। इस अन्याय को नहीं होने देना 
चाहिये ।6 
44 जून 4930 में मैसूर सरकार ने विश्व का प्रथम सरकारी बर्थ कन्ट्रोल 
क्लीनिक खोला। इसी वर्ष मद्रास सरकार ने गर्भ नियन्त्रण के सम्बन्ध में शिक्षा देने का 
कार्य सम्माला। अगले वर्ष मद्रास सरकार ने भी वर्थ कन्‍्ट्रोल क्लीनिक खोला। सन्‌ 
(932 में अखिल भारतीय सम्मेलन ने लखनऊ में यह संस्तुति की कि इन क्लीनिकों से 
महिलाओं को जन्म-नियन्त्रण की सुविधायें दी जानी चाहिये । 
सन्‌ 4935 में नेहरु की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 
किया गया। यह कमेटी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गठित की थी। इस कमेटी की 
महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्न है - क्‍ 
4. भारत की जनसंख्या का आकार उनके जीवन-स्तर पर बुरा प्रभाव डाल रहा है| 
2. परिवार कल्याण के लिये परिवार नियोजन, राज्य की नीति का अभिन्‍न अंग होना 
चाहिये | 
3. विवाह की आयु में वृद्धि एवं बहुपत्नी प्रथा की समाप्ति से परिवार के आकार को 
सीमित करने में मदद मिलेगी | 


4 जो लोग संक्रामक बीमारियों से ग्रस्त है, उनकी नसबंदी की जानी आवश्यक है। 


5. जीवन समंक एवं जनांकिकी सर्वेक्षण द्वारा बार-बार सर्वे कर जनसंख्या समंकों 
के गुण में सुधार किया जाना आवश्यक है। क्‍ 8 2. 8 क्‍ 
सन्‌ 4935 में श्रीमती कोबास जी जहाँगीर की अध्यक्षता में परिवार 


_ स्वास्थ्य उत्थान अध्ययन समिति गठित की गयी। डा0 ए0 पी0 पिल्‍्ले ने परिवार 


नियोजन की दलील दी। 4939 में उ0 प्र0 में एवं म0 प्र0 में जन्म नियन्त्रण क्लीनिक 
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खोले गये। सन्‌ 4940 में पी0 एन० सप्रू ने इस प्रकार के क्लीनिक खोलने के लिये 
(०ए्मभी ०0/8४/2८३8 में प्रस्ताव पास करा लिया था| सन्‌ 4940 में परिवार स्वास्थ्य उत्थान 
अध्ययन समिति के स्थान पर परिवार नियोजन समिति नाम दिया गया। सन्‌ 4943 में 
अकाल आयोग ने परिवार को अनुचित ठहराया | सन्‌ 4945 में जोजेफ भोर की अध्यक्षता 
में जो स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति नियुक्त की गयी थी उसने जन्म-नियंत्रण 
सेवाओं के विकास की संस्तुति की। गांधी जी जन्म नियंत्रण के तो पक्षपाती थे किन्तु 
कृत्रिम विधियों के स्थान पर ब्रम्हचर्य को उचित ठहराते थे। उन्होनें लिखा कि 'वर्तमान 
में गुलामों की संख्या में वृद्धि पर रोक लगा देना हमारा परम्‌ कर्त्तव्य है।'7 
गुन्नार मिर्डल के शब्दों में “संक्षेप में ब्रिटिश शासन काल की समाप्ति द 
आने तक बुद्धिजीवियों ने ऐसा वातावरण तैयार कर दिया था कि स्वतन्त्र भारत की 
सरकार को एक प्रभावी जनसंख्या नीति अपनानी आवश्यक हो जायेगी [”8 
स्वातंत्रयोत्तर काल में जनसंख्या नीति -: 
स्वतन्त्रता के उपरान्त हमारे देश में पंचवर्षीय योजनायें लागू की गयी 
और जनसंख्या नीति का भी मूल्यांकन योजना के साथ-साथ होता रहा । 
प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में जनसंख्या नीति -: क्‍ 
प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में योजना आयोग ने जनसंख्या के भारत 
के आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों के सम्बन्ध में मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त की थी | 
उसका विचार था कि जनसंख्या वृद्धि का प्रति व्यक्ति आय से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता 
है। वरन्‌ यह बढ़ती जनसंख्या समस्त उत्पादन एवं उपभोग व्यवस्था को प्रभावित करती है 9 
किन्तु आयोग यह महसूस करने लगा था कि वर्तमान परिस्थितियों 
तीव्र दर से बढ़ती जनसंख्या जीवन-स्तर के सुधार में बाधक है। आयोग ने बड़े स्पष्ट 


शब्दों में लिखा था - लक 
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[शा2. 0 
अतः: जनसंख्या नीति का प्रमुख लक्ष्य जन्म-दर में कटौती था। परिवार 
के आकार को सीमित करने के लिये जनता से अपील की गयी तथा इसे स्वास्थ्य 
कार्यक्रम का अंग बना लिया गया। 
प्रथम पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या नियंत्रण के अन्तर्गत निम्न कार्यक्रम 
शामिल किये गये - 
4. परिवार नियोजन की विभिन्‍न विधियों के सम्बन्ध में अनुभव सिद्ध तथ्यों को 
एकत्रित करना, उनकी उपयुक्तता, प्रभावपूर्ण एवं लोकप्रियता का पता लगाना | 
2. परिवार नियोजन विधियों से जनता को केसे शिक्षित किया जाये इस सम्बन्ध में 
विभिन्‍न विधियों की जाँच-पड़ताल करना | 
3. जनता के विभिन्‍न वर्गों में प्रतिनिधियों से प्रजनन प्रवृत्ति, परिवार के आकार व 
दृष्टिकोण आदि के सम्बन्ध में सूचनायें एकत्र करना। 
4. आर्थिक, सामाजिक एवं जनसंख्या परिवर्तनों का परस्पर प्रभाव | 
5. मानवीय प्रजनतता के मनोवैज्ञानिक एवं मेडिकल पहलुओं पर अनुसंघान | 
प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में जनसंख्या नीति केवल तथ्यों के संकलन 
एवं वास्तविक समस्या के पहचान तक ही सीमित थी अतः इस योजना काल में समंक 
कोई ठोस नीति 





एकत्रीकरण की ओर विशेष ध्यान दिया गया। किन्तु जनसंख्या सम्बन्धी 
नहीं बनायी जा सकी | 

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 447 परिवार नियोजन केन्द्रों की 

स्थापना की गईं, जिनमें से 426 नगरीय क्षेत्रों में तथा 2 ग्रामीण क्षेत्रों में थे। इस 

योजना में 65 लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान था, किन्तु केवल 44.54 लाख रुपये 


व्यय किये गये। 








द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या नीति -: 
द्वितीय योजना में यह मत व्यक्त किया गया कि जनता के दृष्टिकोण में 


इतनी तीव्रता से परिवर्तन आ रहा है कि एक अवधि के लिये कोई स्थायी नीति नहीं 
बनायी जा सकती है।”44 जनसंख्या नीति के दीर्घकालीन दृष्टीकोण को छोड़कर 


सामने मुँह बाये खड़ी जनसंख्या के आकार की समस्या पर ध्यान केन्द्रित कर दिया 


गया। 


प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल में परिवार नियोजन के महत्व को स्वीकार 


किया गया। किन्तु राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम निर्धारण की बात द्वितीय योजना से 


ही प्रारम्भ हुई | द्वितीय योजना काल में राष्ट्रीय कार्यक्रम में चार मुख्य बातें रखी गयी- 
4 शिक्षा का प्रसार किया जायें ताकि निरोधक उपायों को स्वीकार किये जाने के लिये 


उपर्युक्त वातावरण तैयार हो । 


2. ग्रामीण एवं शहरी केन्द्रों में यह सुविधा पहुँचाई जाये तथा नसबन्दों की भी 


सुविधा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध हो | 


4. इस दिशा में अनुसंधान किये जाये । 
बड़े पैमाने पर पोस्टर, पुस्तिकायें, फिल्में आदि प्रस्तुत की जाने लगी । 





स्वयंसेवी 


3. सम्बन्धित व्यक्तियों के प्रशिक्षण की व्यापक व्यवस्था हो | 


व्यक्तियों को आन्दोलन में लाया गया एवं उदार सहायता दी जाने लगी। 


परिणामस्वरूप भारत तथा विदेशों के अनेक व्यक्ति यह आशा करने लगे कि भारत में 
जन्मदर बडी तेजी से गिरेगी क्योंकि -: 


4. सरकार द्वारा लागू किये गये परिवार नियोजन कार्यक्रम को शिक्षित समाज का 


समर्थन मिला। 


2. लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 5 वर्ष कर दी गई | 


3. शिक्षा एवं साक्षरता 





तीव्र वृद्धि हुईं । 


4. रेडियो-ट्राजिस्टरों का प्रयोग बहुत बढ़ गया। अतः राष्ट्रीय कार्यक्रमों को रेडियो 











उपलब्ध 
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के माध्यम से गाँव-गाँव तक पहुँचाना सम्भव हो गया था। 


5. केन्द्रों की स्थापना से जनता को यह बताना सम्भव हो गया था कि परिवार 
नियोजन सरल है, सम्भव है, व हितकर है | 
6. अनेक सर्वेक्षणों ने यह बताया कि स्त्रियाँ परिवार नियोजन के उपकरणें के विषय 
में जानने की इच्छुक हैं । 
7. परिवार नियोजन के विरोध में संगठित-धार्मिक समाज नहीं था । 
तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या नीति -: 

4964 की जनगणना से पता चला कि जन्म-दर नहीं घट पायी तथा 
जनसंख्या वृद्धि अनुमान से बहुत अधिक हुई। अतः तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में 
शासन ने जनसंख्या नीति की घोषणा पर ध्यान नहीं दिया बल्कि पूरी शक्ति जनसंख्या 
वृद्धि पर नियंत्रण एवं परिवार नियोजन पर लगा दी। परिवार नियोजन के महत्व को 
स्पष्ट करते हुये कहा गया है कि परिवार नियोजन केवल विकास कार्यक्रम के रूप में 
ही नहीं अपनाना हैं वरन्‌ एक राष्ट्रव्यापी आन्दोलन के रुप में अपनाना चाहिये जिससे 
व्यक्ति, परिवार एवं समाज के जीवन में सुधार लाया जा सके | 

तृतीय योजना में बढ़ती जनसंख्या पर चिन्ता व्यक्त की गयी तथा परिवार 
नियोजन को एक राष्ट्रीय तथा व्यापक कार्यक्रम के रुप में चलाने की बात कही गयी - 

“दीर्घकाल तक जन-वृद्धि को स्थिर रखना नियोजित विकास का कन्द्र 

होना चाहिये। परिवार नियोजन के ऐसे कार्यक्रम को सर्वाधिक महत्व दिया जाना 


चाहिये, जिसमें शिक्षा को गम्भीरता से लिया जाये, परिवार नियोजन के उपकरणों को 





थ्र कराया जाये तथा ग्रामीण एवं शहरी समाज में इस कार्यक्रम को लोकप्रिय 
जाय जिंण परिवार निया जिनका हत्त की लाए केरल 


बनाया हुये लिखा गया है - 


“परिवार नियोजन को केवल विकास कार्यक्रम के रुप में ही नहीं अपनाना है वरन्‌ एक 





राष्ट्रव्यापी आन्दोलन के रुप में अपनाना है जिससे व्यक्ति, परिवार एवं समाज के जीवन 


में सुधार लाया जा सके (43... की 
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अत: तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में जनसंख्या नीति को अत्यन्त सीमित 
कर दिया गया | केवल जनसंख्या नियन्त्रण ही इसका केन्द्र बन गया। तृतीय योजनाकाल 
में परिवार नियोजन कार्यक्रम में 'प्रसार नीति” अपनायी गयी तथा परिवार नियोजन 
क्‍ केन्द्रों को व्यावहारिक स्थलों पर ले जाने का निर्णय लिया गया। लूप, आई0 यू0 डी0 
का प्रचार बढ़ने लगा। 
तृतीय योजना काल में निम्न बातों को प्राथमिकता प्रदान की गई - 
4... शिक्षा के प्रसार द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिये अनुकूल सामाजिक 
वातावरण तैयार करना | 
2... गर्भ नियन्त्रण के साधनों का वितरण करना और लोगों को उनके उपयोग की 
विधि से अवगत कराना | 
3. जन स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान्य सेवाओं के साथ-साथ परिवार कल्याण की 


सुविधाओं को सुलभ कराना और उसके कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना | 


4... स्त्री शिक्षा का प्रसार करना जिससे विलम्बित विवाह को प्रोत्साहन मिले। 
5... परिवार कल्याण कार्यक्रमों से सम्बन्धित सामग्री के उत्पादन में वृद्धि करना | 
6... चिकित्सा विद्यालयों तथा अन्य शिक्षण संस्थाओं में परिवार कल्याण कार्यक्रमों के 
क्रियान्वयन के सम्बंध में प्रशिक्षण की सुविधायें प्रदान करना | 
7... परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिये स्थानीय नेताओं तथा अन्य समाज सेवी 
संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करना | 
तीन वार्षिक योजनाओं के दौरान जनसंख्या नीति 4966 से 4969 के 
दौरान तीन वार्षिक योजनाओं में जनसंख्या नीति के अन्तर्गत परिवार नियोजन कार्यक्रम 


को लक्ष्योन्मुख बना दिया गया तथा इसके लिये अधिक वित्त व्यवस्था भी की गई। 





यद्यपि 4966 में ही स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत एक 
परिवार नियोजन विभाग की भी स्थापना कर दी गई थी, किन्तु फिर भी परिणाम 


सनन्‍्तोष-जनक नहीं रहे।.. ््ि 
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चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या नीति -: 

इस योजना में परिवार कल्याण कार्यक्रमों को सर्वाधिक प्राथमिकता दी ' 
गई और इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि पूर्ण प्रयत्न करके निर्धारित लक्ष्य को 
प्राप्त किया जाय। परिवार-कल्याण कार्यक्रमों को अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिये 
इसके साथ मातृत्व व बाल-स्वास्थ्य कार्यक्रमों को भी सम्मिलित किया गया। इस 


योजना के लिये 330 करोड़ रुपयें व्यय लिये ज़ाने की व्यवस्था की गई। इस योजना 


के जन्मदर को 39 प्रति हजार से घटाकर 40-42 सालों में 25 प्रति हजार तक लाने 
का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये ग्रहस्थों को सभी प्रकार 
की सुविधायें देने के लिये ठोस योजना बनायी गयी। इस बात पर जोर दिया गया कि 
छोटे परिवार के सिद्धान्त को सामूहिक रुप से अपनाया जाये, परिवार नियोजन की 
विधियों को व्यक्तिगत तौर पर जाना जाये तथा परिवार नियोजन के उपायों एवं 
सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाये। वास्तव में चौथी योजना के दौरान सरकार का 
के विस्तार की नीति 





मौलिक दृष्टिकोण नहीं बदला तथा क्लीनिकल नीति एवं सेवा 
को जारी रखा गया । 
पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या नीति -: 
जनसंख्या नीति के सम्बन्ध में सरकार के दृष्टिकोण में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 
आये | सबसे पहले सरकार ने यह निश्चय किया के परिवार नियोजन के कार्यक्रम को 
स्वास्थ्य मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के साथ एकीकृत रुप में चलाया जाये। इस 
सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि लम्बत्‌ कार्यक्रम के कार्यकलापों को बहुउद्देशीय 
कार्यकर्ताओं में परिवर्तित कर दिया जाये जो परिवार नियोजन के कार्यो पर विशेष 
ध्यान दें | तत्पश्चात्‌ पांचवी योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये 497.36 करोड़ 
रुपये का प्रावधान रखा गया। इसी दौरान सन्‌ 4976 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति' की 


भी घोषणा की गई | 
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भारत की जनसंख्या नीति 'परिवार नियोजन कार्यक्रम" के साथ जुड़ी हुई 

। 26 अप्रैल 4976 को तत्कालीन स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री डा0 कर्णसिंह ने 
भारत की नई जनसंख्या नीति की घोषणा की। इस नीति को उन्होंने देश की 


किया तथा देश में 





सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक समस्या के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत 
परिवार नियोजन के कार्यक्रम को और अधिक क्रियाशील बनाने के लिये प्रोत्साहित 
किया। नीति में देश के विकास के संदर्भ में जनसंख्या की गम्भीर समस्या को दृष्टिगत 
करते हुये कहा | 
“विश्व में 45 प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है जहाँ विश्व का 
मात्र 24 प्रतिशत भू-भाग है तथा जनसंख्या एक मिलियन प्रतिमाह की दर से बढ़ रही... 
है। स्वतन्त्रता के बाद भारत में 250 मिलियन जनसंख्या की वृद्धि हो गयी है जो समस्त 
रुस की जनसंख्या के बराबर है जब कि रुस का क्षेत्रफल भारत से 6 गुना अधिक है | 
भारत में प्रतिवर्ष जनसंख्या की वृद्धि आस्ट्रेलिया महाद्वीप की जनसंख्या के बराबर है, 
जबकि आस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल भारत से 25 गुना अधिक है। अगर जनसंख्या वृद्धि की 
दर यही रही तो इस शताब्दी के अन्त तक जनसंख्या 400 करोड़ हो जायेगी। हम 
'जनसंख्या विस्फोट' की स्थिति का अनुभव कर रहे है। तथा जनसंख्या की इस तीव्र 
वृद्धि के कारण जो हमने पिछले दो दशकों में आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की है, उसका 
उचित फल नहीं प्राप्त हो सका है। हमकों गरीबी मिटानी है इसलिये जनसंख्या की 
समस्या को देश की प्रमुख एवं अहंम्‌ समस्या मानकर उसका निराकरण समस्या का 
समाधान है [44 
हमारी वास्तविक शत्रु गरीबी है। इसलिये पांचवी पंचवर्षीय योजना में 
'न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम" को सम्मिलित किया गया। 5 अप्रैल 4976 में “नवीन 
जनसंख्या नीति' में निम्न कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। 


।... लड़की की विवाह की आयु १8 वर्ष तथा लड़कों की आयु 24 वर्ष निर्धारित की क्‍ 
गई । क्‍ द ्् क्‍ । 
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2... राज्यों में समस्त योजना में खर्च की निर्धारित धनराशि में से 8 प्रतिशत धनराशि 
परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये निर्धारित की गयी | 

5. राज्यों में शिक्षा का स्तर ऊँचा उठाने के लिये आवश्यक कार्यक्रम निर्धारित किया 
गया | जिसमें प्राथमिक स्थान स्त्रियों के शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना तथा 
विशेषकर मध्यम वर्ग की स्त्रियों को शिक्षित करना प्रमुख था | 

4... परिवार में बच्चों की संख्या के आधार पर परिवार नियोजन अपनाने वालों की 
आर्थिक सहायता का निर्धारण | 

5 राज्यों में सरकारी व अर्द्धसरकारी कर्मचारियों के लिये आवश्यक आपरेशन की 
व्यवस्था | 

6. जिन व्यक्तियों ने परिवार नियोजन अपनाया है उनके परिवार के लिये रोजगार 
के अवसर प्रदान करने की प्राथमिकता, छात्रवृति प्रदान करने की व्यवस्था 
आदि | दो बच्चों के बाद परिवार नियोजन अपनाने वालों को 50 रुपये, 3 बच्चों 
के बाद 400 रुपये, 4 बच्चों वालों को 50 रुपये की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था | 

7... परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिसे बहुप्रकार की व्यवस्था | 

8. अप्रैल 4972 में भ्रूण निवारण को कानूनी मान्यता प्रदान करना आदि। 

परिवार नियोजन की नई दिशा - परिवार कल्याण -: 
सन्‌ 497 में कांग्रेस सरकार की समाप्ति के बाद नयी 'जनता सरकार' 
ने परिवार नियोजन में अनिवार्यता के पुट को समाप्त कर दिया। सरकार ने 30. जून 


और परिवार कल्याण सम्बन्धी 





4978 की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को संशोधित किया 
. एक विस्तृत नीति की घोषणा की। नीति की प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित थी - 
4... परिवार कल्याण कार्यक्रम में माता व शिशु के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया 
जाये। 


2... परिवार कल्याण कार्यक्रम को अन्य कार्यक्रमों जैसे- भोजन, पोषण, वस्त्र, 


आवास, पेयजल, नारी शिक्षा आदि के साथ सम्बन्धित किया जाये। 
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3... परिवार कल्याण के क्षेत्र में जोर जबरदस्ती पर रोक लगा दी जायें। 

4... पुरुषों को परिवार नियोजन की किसी भी विधि को अपनाने के लिये स्वतन्त्रता 
प्रदान की जाये । 

5... परिवार कल्याण विधियों एवं सेवाओं को नि: शुल्क उपलब्ध कराया जाये।| 

6. गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सम्बन्धी सभी सुविधायें उपलब्ध कराई जाये । 

7... परिवार कल्याण कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिये जन सम्पर्क के सारे 
साधनों का उपयोग केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के सहयोग से किया जाये । 


परिवार कल्याण कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिये स्वैच्छिक संस्थाओं का 





सहयोग लिया जाये। 

9. प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार किया जाये। 
छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या नीति -: 

देश में आपातकाल के दौरान प्राप्त किये गये अनुभवों से यह ज्ञात हो 
गया था कि परिवार नियोजन कार्यक्रम विकास का स्थानापनन नहीं हो सकता तथा 
बगैर गरीबों की आर्थिक दशाओं के बदले लोगों को हृदय परिवर्तन के लिये शिक्षा दिये 
बगैर यदि परिवार नियोजन कार्यक्रम को गति प्रदान करने का कोई प्रयत्न किया भी 
जाता है तो उसकी सफलताओं की सम्भावनायें बहुत कम होगी। छठी योजना में 
योजना आयोग ने यह स्वीकार किया कि परिवार नियोजन कार्यक्रम में उन लोगों के 
आत्मविश्वास को नहीं बढ़ाया है जो इसे एक सामान्य सरकारी क्रिया समझते है। अतः 
परिवार नियोजन कार्यक्रम को जनता की योजना के रुप में चलाने की आवश्यकता 
महसूस की गयी। छठीं योजना में “बकिंग ग्रुप ऑन पापुलेशन पॉलिसी” के सुझावों के 
आधार पर दीर्घकालीन जनांकिकीय लक्ष्य यह निर्धारित किया गया कि 499 तक 
प्रजननता की नेट दर 4.67 से गिरकर 4.00 पूरे देश में तथा सन्‌ 2000 तक समस्त 


राज्यों में प्राप्त की जाय | 
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इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले 


न 
भ्‌ 


परिवारों के अनुपात को 22 प्रतिशत से बढ़ाकर 44.2 प्रतिशत करने का प्रयत्न किया 


गया। परन्तु यह वास्तव में एक अत्यधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य था जिसे प्राप्त नहीं किया 





जा सका। यद्यपि छठीं योजना में यह स्वीकार किया गया कि आर्थिक विकास स्वतः ही 
दीर्घकाल में प्रजननता को गिरा देता है किन्तु फिर भी जनसंख्या वृद्धि को अल्पकाल 
में ही नियन्त्रित करने पर जोर दिया गया परन्तु प्रजननता की दर को गिराने के लिये 
बलपूर्वक उपायों को अपनाने को जोर नहीं दिया गया। संक्षेप में इस योजना की मुख्य 
बातें निम्नलिखित है - 
4... ऐच्छिक बन्धयाकरण के लिये नकद क्षतिपूर्ति | 
2... परिवार नियोजन कार्यक्रमों की सफलता के आधार पर राज्य योजना के लिये 8 
प्रतिशत केन्द्रीय सहायता | 
3. केन्द्रीय साधनों का राज्यों में वितरण के लिये 200॥। तक सन्‌ 497। की 
जनगणना को आधार माना गया। 
4... परिवार कल्याण कार्यक्रमों के उद्देश्यों के लिये दिये गये दान पर पूर्ण आयकर 
मुक्ति | 
5... परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत निः शुल्क सेवायें | 
सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या नीति -: 
छठीं योजना के लक्ष्यों की पूर्ति न होने की पृष्ठ भूमि में सरकार ने 
वास्तविक स्थिति की समीक्षा करते हुये अपनी स्वास्थ्य नीति को संशोधित किया ताकि 
शुद्ध प्रजनन दर को 4 प्रतिशत तक लाने का कार्य यदि सन्‌ 2000 तक नहीं हो तो सन्‌ 
2006 से 2044 की अवधि के मध्य प्राप्त किया जा सके | सातवीं योजना के लिये परिवार 


.. कल्याण कार्यक्रम के लिये निम्नलिखित लक्ष्य तैयार किये गये - 








] जे 2725 ४0055 थ है 


प्रभाव पूर्ण दम्पत्ति सुरक्षा दर 
जन्म - दर 
मृत्यु - दर 
शिशु मृत्यु - दर 
नसबन्दी 
लूप लगाना 


निरोध प्रयोगकर्ता संख्या 
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42 प्रतिशत 
29.4 प्रतिशत 
40.4 प्रतिशत 
90 प्रति हजार 
34 मिलियन 
24.25 मिलियन 


44.5 मिलियन 


उपर्युक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित कार्यक्रमों पर बल 


दिया गया - 


है 


॥,, 


8. 


9. 


40. 


कार्यक्रम के आधारभूत ढाचे को मजबूत बनाना | 


राज्यों को विभिन्‍न कार्यक्रमों में परिवर्तन की अनुमति | 


दो सन्‍्तानों के मध्य दूरी रखने पर बल। 


सन्‍्तान के रुप में लड़कियों के विषय में फैली विपरीत भावना को हटाना । 


शादी की न्यूनतम आयु के लिये कानून बनाना। 


उन राज्यों पर अधिक ध्यान देना जहाँ प्रभावपूर्ण दम्पत्ति सुरक्षादर नीची है। 


शहरी गन्दी बस्तियों, पहाड़ी व पिछड़ी जाति पर अधिक ध्यान देना इत्यादि । 


40 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले नगरों में परिवार कल्याण के विशेष कार्यक्रम 


चलाना | 


ऐच्छिक संगठनों से अधिक सहयोग लेना । 


स्त्रियों व युवा वर्ग से अधिक सहयोग लेना । 


राज्यों द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रमों के बारे में प्रस्ताव पारित करवाना। 


: उपर्युक्त लक्ष्यों में से अंशोधित जन्मदर के लक्ष्य को छोड़कर अन्य सभी 


प्रमुख लक्ष्यों जैसे प्रभावी दम्पत्ति सुरक्षा दर, अशोधित मृत्युदर तथा प्रतिहजार जनसंख्या. 


पर शिशु मृत्युदर इत्यादि लक्ष्यों को सातवीं योजना में पूरा प्राप्त कर लिया गया। यह 
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तालिका 5.4 में दर्शाया गया है - 


तालिका ५.१ 


सातवीं योजना में जन्म एवं मृत्यु दर 


सातवीं योजना की उपलब्धियां 

















प्रति हजार 
प्रति हजार 


प्रभावी दम्पत्ति सुरक्षा दर 
अशोधित मृत्यु-दर . 
शिशु मृत्यु-दर प्रति हजार 
अशोधित जन्म-दर प्रति हजार 
स्रोत - सेम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टय बुलेटिन जन ॥992 योजना आयोग/ 


सातवीं योजना में सरकार ने यह भी महसूस किया कि देश में परिवार 











नियोजन तभी सफल हो सकता है यदि बाल जीवित शेष दर बढ़ायी जा सके। सातवीं 
योजना पर स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि उच्च जन्मदर और उच्च शिशु मृत्युदर के 
निकट सम्बन्ध को मानते हुये जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य कार्यक्रम को उच्च प्राथमकिता 
दी जायेगी। सातवीं योजना में परिवार कल्याण कार्यक्रमों पर 3256 करोड़ रुपये खर्च 
करने कर प्रस्ताव रखा गया जिसमें से 4357 करोड़ रुपये सेवाओं एवं सामग्री पर, 888 
करोड़ रुपये मात्र स्वास्थ्य पर, 474 करोड़ रुपये प्रशिक्षण सूचना, शिक्षा एवं संचार पर 
और 370 करोड़ रुपये ग्रामीण स्वास्थ्य मार्गदर्शन योजना और शेष संगठन, अनुसंधान 
तथा क्षेत्रीय परियोजना पर खर्च किये जाने थे। परन्तु सातवीं योजना के अन्त तक कुल 
मिलाकर 3420.8 करोड़ रुपये ही व्यय किये जा सके जो कि कल योजना व्यय का 4.4 
प्रतिशत निहित है | 
१९९० -९२ के वर्षो के दौरान जनसंख्या नीति एवं परिवार कल्याण नीति 
4990--94 तथा 4994-92 की वाषिक योजनाओं के दौरान जनसंख्या 
नीति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। परिवार नियोजन एवं परिवार कल्याण की 
पुरानी नीति पर चलते हुये कुछ उल्लेखनीय नीय उपलब्धियाँ अवश्य प्राप्त की गई जैसे 


(34 मार्च 4992 तक लगभग 80.79 मिलियन बन्ध्याकरण, 4324000 आई0 यू0 डी0 
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कैसिस लगभग 44 लाख पारम्परिक गर्भनिरोधक आदि) प्रयुक्त किये जाने लगे थे। 48 
मिलियिन दम्पत्त्यों में 43.5 प्रतिशत दम्पत्तियों को 34 मार्च 4992 तक प्रभावी रुप से 
सुरक्षा प्रदान की जा चुकी थी। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इण्डिया' के स्थायी गणना के 
अनुसार 4994 के अन्त तक जन्मदर एवं मृत्युदर क्रमश: 29.3 प्रतिहजार तथा 9.8 प्रति 
हजार हो गयी थी । 

जनवरी 4992 में राष्ट्रीय विकास परिषद की एक बैठक में जनसंख्या 
नियंत्रण हेतु एक परिणामपरक कार्ययोजना को स्वीकार किया गया, जो आगे चलकर 
आठवीं योजना में जनसंख्या नियंत्रण के लिये अपनाई जाने लगी तथा इस रणनीति का 
प्रमुख आधार है। इस कार्ययोजना के प्रमुख तत्व इस ब्रकार है 45 - 

4... परिवार कल्याण कार्यक्रमों की उपलब्धता एवं पहुँच में सुधार लाना। 

2... 39 प्रति हजार से ऊँची जन्मदर वाले तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम में कम 
उपलब्धता प्राप्त करने वाले देश के 90 जनपदों के लिये विशेष रणनीति तैयार 
करना | 

3. केन्द्र से राज्यों को दी जाने वाली सहायता का आधार परिवार कल्याण 
कार्यक्रमों की ओर उपलब्धियों के आँकड़े न होकर जन्म दर में वास्तविक कमी 
लाना | 

4. दो बच्चों के बीच समयान्तर को बढ़ाने के लिये युवा दम्पित्तियों को प्रेरित कराने 

हेतु सघन प्रयास करना | 


5... नवीन गर्भ निरोधक उपलब्ध कराना तथा परम्परागत गर्भ निरोधकों की गुणवत्ता 


में सुधार लाना | 


6. उप नगरीय क्षेत्र, विशेष रुप से मलिन बस्तियों में परिवार नियोजन कल्याण 


कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना। 





7. जनसंख्या नियन्त्रण से जुड़े चिकित्सकों तथा पैरा चिकित्सक कार्यकर्ताओं 


इस प्रकार से शिक्षित-प्रशिक्षित करना कि वे अभिप्रेरक एवं परामर्शदाता का 














कार्य अधिक कुशलता पूर्वक कर सकें | 
४. अन्तर वैयक्तिक संचार एवं जीवन की गुणवत्ता से जुड़े पहलुओं पर ध्यान 
केन्द्रित करते हुये सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई0 ई0 सी0) कार्यक्रमों का 
रि-ओरिएन्टेशन करना | 
०... जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम को एक यथापूर्वक सामुदायिक कार्यक्रम के 
बनाने के लिये गैर-सरकारी संगठनों, पंचायतों, नगर परिषदों आदि को वृहद 
स्तर पर इस कार्यक्रम से जोड़ना | 
40. राष्ट्रीय राज्य, जिला, ताललुका एवं विकास खण्ड स्तर पर अन्तर क्षेत्रफल 
समन्वय प्रणाली. को अधिकाधिक मजबूत करना। 
जनवरी 4992 की बैठक में जनसंख्या नियन्त्रण हेतु एक समिति गठित 
की गई | इस समिति से राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाने, समग्र एवं सूक्ष्म स्तर पर प्रभावी 
नीतियां लागू करना, सभी स्तरों पर ऐसा नेतृत्व तैयार करने जो जनसंख्या नियंत्रण 
कार्यक्रमों को एक नवीन दिशा दे सके तथा जनसंख्या नियन्त्रण कार्यक्रमों के अन्तर्गत 
परिणामपरक कार्यान्वयन से सम्बन्धित विषयों पर सुझाव देने के लिये कहा गया था। 
आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या नीति - 
जनसंख्या नियन्त्रण के निमित्त आठवीं पंचवर्षीय योजना में अपनायी गयी 
रणनीति के तहत जनसंख्या नियन्त्रण को योजना के छः: प्रमुख उद्देश्यों में से एक के 
रुप में स्वीकार किया गया है ताकि जन्मदर से वर्ष 4990 के 29.9 प्रति हजार से कम 
करके 4997 तक 26 प्रतिहजार के स्तर पर लाया जा सके। इसी के साथ शिशु 


मृत्यु-दर को 990 के 80 प्रति हजार से 4997 तक 70 प्रति हजार के स्तर पर लाया 





जा सके, क्योंकि ऊँची शिशु मृत्यु दर दम्पत्तियों को परिवार नियोजन के स्थायी 
नसबन्दी) अपनाने से रोकती है| 


जनसंख्या के सम्बन्ध में कुछ ल 





जैसे -शुद्ध प्रजनन दर को ॥ स्तर 


पर लाना, जन्मदर को 24 प्रतिहजार तथा मृत्युदर को 9 प्रति हजार लाना तथा 
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जनसंख्या 4.2 प्रतिशत की वार्षिक प्राकृतिक वृद्धि को प्राप्त करना इत्यादि को जो 
सातवीं योजना में सन्‌ 2006 से सन्‌ 2044 तक प्राप्त करना निश्चित किया था उसे 
आठवीं योजना में बढ़ा कर सन्‌ 2044 से सन्‌ 2046 तक प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया 
गया। योजना में यह भी निश्चित किया गया है, कि जनसंख्या वृद्धि की समस्या को 
नियन्त्रित करने में अनुकूलतम परिणाम पाने के लिये, इन नीतिगत सिद्धान्तों को 
लोकप्रिय जन आन्दोलन में परिवर्तित किया जाना चाहिये तथा स्त्रियों की शिक्षा, उनके 
विवाह की आयु, उनके रोजगार के अवसर, उनका समाज में स्थान इत्यादि सभी बातों 
पर ध्यान दिया जाना तय किया गया है। 
इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय विकास परिषद की नयी दिल्‍ली में 67 जनवरी 
4992 की बैठक में जनसंख्या नियन्त्रण हेतु एक परिणामपरक कार्ययोजना को स्वीकार 
किया गया। यही कार्ययोजना आठवीं पंचवर्षीय योजना में नियंत्रण के लिये अपनाई 
जाने वाली रणनीति का प्रमुख आधार है। इस कार्य योजना के प्रमुख तत्व निम्न है - 
4... परिवार कल्याण कार्यक्रमों की उपलब्धता एवं पहुँच में सुधार लाना | 
2. 39 प्रति हजार से ऊँची जन्मदर वाले तथा परिवार नियोजन कार्यक्रमों की कम 
उपलब्धता वाले देश के 90 जिलो के लिये विशेष रणनीति तैयार करना | 
3. राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता का आधार परिवार कल्याण कार्यक्रमों 
की उपलब्धता के आँकड़े न होकर जन्म दर में वास्तविक कमी लाना। 
प्रेरित करने 





4... दो बच्चों के बीच समयान्तर को बढ़ाने के लिये युवा दम्पत्तियों को 
हेतु सघन प्रयास करना। 

5. आधुनिक गर्भ निरोधक उपलब्ध करवाना तथा परम्परागत गर्भ निरोधकों की 
गुणवत्ता में सुधार लाना | 

6. उपनगरीय क्षेत्रों, विशेषकर मलिन बस्तियों में परिवार नियोजन, परिवार कल्याण 
कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करना।.... * ० 


7... जनसंख्या नियन्त्रण से जुड़े चिकित्सकों तथा पैरा-चिकित्सक कार्यकत्ताओं को 
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इस प्रकार से शिक्षित-प्रशिक्षित करना कि वे अभिप्रेरक एवं परामर्शदाता की 
भूमिका अधिक कुशलता पूर्वक निभा सकें | 

8 अंतर - वैयक्तिक संचार एवं जीवन की गुणवत्ता से सम्बन्द्ध पक्षों पर ध्यानाकर्षण 
करते हुये सूचना, शिक्षा एवं संचार कार्यक्रमों का रि-ओरिएन्टेशन करना । 

० जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को एक यर्थाथपरक सामुदायिक कार्यक्रम जानने के 
लिये गैर-सरकारी संगठनों, ग्राम पंचायतों, नगर परिषदों आदि को इस कार्यक्रम 
से व्यापक स्तर पर जोड़ना । 

40. राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं विकास खण्ड स्तर पर अंतरक्षेत्रक समन्वय प्रणाली 
को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करना | । 

इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद की 23,24 दिसम्बर 4994 की 
बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार जनवरी 4992 की बैठक में जनसंख्या नियन्त्रण 
हेतु एक समिति गठित की गयी। इस समिति से राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाने, समग्र 
एवं सूक्ष्म स्तर पर प्रभावी नीतियाँ लागू करने-सभी स्तरों पर ऐसा नेतृत्व तैयार करने 
जो जनसंख्या नियन्त्रण कार्यक्रमों के परिणामपरक कार्यान्वयन से संबद्ध विषयों पर 
सुझाव देने के लिये कहा गया था। इस समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी। इन 
सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद की 48 सितम्बर 4993 की बैठक में सर्वसम्मति 
से स्वीकार कर लिया गया। 

नौवी पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या नीति - 

.नौवी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार की भूमिका सीमित कर दी 
गई है। परिवार नियोजन युक्ति का एक अन्य पहलू यह है कि युवा दम्पत्तियों पर जो 
पुनरूत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक सक्रिय है ध्यान केन्द्रित किया जाय | यह इसलिये 


आवश्यक समझा गया है क्योंकि सांतवी पंचवर्षीय योजना के दौरान दम्पत्ति संरक्षण दर 


का लक्ष्य प्राप्त हो जाने के बाद भी उसके अनुरूप जन्मदर में कमी नहीं हुईं। ऐसा 


सम्भवतः इसलिये हुआ कि युवा दम्पत्त्यों का संरक्षण अनुपात कम रहा। अब युवा 
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दम्पत्तियों को छोटा परिवार अपनाने के लिये तैयार किया जायेगा। भविष्य में परिवार 
नियोजन कार्यक्रम का लक्ष्य दम्पत्ति संरक्षण दर के रूप में निर्धारित करने के बजाय 
जन्म-दर में कमी के रूप में निर्धारित किया जायेगा और कार्यक्रम का स्वरूप भी इसी 
के अनुरूप बनाया जायेगा। योजना के अन्तर्गत प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल में 

वृद्धि के फलस्वरूप सन्‌ 2002 तक शिशु मृत्युदर की निम्न सीमा अर्थात्‌ 50 प्रति हजार 
रुक्ष जन्मदर 23 प्रतिहजार और सकल जनन दर 26 प्रति हजार करने का लैक्ष्य रखा 
गया। यह तालिका 5.2 में दर्शाया गया है 

तालिका - ५.२ 
सन्‌ २००२ तक प्रत्याशित उपलब्धियां 


नी 


रूक्ष मृत्युदर 


कल प्रजनन दर 





स्रोत-भारतीय अर्थव्यवस्था 2002 पेज-74 

नौवी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य 4996-2046 के जनसंख्या प्रक्षेपण को 
ध्यान में रखकर निर्धारित किये गये जिसमें शिशु मृत्युदर, मातृत्व मृत्युदर को कम करना 
व जन्म दर में कमी करने के लिये विशेष उपाय किये गये। 4994 की जनसंख्या के द 
अनुसार जिन जिलों में परिवार कल्याण के क्षेत्र में कम काम हुआ है, उनको अतिरिक्त 





सुविधायें पहुँचाना। गर्भ निरोधक, आवश्यक दवायें, टीका आदि की माँग के अनुसार व 
अच्छी गुणवत्ता के साथ उपलब्ध करना। इन सभी के लिये कुल सार्वजनिक योजना 


परिव्यय का लगभग 3३ प्रतिशत उपलब्ध कराया जाना। 





पक अल टटटज हे हे हक का 
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नवीन राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (२०००) 
केन्द्रीय सरकार ने अपनी नई जनसंख्या नीति को घोषणा 45 फरवरी 
2000 को की है। नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000' को तीन मुख्य उद्देश्यों. के 
परिप्रेक्ष्य में निर्धारित किया गया है । 
नीति के उद्देश्य 


4. तत्कालीन उद्देश्य -: 

गर्भनिरोध, स्वास्थ्य सेवा ढाँचां और समेकित सेवा प्रदान करने सम्बन्धी 
आवश्यकताओं की पूर्ति प्रदान करना है। 
2. मध्यम अवधि के उद्देश्य - 

प्रजनन दर को-एक पीढ़ी के बराबर ही दूसरी पीढ़ी की संख्या रखने की 
स्थिति तक लाना है अर्थात्‌ कुल प्रजनन दर (टी0 एफ0 आर0) को 2: के प्रतिस्थान 
स्तर तक लाना है। इस तरह सन्‌ 2040 तक रणनीति को जोरदार ढंग से लागू कर एक 
दम्पत्ति को केवल दो बच्चों का लक्ष्य हासिल किया जाना है। 
3. दीर्घकालीन उद्देश्य -: 

सन्‌ 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करना है आर्थिक वृद्धि, सामाजिक 
विकास और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकताओं के अनुरुप स्तर तक जनसंख्या को 
स्थिर किया जायेगा | 


विशेषतायें हक औी 
।. राज्यों की निर्भय सहभागिता - 


नई जनसंख्या नीति में राज्यों 








की निर्भय सहभागिता सुनिश्चित करने के. 
लिये लोकसभा की संरचना को 2004 के पश्चात्‌ 25 वर्ष तक और आगे अपरिवर्तित 


रखने की घोषणा की गई है, इसके लिये संविधान के अनुच्छेद 84 में पुनः संशोधन 





के तहत सन्‌ 2004 तक लोक सभा में राज्यों से. 


करना होगा । इसके मौजूदा प्रावधानों 
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सीटों का निर्धारण 4974 की जनसंख्या के आधार पर ही किया जाना है। इसी व्यवस्था 
को सन्‌ 2026 तक बढ़ाने से किसी भी राज्य को इस अवधि में जनसंख्या में होने वाली 
वृद्धि का कोई लाभ नहीं मिल सकेगा। इसका तात्पर्य यह है कि लोक सभा में निर्वाचित 
सीटों की संख्या अब 2026 तक 543 ही बनी रहेगी तथा प्रत्येक राज्य से सीटों की 
संख्या भी तब तक यथावत्‌ रहेगी | 
2. मानवीय प्रभावी विकास नीतियाँ - 

नई नीति में कहा गया है कि ऐसी तर्क संगत मानवीय प्रभावी विकास 
नीतियाँ बनाई जाये जो कि जन कल्याणकारी हों। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में उ0 प्र0, 
बिहार, राजस्थान तथा म0 प्र० सहित भारत की करीब आधी आबादी वाले बारह राज्यों 
तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या नियन्त्रण के लिये प्रभावी कदम नहीं उठाने पर 
चिन्ता व्यक्त की गई तथा इन प्रदेशों मे इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये 
कार्ययोजना की भी घोषणा की गयी है जिसके तहत न केवल जनसंख्या नियंत्रण के 
लिये विशेष कदम उठाये जायेंगे बल्कि नागरिकों का जीवन स्तर सुधारने पर भी विशेष 
ध्यान दिया जायेगा। 
3. राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन - 

नई जनसंख्या नीति के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने व उसकी समीक्षा 
के लिये 44 मई 2000 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय राष्ट्रीय जनसख्या 
आयोग' का गठन किया जायेगा । केन्द्रीय परिवार कल्याणमंत्री व कुछेक अन्य सम्बन्धित 
केन्द्रीय मंत्रियों के अतिरिक्त सभी राज्यों व केन्द्रशासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री इस आयोग 


के सदस्य होगें | जाने-माने जनसंख्या शास्त्रियों, जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों व गैर सरकारी 


श्र 


हि 


संगठनों के प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल किया जायेगा । 
4. बालिका समृद्धि योजना एवं मातृत्व सुविधा योजना -: 
इस नीति के तहत बालिका समृद्धि योजना तथा मातृत्व सुविधा योजना 


जारी रखे जाने का प्रस्ताव है। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले दम्पत्ति अगर 

















रे 
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सीमा के बाद शादी करते है तथा सम्बद्ध महिला 24 वर्ष कि 


है तो उस दम्पत्ति को भी पुरस्कृत किया जायेगा । 


5. छोटे परिवार हेतु प्रोत्साहन -: 


छोटे मानक को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिये शामिल किये गये 


प्रयासों में निम्नलिखित उल्लेखनीय है - 


| 


2. 


केन्द्र सरकार उन पंचायतों और जिला परिषदों को पुरस्कृत करेगी जो अपने 
क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के उपाय को अधिकाधिक 
अपनाने के लिये प्रेरित करेगी | 

प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण तकनीकी निरोधक अधिनियम को कड़ाई के साथ लागू 
किया जायेगा । 

गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले उन परिवारों को पाँच हजार रुपये 
की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दी जायेगी जिनके सिर्फ दो बच्चे हो और दो बच्चों 
के जन्म के बाद उन्होंने बन्ध्यांकरंण करा लिया हो। 

ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये उदार शर्तों पर ऋण 
तथा आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जायेगी । 

गर्भपात सुविधा योजना को और मजबूत किया जायेगा । 

गैर-सरकारी स्वयंसेवी संस्थओं को इस कार्य से जुड़ने के लिये प्रोत्साहित 


किया जायेगा । 


6. अन्य विशेषतार्ये -: 


7 


22% 


3. 


4. 


शिशु मृत्युदर प्रति 40,000 शिशुओं 
44 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिये स्कूली शिक्षा नि: शुल्क व 


बाल विवाह निषेध कानून को कड़ाई से लागू करना | 


गर्भपात सुविधा का विस्तार | 





पर घटकर 30 से कम करना। 





करना | 





5. एड्स को फैलने से रोकना | 

6... मातृत्व मृत्यु-दर को कम करके 400 प्रति एक लाख जीवित जन्म से नीचे लाना | 

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या नीति -: 

दसवीं योजना में परिवार कल्याण की सेवाओं से सम्बन्धित अनुभव की गई 

सभी जरुरतों को पूरी तरह से पूरा करने और परिवारों को निम्नलिखित में महत्वपूर्ण परिवर्तन 

करके उनके प्रजनन सम्बन्धी लक्ष्यों को हासिल करने में समर्थ बनाने का प्रस्ताव है - 

4... दम्पत्तियों को उनके प्रजनन सम्बन्धी लक्ष्यों को पूरा करने में समर्थ बनाने पर 
ध्यान देते के लिये जनसांख्यिकी लक्ष्य | 

2. अवांछित गर्भ ठहरने की स्थिति में कमी लाने के लिये गर्भ निरोधकों की पूरी न 
की गई जरुरतों को पूरा करने के लिये विधि विशिष्ट गर्भ-निरोध के लक्ष्य। 

3. महिलाओं और बच्चों की समेकित स्वास्थ्य देखरेख हेतु परिवार कल्याण एवं 
मातृत्व, शिशु स्वास्थ्य के लिये अनेक सोपानिक कार्यक्रम 

4... शिशु मृत्यु और अधिक वांछित जनन क्षमता में कमी लाने के लिये समुदाय 
आवश्यकता पर आधारित मूल्यांकन और विकेन्द्रित क्षेत्र विशिष्ट लघु-योजना 
निर्माण तथा प्रजननकारी और बाल स्वास्थ्य देख रेख कार्यक्रम के कार्यान्वयन 
के केन्द्रीय रुप से परिभाषित लक्ष्य | 

5... नियोजित मातृत्व-पितृत्व में पुरुषों को शामिल करने पर जोर देने के साथ-साथ 


स्वास्थ्य देखरेख सम्बन्धी जरुरतों को पूरा करने के लिये मुख्य रुप से महिला 


के 


.. केन्द्रीत कार्यक्रम. क्‍ 
दसवीं योजना में वर्ष 2007 तक शिशु मृत्यु दर को कम करके 45 प्रति 


हजार करने और वर्ष 2042 तक 28 प्रति हजार करने वर्ष 2007 मे मातृ मृत्युदर को कम 


जीवित जन्म और वर्ष 2042 तक 4 प्रति हजार जीवित जन्म करने 





करके 2 प्रति हजार : 
तथा वर्ष 2004-2040 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर को कम करक॑ १6.2 


करने की परिकल्पना की गई। 
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जनसंख्या नीति की समीक्षा -: 

भारत जैसे विशाल राष्ट्र में सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक और सांस्कृतिक 
विभिन्‍नता के कारण योजनाओं के लक्ष्यों पर पड़ने वाले प्रभावों का पूर्वानुमान नहीं 
लगाया जाता है। योजनाओं के संचालन की जो परिकल्पना की जाती है वह क्रियान्वयन 
के समय जन-साधारण के स्तर पर अक्सर मात खा जाती है। परिवार नियोजन भी 
इसका अपवाद नहीं है। 

पिछले कुछ वर्षो के अध्ययन से पता चलता है कि जनसख्या वृद्धि को 
निय॑न्त्रित करना अत्यधिक जटिल कार्य बनता जा रहा है। दुःख की बात यह है कि 
छठीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में जनसंख्या वृद्धि की समस्या को गम्भीरतम समस्या 
के रुप में नहीं लिया गया | जबकि यह एक ऐसा चरण था जहाँ पर सरकार को राष्ट्रीय 
विकास कार्यक्रम में परिवार नियोजन को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिये था। स्वास्थ्य 
मंत्रालय के पास जो आँकड़े हैं उन्हें देखते हुये इस बात से इन्कार नहीं किया जा 
सकता कि जब तक पुनरुत्थान आयु वर्ग के दम्पत्तियों में से 40 प्रतिशत को तुरन्त और 
कारगार ढँग से परिवार नियोजन की परिधि में नहीं लाया जाता, देश की जन्म दर को 
पर्याप्त स्तर तक नीचे ले आने का लक्ष्य कदापि पूरा नहीं किया जा सकेगा। देशवासियों 
की न्यूनतम आवश्यकताओं का साभरण, साक्षरता, कल्याणकारी कार्यक्रम, ग्रामीण 
विकास कार्यक्रम आदि को जब तक परिवार कल्याण कार्यक्रम के साथ जोड़ा नहीं 
जायेगा तब तक "छोटा परिवार सुखी परिवार' जैसी बात जनमानस के मस्तिष्क में 
अपना स्थान नहीं बना सकती है। 
द योजना आयोग को चाहिये कि दीर्घकालीन उद्देश्य की दृष्टि से 
जनसंख्या, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास को आपस में मिलाकर चले। इसके 
लिये केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों में तालमेल होना अति आवश्यक है। जहाँ तक परिवार 
नियोजन को जन सहयोग द्वारा सफल बनाने का प्रश्न है सातवीं योजना में कवल आशा 


व्यक्त की गई थी कि स्वयंसेवी संस्थायें तथा जनमत को प्रभावित करने वाले व्यक्ति 











इस क्षेत्र में सक्रिय सहयोग दे सकेंगे। लड़कियों के लिये विवाह की न्यूनतम आयु 48 
और लड़कों के लिये 24 वर्ष तो की गई है परन्तु विवाहों के पंजीकरण की पर्याप्त 
व्यवस्था न होने के कारण इस कानूनी कदम से जनसंख्या रोकने में अधिक सहायता 
मिलने के आसार नहीं है। जनसंख्या सीमित रखने के लक्ष्य तभी सफल हो सकते हैं 
जब महिलाओं का सामाजिक स्तर ऊँचा हो तथा परिवार का आकार निर्धारित करने में 
उनका पूरा हाथ हो यह भी खेद का विषय है कि सातवीं योजना के 'एप्रोच पेपर' में देश 
की महिलाओं का दर्जा गिरने के मूलभूत कारणों का कोई विश्लेषण ही नहीं किया गया है। 
हमारी जनसंख्या नीति बेहद संकीर्ण है। हमने केवल परिणाम को ही 
ध्यान में रखा है, गुणात्मक पहलू पर विचार नहीं किया है। परिणात्मक पहलू में निम्न 
विषय आते है - 
4. जनसंख्या की अत्यधिक मात्रा । 
2. ऊँची जन्म एवं मृत्यु दर | 
3. भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाब अर्थात्‌ ऊँचा जनघनत्व। 
4. ऊँचा आश्रित अनुपात | 
5. कार्यशील जनसंख्या की कमी | 
6. बेरोजगार एवं छिपा हुआ बेरोजगार 
7. शहरी क्षेत्रों में जनकेन्द्रीकरण | 
यदि भारतीय जनसंख्या नीति का विश्लेषण किया जाये तो पता चलता 
कि अभी हम जनसंख्या की मात्रा के जाल में फंसे है। मात्र जन्मदर व मृत्युदर के 
आँकड़े हमारी चिन्ता के विषय बने है। जनघनत्व, आश्रित अनुपात, कार्यशील जनसंख्या 
की कमी आदि अनेक मुद्दे जो परिमाणात्मक पहलू के ही अंग, हमारी नीति के अंग 
नहीं बन पाये है। जहाँ तक गुणात्मक पहलू का प्रश्न है, इसमें अनेक विषय आते है - 
4. नीची आयु प्रत्याशा। 


2. व्यापक निरक्षरता। 











हा 
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3. दुर्बल स्वास्थ्य | 
4. नीची श्रम उत्पादकता | 
5. जोखिम लेने की क्षमता का अभाव आदि | 
भारतीय जनसंख्या नीति ने अभी गुणात्मक पहलू की देहरी पर भी कदम 
नहीं रखा है। स्वास्थ्य सम्बन्धी कतिपय कदम उठाये गये है। जो जनसंख्या नीति के 
नहीं वरन्‌ जनस्वास्थ्य के विषय हैं| 
आवश्यकता इस बात की है कि एक समन्वित जनसंख्या नीति अपनायी 
जाये जिसमें शिशु स्वास्थ्य, महिला कल्याण, मातृत्व, विधवा विवाह, दहेज, साक्षरता 
आदि तमाम विषयों पर न केवल विधान बनाया जाये वरन्‌ जन जागृति भी की जाये 
ताकि इन समस्याओं के प्रति जनता जागरूक हो जाये । ््ि 
हिन्दी भाषी राज्यों में परिवार नियोजन आन्दोलन बहुत दुर्बल है अत: उन 
राज्यों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। द 
भविष्य में जो भी परिवार कल्याण कार्यक्रम बनाया जाये उसमें कुछ 
प्रभावी प्रोत्साहन एवं हतोत्साहन की व्यवस्था हो | कुछ प्रमुख सुविधायें निम्न हैं जिनको 
वरीयता दी जा सकती है - 
4. आवासीय भूखण्ड अथवा भवन का आवंटन | 
2. आवास निर्माण हेतु ऋण । 
3. बैकों से ऋण सम्बन्धी सुविधायें | 


4. भूमिहीनों को भूमि का आंवटन | 


में आरक्षण | 





5. सरकारी सेवाओं 
6. नि: शुल्क शिक्षा, चिकित्सा सुविधायें आदि | 
यदि भविष्य सम्बन्धी प्रभावी कार्यक्रम बनाया जाये तो उसमें समस्या का 


आकार भलीभौति जान लेना आवश्यक है। प्रत्येक 40 वर्ष में 45 प्रतिशत भी जनसंख्या 


बढ़ी तो कम से कम 4.5 मिलियन की प्रतिवर्ष नसबन्दी तो आगे की वृद्धि को रोकने के 
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लिये आवश्यक है। इस समय जितनी स्त्रियां पुनरुत्पादन आयु-वर्ग से बाहर जा रही 
है उसकी तीन गुनी प्रवेश करती है, युवा स्त्रियों की प्रजनन क्षमता निवर्तमान स्त्रियों की 
तीन गुनी होती है। अतः यह स्पष्ट है कि मात्र वैधानिक व्यवस्था कर देने या शासकीय 
ढाँचा प्रस्तुत कर देने से ही यह समस्या नहीं सुलझेगी वरन्‌ इसके लिये एक विशाल 
जन-आन्दोलन चलाया जाना आवश्यक है जिसमें लोग स्वयं आगे आये और छोटे 
परिवार की नीति अपनायें | 

भारत में जनसंख्या नियन्त्रण की नीति को सफल बनाने के लिये 
आवश्यक है कि सामाजिक वातावरण में कुछ संरचनात्मक परिवर्तन किये जाये। 
प्रजननता न केवल एक जैविक घटक है वरन्‌ उसमें समाज की सभी प्रकार की 
परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। अत: उन सभी सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन लाना 
होगा जो नियोजन के मार्ग में बाधक है। परिवार नियोजन के मार्ग में एक बाघा लड़के 
को लड़की से श्रेष्ठ मानना है। समाज के सभी वर्गों में कम से कम एक लड़के की 
अनिवार्यता पर बल दिया जाता है। ओ. आर. जी. के अध्ययनानुसार जिन व्यक्तियों से 


यह प्रश्न पूछा गया कि क्‍या आप विश्वास करते हैं कि प्रत्येक दम्पत्ति का पुत्र होना 


चाहिये तो 86 प्रतिशत ने यह उत्तर दिया कि वंश को बनाये रखने के लिये कम से कम 


एक पुत्र होना अनिवार्य है पुत्रों की वांछनीय संख्या पर 25 प्रतिशत ने एक पुत्र, तो 40 
प्रतिशत ने दो पुत्र आवश्यक बताये तथा शेष व्यक्तियों ने तीन या उससे अधिक पुत्रों 
की आवश्यकता व्यक्त की | अध्ययन ने यह भी बताया है कि अधिकांश दम्पत्ति लड़का 


व लड़की दोनों चाहते हैं। लड़के की अनिर्वायता परिवार नियोजन के मार्ग में बाधक बन 


जाती है जबकि दो या तीन लड़कियों वाला दम्पत्ति नसबन्दी कराने को तत्पर नहीं होता 


| अत: समाज में इस प्रकार की सामाजिक स्थिति लाईं जानी आवश्यक है कि लड़की 
भी लड़के के ही भाँति माता-पिता के लिये एक पूँजी साबित हो | इसके लिये दहेज प्रथा 


बन्द करना आवश्यक है। 
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भारतीय सामाजिक आधार पटल पर दृष्टिपात करने से पता चलता है 

एक सामान्य भारतीय का जीवन लगातार संघर्ष का जीवन है, जिसमें वह प्राय: हार 
जाता है, उठता है, गिरता है फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है। उसकी 
वृद्धावस्था के लिये न कोई बचत है न बीमा, न पेन्शन है और न कोई आवास, यदि 
उसके बुढ़ापे का कोई सहारा है तो उसका लड़का या लड़की | इन्हीं सन्‍्तानों के लिये 
वह जीवन भर प्रयत्न करता है अतः यदि ऐसी सामाजिक व्यवस्था बन जाये कि उसे 
वृद्धावस्था में पेंशन तथा अन्य सुविधायें मिलने लगे तो वह बच्चों के प्रति इतना जागरुक 


नहीं होगा। 


५ 


सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि परिवार नियोजन सम्बन्धी उपकरणों का 
ज्ञान होने पर भी उन्हें बहुत कम प्रयोग में लाया जा रहा है। वस्तु स्थिति यह है कि 
लोगों को इस कार्यक्रम का ज्ञान है, अनेक उपकरण उपलब्ध है, लोग इनकी जरुरत 
महसूस करते हैं, इन. सबके बावजूद भी इनका प्रयोग नहीं करते है| इसके प्रमुख कारण 
वे भ्रान्तियाँ है जो जन-मानस में व्याप्त है। उदाहरणार्थ-यह धर्म विरुद्ध है, इससे 
शारीरिक कमजोरी आ जाती है, इसके परवर्ती प्रभाव बुरे पड़ते है, यह प्रकृति के विरुद्ध 
है आदि | इन भ्रान्तियों को दूर करने के लिये ऐसे व्यक्तियों को परिवार नियोजन विभाग 
में प्रेरक बनाया जाना चाहिये जिन्होंने नसबन्दी करा ली है। “हमारी समस्या और भी 
गम्भीर है कि हम बिना समय खोये भारत के परम्परागत समाज में ऐसे उपायों को लागू 
करना चाहते है जिनसे जन्मदर में तीव्र दर से कमी हो |6 

यद्यपि इस प्रश्न का अभी तक कोई उत्तर नहीं ढूंढा गया है। भारत की 
वर्तमान जनसंख्या नीति में भी किसी कठोर कदम की व्यवस्था नहीं है। कंवल 
प्रोत्साहनों एवं प्रचार माध्यमों के द्वारा जन्म-दर घटाने पर बल दिया गया है। जो कुछ 
भी प्रस्तावित नीति है उस पर कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है या यूँ कहा जाना 


चाहिये कि समस्त कार्यक्रम केवल कागजी कार्यवाही तक ही सीमित रह गया है।. 
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परिवार नियोजन की सफलता के लिये अभी तक कोई ऐसी उपर्युक्त 
विधि नहीं निकल पायी है जो भारतीय परिस्थितयों में अनुकूल हो। भारत के लिये 
अनुकलतम विधि में निम्न विशेषतायें होनी चाहिये । 
4... परिवार नियोजन का उपाय बहुत सस्ता होना चाहिये | 
2. वह पूर्णरुपेण प्रभावशाली होना चाहिये । 
3. उसका प्रयोग बहुत सरल होना चाहिये | 
4... उपाय के कोई अवांछनीय प्रभाव नहीं पड़ने चाहिये | 
5... उपाय इस प्रकार का होना चाहिये कि उसे पारस्परिक व अविकसित समाज भी 
प्रयोग में ला सके | 
6... उपाय से सामाजिक मूल्यों एवं परम्परागत भावनाओं को ठेस नहीं लगनी चाहिये | 
भारत में इस ओर अनुसंधान जारी है अनेक नये-नये उपाय विकसित हो 
रहे है। आशा है वैज्ञानिक निकट भविष्य में इस प्रकार का कोई उपाय ढूंढ लेगे जिससे 
जनसंख्या की मात्रा को इच्छानुसार नियमित करने में मदद मिलेगी | 
भारत में जनसंख्या नीति के अन्तर्गत अपनायें गये 
परिवार नियोजन कार्यक्रम का मूल्यांकन 
पिछले 50-55 वर्षों के दौरान हमारे देश की विभिन्‍न योजनाओं के 
अन्तर्गत जनसंख्या की वृद्धि को नियन्त्रित करने के लिये जो नीति अपनायी गयी तथा 
उसके लिये जो एक बड़ी मात्रा में व्यय भी किया गया उन सबके परिणामस्वरुप भी 
2004 की जनगणना के परिणाम यह बताते है कि आज भी हमारी सरकार जनसंख्या 
की समस्या को हल करने में सफल नहीं रही है और जनसंख्या अभी भी तीव्रगति से 
बढ़ती जा रही है। वास्तव में जनसंख्या की वर्तमान समस्या को हल करने के लिये एक 
| बड़ी रचनात्मक नीति की आवश्यकता है जो दुर्भाग्य से हमारी सरकार बनाने में असफल 


रही है। हमारे देश में सरकार के द्वारा प्रजनन दर में गिरावट लाने के उपायों के दौरान 





ि 


जीवन स्तर में महत्वपूर्ण सुधार आदि प्रमुख 


जनसामान्य में शिक्षा का विस्तार तथा उनके 








कक * 
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तत्वों की उपेक्षा की है, जबकि वास्तविकता यह है कि इन दो तत्वों की उपेक्षा के साथ 
विश्व में कहीं भी जनसंख्या वृद्धि की दर नहीं गिरायी जा सकी है। 

हमारे देश में जनसंख्या को नियन्त्रित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के 
लिये एक ऐसे सामाजिक माहौल में परिवार नियोजन कार्यक्रम पर अधिक विश्वास किया 
गया कूल मिलाकर हमारे देश में अब तक सरकार की जनसंख्या नीति में निम्नलिखित 
महत्वपूर्ण कमियाँ रही हैं जिनके कारण सरकार को सफलता नहीं मिल सकी है। 
4. संतति निरोध के उपकरणों पर अनावश्यक जोर दिया जाना -: 

बी0 आर० सेन के अनुसार “भारत में समस्या को ठीक प्रकार से समझा 
ही नहीं गया है। अब तक इस विश्वास के आधार पर कार्यक्रम बनाये गये हैं कि संतति 
निरोध उपकरणों का उत्पादन बढ़ाकर और प्रतिबंधक अवरोधों को प्रोत्साहन देकर ही 
समस्या को हल किया जा सकता है। हमने जनसंख्या नीति पर कभी इस पहलू से 
विचार ही नहीं किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनसाधारण के जीवन स्तर को ऊंचा 
उठाया जायें, क्योंकि उनकी गरीबी उन्हें पुनरुत्पादन के लिये प्रेरणा देती है और यह 
वह वर्ग है जिसका जनसंख्या की समस्या को गम्भीर बनाने में सबसे ज्यादा योगदान 

| भारतीय आयोजक तथा भारत सरकार शायद आर्थिक विकास और जनसंख्या वृद्धि 
के बीच में जो सम्बन्ध है, उसे भी सही प्रकार से समझ पाने में असमर्थ रहे हैं| यदि ऐसा 
न होता तो निवेश का स्वरुप भिन्‍न होता और कृषि पर आधारित उद्योगों को प्राथमिकता 
क्रम में ऊँचा स्थान दिया गया होता [47 
2. परिवार कल्याण कार्यक्रम में अनिवार्य बंध्याकरण की अनुपयुक्तता -: 
इसमें संदेह नहीं है कि जन्मदर को नीचा लाना राष्ट्रीय दृष्टि से काफी 

आवश्यक है और इसे सरकारी आयोजन में ऊँची प्राथमिकता मिलनी चाहिये। दरअसल 
विकास और परिवार नियेजन कार्यक्रम प्रतियोगी न होकर एक दूसरे के पूरक है जो 
मिलकर जन्मदर को नीचा ला सकेंगे। इस सम्बन्ध में 'प्रवीन विसारिया' का निम्न कथन 


बहुत ही सन्तुलित विचार मालूम देता है कि बलात्‌ नसबन्दियाँ करना उचित नहीं है 
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जनसामान्य को समझाना तथा मौद्रिक-क्षतिपूर्ति करना एवं सामूहिक प्रेरणा देना ही 
सर्वश्रेष्ठ नीति होगी। परिवार को सीमित करने के लिये नसबन्दी की प्रभावशीलता के 
बावजूद प्रेरणाओं का आधार बच्चों की शिक्षा होना चाहिये ना कि नसबन्दी कराये जाने 
का सबूत । दूसरे शब्दों में व्यक्तिगत दम्पत्तियों को परिवार नियोजन की कोई सी भी 
विधि अपनायी जाने के लिये स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिये 48 

इस सम्बन्ध मे सरकारी दबाव न केवल अनैतिक और मानवीय मूल्यों के 
विरुद्ध है, बल्कि लोग इसका भारी विरोध करते है। भारत में आपात्‌कालीन स्थिति में 
बंध्याकरण के लिये सरकार द्वारा डाले गये दबाव के प्रति जिस तरह प्रतिक्रिया हुई 
उसका सम्पूर्ण परिवार नियोजन कार्यक्रम पर बुरा प्रभाव पड़ा। 

3. परिवार नियोजन के सम्बन्ध में बदलते हुये दृष्टिकोण - 

“पिछले साढ़े पांच दशकों के दौरान अपनाये गये परिवार कल्याण के 
विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि जन्मदर को 25 प्रतिहजार पर लाने का लक्ष्य तब 
से लेकर अब तक अपनी जगह बना हुआ है अर्थात्‌ उसे प्राप्त नहीं किया जा सका है 
और इसका मुख्य कारण उच्च स्तर पर लिये गये निरंकुश, स्वेच्छाचारी एवं गैर 
रचनात्मक स्वभाव के निर्णय रहे है। वास्तव में भारत में परिवार कल्याण योजनायें 
इसलिये असफल रही है कि निर्णय लेने के सम्बन्ध के एक के बाद एक भयंकर भूल 
की गई जो आगे आने वाले निर्णयकर्ताओं द्वारा बढ़ायी जाती रही 49 

4950 के दशक के आरम्भ में पश्चिमी देशों की नकल में हमारे देश में भी 
जनसंख्या नियंन्त्रित करने के लिये "क्लीनिक उपागम” अपनाया गया परन्तु भारत में 
विद्यमान परिस्थितियाँ यूरोप और अमेरिका की परिस्थितियों से बहुत भिन्‍न हैं | अतः यह 
नीति कामयाब न हो सकी | निर्णय लेने वालों को जब यह अनुभव हुआ कि क्लीनिक 
उपागम परिवार नियोजन के कार्यक्रम को नहीं बढ़ा पायेगा तो 'एक्सटेन्शन उपागम' 


लागू किया गया। जब यह नीति भी असफल 





अपना लिया जिसे अमेरिका की नकल 


रही तो अधिकारिक स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रमों में बल प्रयोग किया जाने लगा 
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और एक नया दृष्टिकोण विकसित हुआ जिसे “कैम्प उपागम” कहा जा सकता है 
जिसका सबसे अधिक गन्दा रुप आपातकाल के दौरान देखने में आया। 

डी0 बनर्जी के अनुसार राजनीतिक नेतृत्व ने परिवार नियोजन कार्यक्रम 
को भंयकर रुप से बिगाड़ दिया है। उनके मतानुसार जब देश में सामाजिक, आर्थिक 
और राजनैतिक परिवर्तन होगे तभी देश के परिवार नियोजन कार्यक्रम में जरुरी 
परिवर्तन होगें और इसके फलस्वरुप जन्मदर नीची हो सकेगी |" 

इसके अतिरिक्त हमारे देश में जनता के लिये यौन शिक्षा एवं जनसंख्या 
शिक्षा की आवश्यकता की ओर भी ध्यान नहीं दिया है बल्कि इनकी उपेक्षा ही की गयी 
है और यही कारण है कि जनसंख्या वृद्धि का खतरा हमारे सिर पर मंडरा रहा है| 
भारतीय जनसंख्या नीति - 

जनांकिकी दृष्टिकोण से किसी देश की जनसंख्या चाहे वह अविकसित 
हो या विकसित कुछ परिस्थितियों में एक गम्भीर समस्या बन सकती है। आज संसार 
के सम्मुख जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है। जनसंख्या की दूसरी समस्या अनुत्पादक 
आयु वाले लोगों की अधिकता है। लेकिन सबसे प्रमुख जनसंख्या की समस्या उसकी 
गुणात्मक एवं संख्यात्मक समस्या है। गुणात्मक दृष्टिकोण से समाज में उत्पन्न होने 
वाले प्रत्येक बच्चे को समाज में स्वस्थ रुप से पलने का अधिकार है। अतः अन्धापन, 
बहरापन और अन्य प्रकारों के मानसिक विकारों को दूर करके समाज की सुन्दर तस्वीर 


प्रस्तुत की जा सकती है| संख्यात्मक दृष्टिकोण से देश के लिये अनुकलतम जनसंख्या 


का होना वांछित है। “अनुकूलतम संख्या वह है जो अधिकतम उत्पादन, उच्च जीवन 


स्तर, राजनैतिक स्थिरता, आर्थिक सुरक्षा, पर्याप्त स्वतन्त्रता और सांस्कृतिक मूल्यों को 
प्राप्त करने में सहायता देती है। सर जूलियन हक्सले के अनुसार - “आधुनिक सभ्यता 
को सुरक्षित रखने के लिये अयोग्यों की आवश्यकता नहीं है ।“20 


भारत के लिये संख्यात्मक अनुकूलतम आकार क्‍या होना चाहिये इस पर 





अनेक मतभेद है परन्तु भारतीय जीवन स्तर अत्यन्त निम्नकोटि का है इस पर कोई 
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मतभेद नहीं है, अतः जनसंख्या स्तर को ऊँचा उठाना भारतीय सरकार के लिये 
महत्वपूर्ण है। गुणात्मक दृष्टिकोण से स्तर क्‍या होना चाहिये ? आदि के निर्धारण एवं 
उनकी प्राप्ति हेतु नीति निर्माण के लिये निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। इस 
बात को ध्यान मे रखते हुये भारत सरकार ने निम्न बिन्दुओं पर विचार किया है। 
भारतीय जीवन - स्तर - 
भारत में औसत नागरिक का जीवन स्तर क्‍या है ? जीवन स्तर के 

अन्तर्गत सभ्य मानव की मूलभूत आवश्यकताओं का उपयोग स्तर लिया जाता है जैसे 
_ खाद्यान्न, वस्त्र, आवास के अवसर, स्वास्थ्य सुविधायें, आराम एवं कुछ सांस्कृतिक 
सुविधायें ली जाती हैं। भारतवर्ष में इनसे सम्बन्धित आधुनिक आँकड़े उपलब्ध नहीं है, 
परन्तु भारत में सामान्य जनता के जीवन स्तर पर विशेषकर ग्रामीण जीवन स्तर पर 
दृष्टि डालने से उनकी दीन-हीन दशा का अनुमान लगाया जाता है। भारत की 
पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयास किया जा रहा है। 
परन्तु अभी भी अन्य देशों की तुलना में यह बहुत कम है। 
4. खाधानन का उचित वितरण भारत की सबसे बड़ी समस्या है -: संयुक्त राष्ट्र 
संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार पांच में से चार या विश्व की 80 प्रतिशत जनसंख्या अर्द्ध 
भूखी है। ये लोग अमरीकन, कनेडियन या यूरोपीय कूट॒म्बों के भोजन के 'डिशो' को 

निकट भविष्य में प्राप्त नहीं कर सकते। भारतीयों को 4960 में केवल 4950 कैलोरी 
ऊर्जा प्रतिदिन प्राप्त होती थी, जबकि आवश्यकता 2500 से 3000 कैलौरीज की है। 





इसके विपरीत कनाडा, संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोप के निवासियों को प्रतिदिन 
3000-3200 कैलोरीज ऊर्जा मिलती है। इस दृष्टिकोण से भारत की 50 मिलियन 
जनता को असनन्‍्तुलित आहार प्राप्त होता है असन्तुलित आहार के कारण 'भारत में 
व्यापक रुप से अस्वस्थता, बीमारी आदि पायी जाती है। जिससे राष्ट्रीय उत्पादकता, 


मानसिक एवं शारीरिक क्षमता में ह्यास होता है। 
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2... वस्त्रों' की आवश्यकता भारतीय गर्म जलवायु के कारण कम होती है लेकिन 
कई मिलियन भारतीय अर्द्ध नग्न है, प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति भारत में वस्त्रों का उपयोग बीस 
मीटर से भी कम है। जलवायु और कृषि की प्रधानता को देखते हुये उपयोग का स्तर 
काफी कम है| 

3. 'आवास' की व्यवस्था भी उचित नहीं है। भारत में महलों और बड़े आवासों में 
करीब एक मिलियन से कम लोग रहते है, लेकिन अधिकांश लोग विशेषकर सम्पूर्ण 
ग्रामीण जनता को आवास के लिये आवश्यक न्यूनतम आवश्यकतायें भी उपलब्ध नहीं 
है। शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव के कारण जमीन बहुत मंहगी हो गयी है। 
फलस्वरूप शहर बहुत घने हो गये हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि के अनुपात से बहुत कम 
आवासों की व्यवस्था की जा रही है, साथ ही साथ प्रतिवर्ष कई मकान बाढ़ और मरम्मतों 
के अभाव में गिर रहे हैं। फलस्वरूप शहरों के फुटपाथों पर लाखों भारतीय सोते है | 

4. जहाँ तक 'शिक्षा' का सम्बन्ध है विश्व की आधी आबादी साक्षर नहीं है। विश्व 
की दो तिहाई आबादी एशिया में रहती है और इस आबादी का 70 प्रतिशत अशिक्षित 
है। भारतीय सरकार, शिक्षित शिक्षिकों, पाठ्य पुस्तकों, शालाभवनों और उपकरणों की 
पूर्ति करने में कठिनाई अनुभव कर रही है। प्रजातन्त्र की रक्षा के लिये शिक्षा आवश्यक है | 


संक्षेप में पिछले दो दशकों में भारत के कृषि और औद्योगिक उत्पादन ' 





पर्याप्त वृद्धि हुई है, परन्तु भारतीय जनता के जीवन स्तर में विशेष सुधार नहीं हुआ है| 
भारतीय गरीबी का मुख्य कारण प्रति व्यक्ति आय है। अतः भारत की मूलभूत आर्थिक 
समस्या जनांकिकी की ही है, जिसे उचित जनसंख्या नीति के द्वारा हल करने का प्रयास 
किया जा रहा है। 

ऐसी परिस्थितियों में भारत के लिये कौन सी उचित जनसंख्या नीति 





होगी 'मिरदाल' की जनसंख्या नीति की परिभाषा इस ओर संकेत करती है - 
“विस्तृत अर्थ में जनसंख्या नीति वस्तुतः सामाजिक नीति ही है... 


जनसंख्या के कार्यक्रम को स्वयं सामाजिक जीवन के सम्पूर्ण ढाँचे के अनुरुप कार्य 











करना चाहिये, उसे सामाजिक नीतियों पर प्रभाव डालना चाहिये और अन्य नीतियों से 
प्रभावित होना चाहिये। जनसंख्या संकट का यदि हम विवेक से सामना करना चाहते है 
तो हमें समस्त सामाजिक उद्देश्यों व कार्यक्रमों पर विचार करना पड़ेगा।'2॥ 
जबकि 'जेराव' के अनुसार “जनसंख्या की समस्या के हल हेतु जो उपाय 
किये जा रहे है, उन्हें ही जनसंख्या नीति के अन्तर्गत लिया जा सकता है। इस नीति 
में मुख्यतः जनसंख्या वृद्धि अथवा निरोध दोनों ही शामिल है [22 
देश की जनसंख्या के आकार एवं संगठन में मानसून की असफलता, 
दवाई के अविष्कारों, मशीनों के आविष्कार, भूकम्प या युद्ध आदि के कारण परिवर्तन 
उत्पन्न होता है। सरकारी विधानों के द्वारा देश की जनसंख्या के आकार एवं संगठन 
पर नियन्त्रण रखने का प्रयास किया जाता है। डा0 चन्द्रशेखर के अनुसार 'जनसंख्या 
नीति प्रजातांत्रिक और धनात्मक होनी चाहिये। अतः उन्होंने भारत जैसे अर्द्ध विकसित 
देशों की जनसंख्या नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित पांच तत्वों को शामिल किया है - 
4. वैज्ञानिक कृषि विकास | 
2. बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण | 
3. स्थानीय दबाव को कम करने के लिये अन्तरक्षेत्रीय गतिशीलता | 
4. आवास | 
5. जन्मदर पर नियन्त्रण। 23 
. क़्षि विकास -: 
पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा भारतवर्ष में कृषि उत्पादन बढ़ाने का 
प्रयास किया जा रहा है तथापि इस लक्ष्य में आंशिक सफलता ही प्राप्त हुई है। कई 
विधियों को अपनाकर कृषि में प्रति एकड़ एवं प्रति व्यक्ति कृषि उत्पादन बढ़ाने का 
प्रयास किया जा रहा हे। जापान, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरीका की तुलना में प्रति 


इकाई कृषि उत्पादन क्षमता भारत में बहुत कम है। 
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भारत कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये अकृषि जोतो पर कृषि करने को 
प्रोत्साहित कर रहा है। फालतू पड़ी भूमि पर खेती करने कर प्रयास किया जा रहा है 
अतः: विनियोग की मात्रा इस क्षेत्र के लिये बढ़ रही है। 
2. औद्योगीकरण -: 

भारत में स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का पर्याप्त 
विकास किया गया है। भारत का औद्योगीकरण मुख्य तीन बातों के लिये वांछित है 
पहला ग्रामीण क्षेत्रों के लिये अर्द्ध बेकारों, छिपे बेकारों आदि को कारखानों या छोटे छोटे 
ग्रामीण उद्योगों में रोजगार दिया जा सकता है, दूसरा बड़े पैमाने में आवश्यक वस्तुओं 
और सेवाओं का उत्पादन कुशल श्रमिक तथा क्लिष्ट मशीनें करती हैं जिससे प्रति 
व्यक्ति उपमोग और आय दोनों में वृद्धि होती है, तीसरा नियोजित और सफल 
औद्योगीकरण के कारण नये नगरीय ढ़ाँचों का निर्माण होता है जिससे शिक्षा, प्रशिक्षण 
छोटे नियोजित परिवारों आदि का विस्तार होता है। अत: भारत को औद्योगीकरण की 
गति अवश्य तेज करनी चाहिये साथ ही उत्पादकता दर में वृद्धि करना चाहिये | 
3. अन्तरक्षेत्रीय श्रम गतिशीलता -: 


भारतीय जनता घर पर ही रहना पसन्द करती है अगतिशीलता के पीछे 
भारतीय समाज की क्लिष्ट संरचना है जिसके अन्तर्गत जाति प्रथा, विभिन्‍न भाषा, धर्म, 
भोजन. प्रान्तीय विभिन्‍नता आदि है, स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ ये तत्व दूर न होकर और 


कठोर हुये हैं। भारतीय सरकार का “भावात्मक राष्ट्रीय एकता का नारा भी सफल नहीं 
हुआ है। अतः भारत के कुछ प्रान्तोंमें जनसंख्या दबाव बहुत अधिक है तो कुछ प्रान्तों 
में कम | 
4. भारतीय उत्प्रवासन या वर्हिंगमन -: 

जनसंख्या के दबाव को हल करने के लिये डा0 मुखर्जी और डा0 
चन्द्रशेखर ने दूसरे देशों में जैसे - अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा आदि देशों में 


प्रवास का सुझाव दिया है आधुनिक समय में अन्तराष्ट्रीय प्रवास का सुझाव अव्यावहारिक 














गया है, क्‍योंकि सभी राष्ट्रों ने प्रवास पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। 


5. जन्म दर पर नियन्त्रण - 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ से ही भारतीय सरकार परिवार नियोजन को 
प्रोत्साहन दे रही है। भारत सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्वैच्छिक परिवार 
परिसीमन की नीति अपनाई तथा इस पर 65 लाख रुपये खर्च किये जाने का उद्देश्य 
था परन्तु 48.5 लाख रुपये ही खर्च किये जा सके। 
भविष्य के लिये डा0 चन्द्रशेखर ने कुछ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख इस 
संदर्भ में किया है जैसे - 
4. जितने परिवार नियोजन सर्वेक्षण किये गये उससे पता चलता है कि सब 
जातियों, धर्मों को मानने वाले और आयु वर्गों के 70 प्रतिशत माता-पिता परिवार 
नियोजन के पक्ष में है। लेकिन और अधिक परिवारों को चिकित्सालयों में 
प्रशिक्षण और जानकारी देना आवश्यक है। द 
2. सरकार को और अधिक व्यय करना चाहिये तथा सरकार को बोनस, इनाम तथा 
अन्य प्रकार के प्रलोभनों को शल्य चिकित्सा के लिये देना चाहिये | 
3. जैसा कि सर जूलियन हकक्‍्सले ने सुझाव दिया है कि जनसंख्या नियंत्रण 
मंत्रालय की प्रथक स्थापना करनी चाहिये जिससे जनसंख्या सम्बन्धी समस्याओं 


पर विशेष ध्यान दिया जा सके। 
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अध्याय - षष्ट 
जनसंख्या शिक्षा 


जन से जन परस्पर मिलकर निर्मित जन समुदाय का आकार जब निरन्तर बढ़ता 





गया तो उसे जनसंख्या के नाम से गिनने की आवश्यकता हुई। सामुदायिक जीवन 
के प्रारम्भ से ही मानव इस बात का अनुभव करता आ रहा है कि समाज में जनसंख्या 
की वृद्धि और कमी से तत्कालीन समाज की संरचना, स्वरुप, आंकाः और प्रकार में 
परिवर्तन हो जाता है। समूह की सदस्य संख्या अधिक हो जाने पर जीवन की मूलभूत 
आवश्यकताओं-भोजन, वस्त्र, आवास तथा यौन संतुष्टि की माँग बढ़ जाती है और जब 
उस माँग की पूर्ति उचित मात्रा में, समय पर नहीं हो पाती तो हर सदस्य का जीवन 
अभावग्रस्त और संघर्षमय बन जाता है। परिणामस्वरुप सामाजिक ढाँचे में अनेक 
परिवर्तन होते चले जाते हैं। अतः जनसंख्या वृद्धि से जनसंख्या की लघुतम इकाई-व्यक्ति 
से लेकर परिवार, समाज, देश एवं सम्पूर्ण विश्व की प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया प्रभावित 
होते है जिसकी उपेक्षा स्वयं जनसंख्या के लिए घातक तथा विनाशक रूप धारण कर 
विकराल विस्फोटक स्थिति का निर्माण कर लेती है| वह स्थिति होगी-जब जन ही जन 
का जनक नहीं बल्कि स्वयं भक्षक बन जायेगा। प्रकृति के संतुलन नियम के अनुसार 
कई जीव-जन्तु स्वयं की तीव्र गति से बढ़ती हुईं संख्या को नियन्त्रित करने के 


लिए-ताकि स्वयं के जीवन की रक्षा हो सके-स्वयं के अंश से उत्पादित संतति का 





'भक्षण कर लेते हैं और अपनी सुख सुविधा के अनुसार अपनी सख्या के सनन्‍्तुलन को 
बनाए रखते हैं। परन्तु यह 'सन्तुलन नियम” मानव जाति और उसकी संतति पर लागू 
नहीं हो सकता। कारण मानव कभी भी अपनी संतति का भक्षण नहीं कर सकता 

_अतएव आवश्यकता है कि मानव अपनी संख्या के संतुलन को बनाये रखने के लिए 
अपने स्वयं के प्रजनन को नियन्त्रित कर ले इसके लिए “जनसंख्या शिक्षण' का अध्ययन 


अनिवार्य होना चाहिए। 
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एक अनुमान के अनुसार 2040 तक सबसे अधिक जनसंख्या वाले 50 
शहरों में से जो 40 शहर विकासशील देशों में होगें उन महानगरों में से अधिकतम नगर 
भारत में होगें, जिनमें कुछ की आबादी दो से तीन करोड़ तक होने की सम्भावना है। 
'एशियाई-पेसिफिक देशों की“ एस्केप कांफ्रेस, कोलम्बो 4982 के विचारकों तथा सेक्रेटरी 
एस0० ए0० किब्रिया-ने इस बढ़ती हुई विकट जनसंख्या समस्या को सीधे तथा तुरंत 
प्रभावित कर अंकुश में लाने वाले कुछ कठोरतम एवं अनिवार्य उपायों को क्रियान्वित 
करने का सुझाव दिया जिस पर हमें विशेष रुप से न केवल ध्यान देना चाहिए बल्कि 
तुरन्त ही जनसंख्या वृद्धि को नियन्त्रित करने के लिये कदम उठाने चाहिए । कारण-हमें 
यह नहीं भूलना चाहिए कि विश्व की मात्र 4/2 प्रतिशत भूमि पर बसे भारत में सन्‌ 
2004 तक विश्व की कुल जनसंख्या का 46.87 प्रतिशत भाग सांस ले रहा है। अतः 
जनसंख्या शिक्षण का अध्ययन नई पीढ़ी के लोगों के लिए आवश्यक होना चाहिये। देश 
की अप्रत्याशित बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्याओं का सामना करने के लिए जनसंख्या 
शिक्षण विषय का एक महत्वपूर्ण गहन, गम्भीर, दीर्घकालीन भूमिका अदा कर सकेगा । 
जनसंख्या शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा -: 

जनसंख्या शिक्षा वह शिक्षा है जो विश्व, देश तथा राज्य की जनसंख्या 
के सभी पक्षों का ज्ञान दें | जनसंख्या और उसकी समस्याओं के प्रति ऐसी धारणाओं का 
तथा व्यवहार का विकास करने में सहायक हो जो व्यक्ति और राष्ट्र के लिए हितकारी 
हो। परन्तु इसका अर्थ सेक्स शिक्षा से एकदम भिन्‍न है। इस सम्बन्ध में जनसंख्या शिक्षा 


के प्रथम परिचायक कोलम्बिया यूनिवर्सिटी के टीचर्स प्रोफेसर सलान. आर. वेलेंड (रा: 


खग्कार, ग्रशक्रव) ने स्पष्ट रुप से कहा भी है कि -/ 7#0#४ ४#707४वें 82 #० ट0एफ्रिय्ं0त 
कफ दवेंशशंवाबवीआएर ॥72 कास्कांआएर 2 7907%/4767॥ 2बें;2वा0ह 45 है 75 पृद्धॉट बंसराई 7977 
हटड रवेंए्रटदाकिा 0/ टवैंडटदांका 07 विकओंए धएंफ 2. 7] 


जनसंख्या शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थी जनसंख्या प्रक्रिया 





की प्रवृत्ति एवं अर्थ, जनसंख्या की विशेषतायें, जनसंख्या परिवर्तन के कारण एवं परिणाम 
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तथा इन परिवर्तनों का अपने परिवार, अपने समाज तथा विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों के 
बारे में ज्ञान प्राप्त करता है ।2 

अत: जनसंख्या शिक्षा वह शिक्षा है जो जनसंख्या से अथवा मानव शक्ति 
या संसाधन से सम्बन्धित है। इस शिक्षा में जनसंख्या के आकार, जनसंख्या की वृद्धि 
या ह्यास, जनसंख्या संरचना, जनसंख्या में लैंगिक अनुपात, विवाह की आयु आदि 
विषयों का ज्ञान कराया जाता है। यह वह शिक्षा है जिससे न केवल आँकड़ो का ही पता 
चलता है बल्कि जनसंख्या वृद्धि या ह्यास के कारणों तथा उसके सामाजिक, आर्थिक, 
राजनैतिक एवं पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती 
है। इसी अनुक्रम में यदि जनसंख्या वृद्धि की गति तीव्र है और उसके फलस्वरुप मानव 
जीवन के विभिन्‍न पहलुओं पर कुप्रभाव पड़ रहा है तो हम यह भी जानकारी कर सकते 
हैं कि जनसंख्या वृद्धि की गति को कैसे कम किया जाये। 

संक्षेप में, जनसंख्या शिक्षा अत्याधिक जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं 


के विषय में गहन ज्ञान, समझ एवं जागरुकता प्रदान करता है, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति 
स्वयं अपने-अपने परिवार, समाज, समुदाय, देश और विश्व के जीवन-स्तर को उच्च 
एवं समृद्ध बना सकता है| 
“राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश” ने जनसंख्या शिक्षा की परिभाषा को 
इस प्रकार समझाया है, जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक प्रयास है जिसके द्वारा विभिन्‍न 
वर्गों, विशेषकर छात्र-छात्राओं, की विश्व के परिप्रेक्ष्य में देश प्रदेश व क्षेत्र की जनसंख्या 
स्थिति, जनांकिकी के प्रमुख तत्वों, जनसंख्या और पर्यावरण क॑ पारस्परिक सम्बन्ध, 
जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर प्रभाव आदि का बोध कराया जा 
सकेगा साथ ही जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं और जनसाधारण के जीवन-स्तर 
पर पड़ने वाले प्रभावों के विषय में भी जागरुक कराया जा सकेगा। अतः जनसंख्या 
शिक्षा न तो परिवार नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रम है, न यौन शिक्षा और न कोई प्रचार या 


विशिष्ट दीक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम है। 








4970 बैंकाक में यूनेस्कों द्वारा आयोजित एक गोष्टी ' 'जनसंख्या तथा 
पारिवारिक जीवन शिक्षण” में व्याख्या इस प्रकार की गई कि “ जनसंख्या शिक्षा एक 
ऐसा शैक्षणिक कार्य है जो शिक्षार्थियों को परिवार समाज राष्ट्र एवं समग्र विश्व की 
आबादी की परिस्थिति के विषय में स्पष्ट विचार प्रस्तुत करता है तथा इस संदर्भ में स्वयं 
के और देश के प्रति अपने कर्तव्य व्यवहार और उत्तरदायित्व की समझ व अनुभूमि 
विकसित करता है ।“3 

“अगस्त 4969 में बम्बई में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हुआ, जिससे 


जनसंख्या शिक्षण के विषय में इस प्रकार स्पष्टता की गई कि जनसंख्या शिक्षा का 


प्रमुख उद्देश्य यह होना चाहिए कि जिससे विद्यार्थी भली प्रकार समझ जाए कि परिवार 


के आकार को नियन्त्रण में रखा जा सकता है। जनसंख्या नियन्त्रण से देश के 
जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने और समृद्ध बनाने में सहयोग मिलता है। जनसंख्या शिक्षण 
से यह जागरुकता भी उत्पन्न की जा सकती है कि परिवार के सदस्यों के सर्वाग सुखों, 
स्वास्थ्य आर्थिक स्थिरता युवा पीढ़ी के आशामय भविष्य के लिए आज भारतीय परिवार 
को दो या तीन बच्चों के जन्म से ही समझौता करना चाहिए |4 
व्यक्ति, देश, समाज का कल्याण इसी में निहित है कि कृदुम्ब का स्वरूप 
छोटा है। उपरोक्त सभी व्याख्याओं के गहन, गम्भीर अध्ययन के पश्चात्‌ निम्न बातें 
स्पष्ट होती है - 
4. जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षणिक प्रक्रिया है| 
2. जनसंख्या शिक्षा विद्यार्थियों को जनसंख्या व उसकी गतिविधियों के विषय में 
जागरुक बनाती है। 

पी जनसंख्या शिक्षा जनवृद्धि के कारणों एवं उससे उत्पन्न होने वाले भंयकर 

परिणामों के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। 
4... विद्यार्थियों को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद परिवार के संदर्भ में 





. विवेकपूर्ण समझदारी पूर्वक निर्णय लेने में उचित मार्ग दर्शन करता है । 
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5... जनसंख्या वृद्धि के कारण जीवन-स्तर पर पड़ने वाले कुप्रभाव को दर्शाता है। 
6. जनसंख्या शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों में यह आत्मसात्‌ कराना है कि वर्तमान काल 
में कम संतति देश भक्ति ही नहीं वरन्‌ आने वाली पीढ़ी के प्रति नैतिक कर्त्तव्य 
भी है। 
जनसंख्या शिक्षा के द्वारा हम समझ सकते है कि जनवृद्धि से हमारे देश 
के लिए क्या-क्या नवीन समस्‍यायें उत्पन्न होगी तथा व्यक्तिगत जीवन स्तर पर क्या 
कुप्रभाव पड़ेगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आज की युवा पीढ़ी तथा कल की 
आने वाली पीढ़ी को इस बात के लिए पहले से ही तैयार करना है कि वे अपने परिवार 
व संतान के विषय में उचित ढ़ंग से विचार कर सके, विवेकपूर्ण निर्णय ले सकें | 
जनसंख्या शिक्षा का क्षेत्र एवं विषय सामग्री -: 
होसर (प्ल०प्रडथ) ने '0क्र्परॉभांणा 099 | 6 ०णांप्पाँश्ा में जनसंख्या 
शिक्षा के अध्ययन क्षेत्र के निम्नलिखित विषयों को व्यक्त किया- 
4. जनसंख्या वृद्धि : इतिहास-भूतकाल से लेकर वर्तमान समय तक | 
2. जनसंख्या वृद्धि : प्रवृति-भविष्य के लिए दृष्टिकोण, जन्मदर, मृत्यु-दर जनसंख्या 
का संक्रमण सिद्धान्त | 
3. जैविक और जातीय ज्ञान। 
4. जनसंख्या संयोजन : प्रव॒त्ति-भविष्य के लिये दृष्टिकोण, आयु, लिंग, सामाजिक 
आर्थिक, सांस्कृतिक विशिष्टताएं 
के संदर्भ में ज्ञान | 





5. जनसंख्या का आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तथ्यों 
6. जनसंख्या का वितरण | 
7. जनसंख्या अनुसंघान की पद्धतियां। 

'नेशनल कौंसिल ऑफ एजूकेशनल रिसर्च' ने 4970 में एक 'वर्कशाप' का 


आयोजन किया, उसमें जनसंख्या शिक्षा के विषयों की स्पष्टता निम्न प्रकार की गई है-: 
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4. जनसंख्या वृद्धि | 

2... स्वास्थ्य पोषण और जनसंख्या | 

3. जैविक तथ्य, पारिवारिक जीवन और जनसंख्या | 

4. जनसंख्या और आर्थिक विकास, सामाजिक विकास | 9०5० 

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुये यही स्पष्ट होता है कि जनसंख्या 

शिक्षा का मुख्य विषय जीवन स्तर को उन्‍नति की ओर ले जाना है। आज जनसंख्या 

शिक्षा की विषय-सामग्री में निम्नलिखित तथ्यों का समावेश किया जाता है - 

4. विश्व में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास का सामान्य ज्ञान तथा भारत की 
जनसंख्या वृद्धि के इतिहास का विशेष अध्ययन, जनसंख्या वृद्धि के कारण, 


का अध्ययन | 





प्रवत्ति तथा इससे उत्पन्न समस्याओं 
2. जनसंख्या में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक 


तथा राजनैतिक पहलुओं का देश के आर्थिक विकास पर पड़ने वाला प्रभाव। 


3... जनसंख्या में तेजी से होने वाली वृद्धि के परिणामस्वरुप परिवार के बड़े आकार 


का व्यक्ति, उसके पारिवारिक जीवन तथा रहन-सहन के स्तर पर प्रभाव। 
4. जनसंख्या में होने वाली तीव्र वृद्धि का पर्यावरण, खाद्यान्न, प्राकृतिक संसाधनों व 
जीवन-स्तर पर प्रभाव | 
5. प्रजनन क्रिया से सम्बन्धित प्राथमिक जानकारी | 
6. जन्मदर, मृत्युदर, प्रवास तथा जनसंख्या वृद्धि से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी | 
7. जनसंख्या नीति-अर्थ, उद्देश्य तथा क्रियान्वयन से सम्बन्धित जानकारी। 


वास्तव में समस्त विश्व में विशेषकर विकासशील देशों की विशिष्ट 


परिस्थितियों के संदर्भ में इस विषय के अन्तर्गत जन जीवन 


जनसंख्या शिक्षा को अत्याधिक महत्व दिया गया है, अतएव इसी से सम्बन्धित अनेक 





| को समृद्ध बनाने के लिए 


पहलुओं का अध्ययन इसकी विषय सामग्री बन जाता है, जैसे - जनसंख्या का इतिहास, 
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व राजनैतिक, सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव जनसंख्या वृद्धि का प्राकृतिक सम्पत्ति व 
पर्यावरण पर काप्रभाव प्रजनन क्रिया को नियन्त्रण में लाने के लिए जातीय ज्ञान, 
जनसंख्या नीति आदि | जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न अनेक समस्याओं जैसे-आवास, जल, 
भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व असामाजिक तत्वों की समस्या 
आदि का अध्ययन किया जाता है। 

व्यक्ति का आचरण सामाजिक, जैविक वातावरणीय परिस्थितियों में 


उद्भूत एक संकलन है अर्थात्‌ व्यक्तित्व है जो तैयार होने पर स्वयं व्यक्ति उसके _ 


परिवार समाज व साथ ही समग्र जगत को प्रभावित करता है। व्यक्ति स्वयं के समाज 
का अभिन्‍न अंग मानते हुए स्वयं अपने परिवार एवं अपने देश के भविष्य के संदर्भ मे तक 
संगत और उत्तर दायित्व पूर्ण निर्णय ले सकें, इसके लिए उसमें समझ, शक्ति, विवेक, 
चतुरता, संवेदनशीलता होना परमावश्यक है। जनसंख्या शिक्षा मात्र छोटे या बड़े प्रकार 
के परिवारों का स्वरुप निश्चित करने का आयोजन नहीं है, वरन्‌ यह व्यक्ति को इस 
बात के लिए जागरुक एवं शिक्षित बनाने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह यह ज्ञान प्राप्त 
कर सके कि जनसंख्या की वृद्धि जीवन स्तर एवं वातावरण इन तीनों का निकट का 
सम्बन्ध है| अर्थात्‌ जनसंख्या वृद्धि वातावरण एवं जीवन स्तर दोनों को ही बुरी तरह 
प्रभावित करती है। जीवन स्तर का अवलम्बन विशेष रुप से खाद्य सामग्री, पर्याप्त वस्त्र, 
शुद्ध पेय जल, शुद्ध वायु, शक्ति के साधन एवं भूमि आदि जीवन के अनेक स्रोतों पर 
आधारित है। इसी प्रकार शिक्षा की सुविधाएं, रोजगार, चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं एवं 
आर्थिक विकास आदि जीवन स्तर को बनाने में आधार स्तम्भ बनते है। जब जनवृद्धि 


अति तीव्र गति से बढ़ती है तो उपरोक्त जीवन स्रोतों की कमी होती जाती है क्योंकि 


सभी स्रोतों में अधिक से अधिक भागीदारी के अधिकारी बढ़ते जाते है, परिणामस्वरुप 


जीवन स्तर निम्न से निम्नतर बनता चला जाता है। 
_ जनसंख्या वृद्धि के कारण देश में अपेक्षाकृत अधिक खाद्य सामग्री, वस्त्र, 


आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं, यातायात के साधन, अधिकाधिक रोजगार 


का अाकाक 
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के अवसरों की आवश्यकता खड़ी होती जाती है अर्थात्‌ जनसंख्या वृद्धि का जीवन स्तर 
पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह समझ, ज्ञान उन किशोर बच्चों को देना है जो भविष्य 
में इस दुर्घटना का शिकार होने जा रहे है। 
जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य -: 
जनसंख्या शिक्षा मनुष्य को उसी प्रकार शक्ति प्रदान करती है जिससे 
वह चिन्तन, मनन कर अपने स्वास्थ्य, समाज एवं देश के हित को समझ सके। आज 
.... हमारा देश जनसंख्या वृद्धि की विकराल समस्या से जूझ रहा है। जनसंख्या शिक्षा ही 
एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा इस चुनौती का सामना किया जा सकता है। जनसंख्या 
शिक्षा के विषय की उपयोगिता सिद्ध करने की ऐसी आवश्यकता नही हैं। भारत में 
प्राचीन समय में ही जनसंख्या शिक्षा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रुप से न केवल सम्पूर्ण शिक्षा 
पद्धति में सम्मिलित रही है। बल्कि विभिन्‍न धार्मिक एवं आध्यात्मिक ग्रन्थों, पुस्तकों में 
भी इसके उदाहरण मिलते हैं। जनसंख्या शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य माने जा सकते हैं - 
4. जनसंख्या शिक्षा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक जीवन 
विभिन्‍न पहलुओं पर जनसंख्या का जो प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन एवं 
स्पष्टीकरण करती है। जनसंख्या की प्रक्रिया और उसकी वृद्धि के परिणामों का 
आभास कराती है। 
2 व्यक्ति व कृटुम्ब पर बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रभाव को समझना एवं पारस्परिक 
सहयोग और उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना है। 
3. जनसंख्या शिक्षा में जनांकिकी के सिद्धान्त, परिवर्तन एवं कार्य कलापों का संज्ञान 
जैसे जन्मदर, मृत्युदर, शिशु मृत्युदर, जनसंख्या वृद्धिदर आदि की विस्तृत 
हि जानकारी, इन दरों की कैसे गणना की जाती है और कया आवश्यकता है आदि 
विषयों का ज्ञान करना | 
4... युवा-वर्ग में जनसंख्या की वर्तमान वृद्धि, उसकी स्थिति एवं कारणों की 


जानकारी देना। 











रा 
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5... मानव-जीवन के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं पर 
बढ़ती जनसंख्या के कुप्रभाव की जानकारी कराना तथा विकास के कार्यक्रमों 
की महत्ता बतलाना | 

6... बढ़ती हुई जनसंख्या की विषम परिस्थिति का पर्यावरण पर प्रभाव स्पष्ट करना | 

7... जन-शक्ति एवं अन्य संसाधन में असामंजस्य पूर्ण स्थिति से उत्पन्न होने वाली 
कठिनाइयों का विस्तारपूर्वक ज्ञान कराना तथा समाधान के बिन्दु स्पष्ट करना | / 

8. जिम्मेदार दम्पत्ति के कर्तव्यों को बताते हुए परिवार में उच्च स्तर के मातृत्व एवं 
पितृत्व की भावना का विकास करना | 

9. स्वास्थ्य, मातृ शिशु कल्याण, परिवार नियाजित करने के कार्यक्रम, पुष्टाहार एवं 
विवाह के महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति हेतु परिवार के बच्चे पर्याप्त हो सके 
आदि के विषयों पर विस्तृत जानकारी देना ताकि समाज में रहते हुए प्रत्येक 
व्यक्ति ऊँचे स्तर का जीवन व्यतीत कर सके | क्‍ 

40... विभिन्‍न परिस्थितियों में विभिन्‍न प्रकार की स्वास्थ्य एवं जनसंख्या सम्बन्धी नीति 
का ज्ञान कराना | 

44.. मनुष्य के आपसी सम्बन्धों, पति-पत्नी के नाजुक रिश्ते एवं समाज में इन 
सम्बन्धों की मान्यता को ऊँचे स्तर पर रखने की आवश्यकता की ओर ध्यान 
दवा! 

(2. विवाह के पवित्र बन्धन को स्वीकार करते हुए महिलाओं को स्वास्थ्य एवं 
सामाजिक स्तर को बनाये रखना क्‍यों आवश्यक है और इससे अच्छे राष्ट्र का 
कैसे निर्माण हो सकता है इसकी जानकारी देना । 


4969 में जनसंख्या शिक्षा का एक परिसंवाद बम्बई में आयोजित 





त किया 
गया था, जिसमें जनसंख्या शिक्षा के पहलुओं को स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि - 
4. परिवार के कद को इच्छानुसार नियन्त्रित किया जा सकता है, इस बात की 


..._ जानकारी विद्यार्थियों को देनी चाहिए।... कक 8 








्क़ 
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2... उनमें ऐसे दृष्टिकोण का विकास करना कि जनसंख्या शिक्षा जीवन को समृद्ध 
बनाने में सहायक, मार्गदर्शक बनती है। 
3. छोटे कद के परिवार एवं व्यक्तिगत जीवन इन दोनों के बीच सीधा सम्बन्ध है, 
इसका स्पष्टीकरण करना है। 
4... परिवार के सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, परिवार की आर्थिक समृद्धि के 
लिए-छोटे कृटुम्ब का महत्व बतलाना है. क्‍ 
5. भावी पीढ़ी का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए जो अवसर प्रदान करना है, उस 
अवसर के संदर्भ में छोटा कुटुम्ब कितना उपयोगी है, इसके विषय में ज्ञान देना है। 
संक्षेप में जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य बढ़ती हुई जनसंख्या से उत्पन्न 


खतरों का ज्ञान नई पीढ़ी को कराना है जिससे वे अपने भविष्य को उन्‍नत बना सके | 


व प्रजनन नियन्त्रण 





यह तभी सम्भव है जब उन्हें जनसंख्या से उत्पन्न समस्याओं 
सम्बन्धी ज्ञान हो। यह समस्त ज्ञान आज के युवा वर्ग को कराना ही इसका मुख्य 
उद्देश्य है। जनसंख्या शिक्षा का उदेदश्य मानव विकास के उन समस्त आँकड़ों एवं 
घटकों का ज्ञान देना है, जो मानव जीवन के बहुमुखी विकास में सहायक हो सके। . 


जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता -: 
जनसंख्या शिक्षा की परिभाषा, उद्देश्य, अंग एवं विभिन्‍न अंगों के अध्ययन के 
उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, कि जनसंख्या शिक्षा का भारतवर्ष के संदर्भ में 
अत्याधिक महत्व है। हमारे देश में लगभग 402 करोड़ व्यक्ति निवास करते है और 
दुनिया के नक्शे में इसका स्थान चीन के पश्चात्‌ द्वितीय है। हमारे देश में जनसंख्या 
वृद्धि विस्फोट जनक स्थिति में है, अतः यह आवश्यक है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति, 
बच्चा अथवा बूढ़ा, जनसंख्या शिक्षा अवश्य प्राप्त करें। इस प्रकार के ज्ञान से दोहरा - 
लाभ होगा । आत्मोत्थान एवं भावी पीढ़ी का कल्याण यदि हम वास्तव में देश की उन्नति 
चाहते हैं और देश का स्थान विकसित देशों में पहुँचाना चाहते हैं तो हमें यह नारा. 


अपनाना होगा- है पर क्‍ 








क्या 5 


और कोने-कोने पहुँचाया जाए। 
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” हर एक, सीखे एक, सिखाये एक” 
भारत में जनसंख्या शिक्षा का इतिहास काफी पुराना है। प्राचीन काल 
भारतवर्ष की जनसंख्या बहुत कम थी, और क्षेत्रीय विस्तार की सम्भावनायें अत्याधिक 
थी, इसलिए इस युग की आवश्यकताओं के अनुरुप जनसंख्या बढ़ाने के लिए भारतीय 
पूर्वज विवाह के समय बहु विवाह के साथ-साथ अधिक बच्चों की कामना करते थे । 
जैसे-जैसे समाज का विस्तार हुआ, जनसंख्या बढ़ती गईं तथा उत्पादन 
और जनसंख्या के अनुपात में असंतुलन की स्थिति पैदा होने लगी, वैसे-वैसे धार्मिक 
विचारों में भी परिवर्तन आये, तात्कालिक परिस्थितियों के अनुकूल वैदिक ऋषियों ने भी 
विवाह संस्था तथा संतानोत्पत्ति की अवधारणा को जन्म दिया और यह व्रत लिया कि 


पुरूष आजीवन पत्नी का साथ दें। परिस्थितियों के अनुसार जनसंख्या वृद्धि या ह्यास 





की नीति में वैदिक काल से ही परिवर्तन होते रहे हैं और जनसंख्या शिक्षा किसी न 


'किसी रुप में दी जाती रही है। भारतीय संस्कृति और परम्परा में जहों एक ओर 
जनमानस में अपने शास्वत मानवीय मूल्यों से विचलित न होने का गुण हैं वहीं दूसरी 
ओर निरन्तर बदलते हुये समाज में परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढालने और क्‍ 
सामंजस्य स्थापित करने का गुण सन्निहित दिखाई देता है। यह लचीलेपन का ही 
परिणाम है कि सहतस्त्र वर्षो के उतार चढ़ाव के बाबजूद हमारी परम्परायें एवं संस्कृति 
अभी तक अक्षुण्ण बनी हुई है और मानवता के विकास मार्ग को सदैव प्रशस्त करती आई है। 
परिस्थितियों के अनुरुप भारत में ऋषियों, विचारकों आदि ने आदर्श 
जीवन के लिए अपना संदेश समय-समय पर दिया है। अतः जनसंख्या शिक्षा कोई नई 
शिक्षा नहीं है, यह विभिन्‍न कालों में विभिन्‍न प्रकार से विभिन्‍न उदेदश्यों को लेकर दी 


जाती रही है। वर्तमान परिस्थिति और माँग के अनुसार यह नितान्त आवश्यक है कि 





बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न कुप्रभावों को रोकने, जनता के बहुमुखी विकास एवं देश को 


विकसित देशों की श्रेणी में लाने के उद्देश्य से जनसंख्या शिक्षा को देश के जन-जन 
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किसी भी राष्ट्र के सम्पूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक एवं 
सांस्कृतिक विकास में जनसंख्या की अति वृद्धि बाधक बनती है। किसी भी व्यक्ति, 
समाज व राष्ट्र का विकास जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता को स्वीकृत किये बिना 
नहीं हो सकता। जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता के अनेक कारण हैं- 
१. जनसंख्या विस्फोट -: 

सम्पूर्ण विश्व में, विशेष रुप से विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि की 
गति अति तीव्र है, मृत्युदर में कमी एवं जन्म दर में वृद्धि के कारण जनसंख्या को 
नियन्त्रित नहीं किया जा रहा है। विकासशील देश जनसंख्या को नियन्त्रित करने के 
उददेश्य से जन्म दर नियन्त्रित करने के लिए परिवार नियोजन अपना रहे है। इसका 
सीधा सम्बन्ध उन दम्पत्तियों से होता है जो अभी एक सनन्‍्तान के जनक है और अपनी 
उत्पादन आयु के अन्दर है, उन्हें परिवार नियोजन करना होगा अन्यथा बहुत बिलम्ब हो 
जायेगा। दूसरी ओर इसका सम्बन्ध उन किशोरों से है जो विवाह की आयु की ओर बढ़ 
रहे हैं, उन्हें इस बात का ज्ञान प्रदान करना है कि - 
क. प्रजनन एक अनिच्छित व अनियन्त्रित प्रक्रिया नहीं है,पहले ऐसा माना जाता था 
कि संतान का जन्म एक संयोग है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे अंकुश में नहीं 
लाया जा सकता इस पुरानी मान्यता से युवकों को मुक्त करना है| 
ख. जनसंख्या समस्या का क्‍ सम्बन्ध मात्र प्रौढ़ पीढ़ी से नहीं है। पहले यह भी मान्यता 

' थी कि युवकों के पास करने के लिए अन्य बहुत से कार्य है जो रुचिकर एवं 


महत्वपूर्ण है अतः जनसंख्या समस्या का ज्ञान उनके योग्य नहीं है। आज यह 


च् 


मान्यता उचितं नहीं है। किशोर मन में यह संस्कार डालना है कि जनसंख्या 
वृद्धि की समस्या में उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका भविष्य में आने वाली है।. 
२. जनसंख्या और विश्व के प्राकृतिक साधनों में बढ़ता हुआ असन्तुलन -: 


प्राकृतिक सम्पदा प्रकृति की अमूल्य देन है जो सीमित है, उसमें वृद्धि 








नहीं की जा सकती, लेकिन आज जनसंख्या असीमित रूप से बढ़ती जा रही है, इस... 
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कारण प्रकृति एवं मानव के बीच एक असन्तुलन पैदा हो गया है। लोगों को इस संदर्भ 
में ज्ञान कराना है कि इस जनसंख्या वृद्धि से भयंकर सर्वनाश हो सकता है। अतः: 
जनसंख्या को नियन्त्रित करना होगा। आज यह बात भी सर्वविदित है, कि जनसंख्या 
अनिच्छित रूप से नहीं बढ़ती | जी क्‍ 
३. परिवार नियाजन का आम प्रचार- प्रसार -: 

बहुत से विकासशील देशों ने जनसंख्या नियन्त्रण के लिए राष्ट्रीय नीति, 





जन्मदर नियन्त्रण, परिवार नियोजन आदि प्रोग्राम अपनाएं हैं। इन आयोजनों -को 
जन-जन तक पहुँचाने के लिए पोस्टर, पेंटिग, पेम्पलेट, पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, रेडियो 
टी0वी0० एवं सिनेमा आदि की मदद ली जाती है। इन सामूहिक माध्यमों से प्रेक्षकों व 
श्रोताओं को प्रभावशाली ढंग से नियन्त्रित नहीं किया जा सकता, विशेष तौर पर युवक 


इस ओर ध्यान नहीं देते और ध्यान भी दें तो उसे उचित रूप में ग्रहण नहीं कर पाते 
जिससे लाभ के स्थान पर हानि की सम्भावना अधिक है। अतएव इस बात की जरुरत 


है कि जनसंख्या समस्या के विषय में सूचना बहुत ही व्यवस्थिति ढंग से एवं व्यवस्थित 


परिवार नियोजन शिक्षा के द्वारा दी जानी चाहिए 
४. परिवार नियोजन प्रोग्राम को तीव्र बनाने की आवश्यकता -: नम 
शिक्षण संस्थाओं में जनसंख्या शिक्षा देने की आवश्यकता इसलिए अनुभव 


की गई है कि जनसंख्या समस्या गम्भीर रूप धारण न करें, साथ ही वर्तमान में जन्मदर 


कम करने का उद्देश्य पूरा किया जा सके। परन्तु जनसंख्या वृद्धि की समस्या इतनी 
जटिल और विविध रूपी है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने में अथवा 


हे 


+ जनसंख्या को नियन्त्रित करने में बहुत समय लगेगा। भारत में परिवार कल्याण का 


उद्देश्य जन्म दर जो 4969-70 में 38 प्रतिहजार थी, उसे कम करके छठीं योजना के 





अन्त तक 20 प्रतिहजार तक लाना था, अन्यथा अनेक नवीन समस्‍यायें जन्म लेतीं। यह 


बड़ी तीव्रता क्‍ से, गम्भीरता से अनुभव किया गया है कि इसके लिए दीर्घकालीन व 





















वृद्धि से उत्पन्न होने वाली 
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की आवश्यकता अनुभव की गई है। 
. जनसंख्या-आयु संरचना -: 

आयु के आधार पर जनसंख्या के वितरण की समस्या का अध्ययन 
इसलिये महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे श्रम शक्ति के अनुपात का ज्ञान प्राप्त होता है, 
साधरण रूप से 45-45 वर्ष की आयु सनन्‍्तानोत्पत्ति की अवस्था मानी जाती है। आज 
वर्तमान में विकासशील देशों में लगभग 40-45 प्रतिशत जनसंख्या का भाग सोलह वर्ष 
आयु सीमा के अन्दर है। भावी दो दशकों में वह प्रौढ़ जनसंख्या का रुप धारण कर 
लेगी। अतएव प्रजनन के प्रति इस आयु समूह का जैसा भी दृष्टिकोण होगा, वही 
महत्वपूर्ण बन जायेगा। इसलिए स्कूलों में जनसंख्या शिक्षा अनिवार्य बनाने की आवश्यकता है। 
६. भावी जनपीढी की सफलता हेतु जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता -;: 

परिवार नियोजन का सम्बन्ध मात्र वर्तमान की पुनरुत्पादन वाली जनसंख्या 
से नहीं है, इसका सम्बन्ध तो प्रत्येक उस समूह के हर सदस्य से है जो पुनरुत्पादन 
आयु-समूह में प्रवेश कर रहा है। इसलिए परिवार नियोजन के प्रयत्न निरन्तर चलते 
रहने चाहिए | जनसंख्या समस्या एक दीर्घकालीन समस्या है और इसलिए यह आवश्यक 
बन जाता है कि आने वाली प्रत्येक पीढ़ी को इसका ज्ञान कराया जाए। इस प्रकार 
जनसंख्या शिक्षा प्रत्येक नई आने वाली पीढ़ी को अपने परिवार में परिवार नियोजन 
अपनाने के लिए प्रेरणा देगा। 
७. “जनसंख्या शिक्षा”? उत्तरदायित्वपूर्ण नागरिक एवं प्रभावशाली जीवन शैली 


तैयार करने का एक माध्यम -: 


. विद्यालयों में जनसंख्या शिक्षा देने का महत्वपूर्ण कारण है - अति जन 


समस्याओं से युवकों को परिचित कराना। निःसंदेह वर्तमान 





समय में जनसंख्या वृद्धि की तेज रफ्तार से अनेक अनिष्टो के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। 


अतएव आज कोई भी इस शिक्षा की उपेक्षा नहीं कर सकता | कुछ शिक्षाविद्‌ इस पर 





जोर दे रहे हैं कि कुछ समय के लिए जनसंख्या शिक्षा को शिक्षण प्रवृत्तियों का एक अंग 


















बना दिया जाए। परन्तु वास्तव में जनसंख्या शिक्षा का अध्ययन समाज विधाओं 





अन्तर्गत किया जा सकता है। 

आर्थिक विकास तथा व्यवस्थित जनसंख्या वृद्धि का शिक्षा क॑ साथ 
घनिष्ठ सम्बन्ध तथा एक दूसरे पर आधारित होने के कारण हमारी “राष्ट्रीय शिक्षण 
प्रणाली” के निर्धारकों एवं निर्माताओं ने, जनसंख्या की समस्याओं को समझने एवं 
सुलझाने के लिए, सामान्य शिक्षा में “जनसंख्या शिक्षा के महत्व को समझा और 4969 
में हुए पापुलेशन एजूकेशन के नेशनल सेमिनार बम्बई में एक विशेष पापुलेशन एजूकेशन 
सेल अर्थात्‌ “जनसंख्या शिक्षण कक्ष की स्थापना की नींव-नेशनल काउन्सिल ऑफ 
एजूकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग के अन्तर्गत रखी गई | नबम्वर 4973 में “पापुलेशन ग्रोथ 
एण्ड हयूमन डेवलपमेन्ट” विषय पर इण्डियन सोशल इन्स्टीट्यूट, नई दिल्‍ली द्वारा 


| 


आयोजित कान्‍्फ्रेंस में जनसंख्ख्या शिक्षा कक्ष के प्रमुख प्रो० टी0 एस0 मेहता ने 
“जनसंख्या शिक्षा” का महत्व समझाते हुये जनसंख्या शिक्षा को प्राथमिक, माध्यमिक 
तथा उच्च स्तरीय शिक्षा में आवश्यक विषय के रूप में पढ़ाने को जोरदार सिफारिश की, 
जिससे कि अधिक से अधिक युवा वर्ग जो कि आने वाली भविष्य की पीढ़ी का निर्माता 
| जनसंख्या वृद्धि से पैदा होने वाली समस्याओं के प्रति जागरुक रह कर अपने... 
परिवार के नियन्त्रण के बारे में उचित निर्णय ले सकें। केन्द्र सरकार द्वारा परिवार 
कल्याण कार्यक्रम को तीव्र गति देने के लिए एक विशेष कार्यनीति निर्धारित की गई है 
व कालेजों के छात्रों के साथ न पढ़ने वाले युवकों को भी 
, एजेन्सियों व 





जिसके अनुसार स्कूलों 
जनसंख्या सम्बन्धी शिक्षा दी जायेगी। इस कार्य को सरकारी, विभागों 
संगठित क्षेत्रों द्वारा सभी कार्यकर्त्ताओं के लिए चलाये जाने वाले शिक्षा एवं प्रशिक्षण 
में लागू किया जायेगा। साथ ही महिलाओं को शीघ्र साक्षर बनाने की दिशा 








कार्यक्रमों 
में प्रयास तेज किए जायेगा, अधिक सुविधाएं सुलभ कराई जाऐगी ताकि महिला वर्ग 





जनसंख्या नियन्त्रण में पूरा योगदान दे सके। 
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'सन्‌ 4962 में शिक्षाशास्त्री' श्री वारेन थाम्पसन ने अपनी रिपोर्ट (टीचर्स 





कालेज टीचर्स) में, सामान्य शिक्षा के बारे में मत व्यक्त करते हुए 'जनसंख्या शिक्षा के 
बारे में भी उल्लेख किया जिसका सारांश यह है “कि शिक्षा का उद्देश्य प्रजातांत्रिक 
सरकार में अपने नागरिकों को आधुनिक जीवन की जटिल समस्याओं, परिस्थितियों से 
अवगत कराना है और उन समस्याओं को हल करने के लिए एक पूर्ण ज्ञान प्रदान करना 

| आज अनेकानेक समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या वृद्धि है जो व्यक्ति, समाज 
व देश को बाह्यय एवं आन्तरिक रुप से प्रभावित करती है। इस समस्या को दूर करने 
के लिए युवकों को सामाजिक, आर्थिक नीतियों से अवश्य अवगत कराना होगा, नहीं तो 
ऊपर से. थोषी गई कोई भी नीति सफल नहीं बन सकेगी |”6 

“फिलिप एस होसर ने इस बात पर जोर दिया है कि आज भी विश्व के. 





विभिन्‍न जनसमूहों में जनसंख्या शिक्षा, शिक्षा का अंग नहीं बन पाया है जबकि वर्तमान 
जनसंख्या के संदर्भ में इसे शालीय अध्ययन का एक आवश्यक अंग बनाना चाहिए 
उन्हीं के शब्दों में - 
"णुप्नठ्यरावांणा 4०0०7 एकर्पाबांणा ड0प्रत 96 768क7066 88 था 68550] 


9भा 0 8थालाबां 8027०" 7 


इण्डियन एजूकेशन कमीशन 4964--66 ने जनसंख्या की समस्या को 





महत्वपूर्ण समस्या समझकर यह सिफारिश की-'शिक्षा को, राष्ट्रीय योजना 
सफल बनाने हेतु, एक प्रभावशाली माध्यम के रुप में प्रयोग किया जाए, जिससे कि 
व्यक्ति समाज व देश का कल्याण हो। गुजरात में सरदार पटेल विश्वविद्यालय को इस 
बात का श्रेय जाता है कि सर्वप्रथम इसने जनसंख्या शिक्षा' को 'को-ऑपरेशन' कोर्स 


के रूप में अपनाया। यह कोर्स कॉलेज के तीनों वर्षों में जनसंख्या सम्बन्धी विस्तृत 





जानकारी प्रदान करेगा और इसे अनुस्नातक कक्षा तक ले जाने की सम्भावना पर आशा 


व्यक्त की गई है।”8 





















68, 


क्‍ विकासशील देशों में जनवृद्धि के अनेक कारण हैं जैसे-बाल-विवाह, 
अशिक्षा, भाग्यवादी दृष्टिकोण, धार्मिक अंधविश्वास, परम्परागत निरर्थक मान्यतायें आदि 
जिनकी जड़े बहुत गहराई तक समाज में पहुँच गई है, जिनके अनेक सामाजिक, धार्मिक 


व मनौवैज्ञानिक आधार है उन्हें जड़मूल से उखाड़ फेंकने का एक ही सही सशक्त उपाय 





और वह है- जनसंख्या शिक्षा' | 
इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि जनसंख्या शिक्षा' आने वाली पीढ़ी को 
इस बात के लिए तैयार करती है कि वे जीवन व समाज की वास्तविकताओं, संघर्षो का 
सामना करने में समर्थ बन सके। साथ ही वे 20वीं सदी की जनवृद्धि से उत्पन्न होने 


- वाली भयंकर स्थिति से अवगत हो सके और जनसंख्या मर्यादा के विषय में जागरुक 





बन सके | इसके द्वारा आज की शिक्षण संस्थाएं इस समय की जनवृद्धि की चुनौती का 
सामना करने के लिए युवकों को तैयार करेंगी। उन्हें ऐसी नई पीढ़ी तैयार करनी होगी 
जिसका अपना स्वतन्त्र अस्तित्व हो, अपना निजी व्यक्तित्व हो, अपनी दृष्टि हो, अपना 
बनाया हुआ उन्नत रास्ता हो एवं उनका जीवन सभी सुख सुविधाओं से सम्पन्न उच्च 
स्तर का हो। जनसंख्या शिक्षा” द्वारा आज का युवा वर्ग स्वयं का तथा आने वाली 
पीढ़ियों का जीवन सुखी समृद्ध सुव्यवस्थित, उच्चस्तरीय एवं संवरा हुआ बना सकता है। 
जनसंख्या शिक्षा - आवश्यक आधार एवं नीति -: 
हमारे देश में पिछले पांच दशकों की लगातार योजना के बावजूद हम 
अपनी सर्वाधिक गम्भीर समस्या “जनसंख्या को नियन्त्रित करना-- को हल नहीं कर 
:. सके पर वास्तव में इस दिशा में किये गये हमारे समस्त प्रयास खोखले साबित हुए 
हैं |यद्यपि जनसंख्या वृद्धि नियन्त्रित होने के विभिन्‍न स्तरों पर विभिन्‍न विद्वानों द्वारा कई 


इन सबमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण यह रहा है कि 





कारण बताये जाते रहे हैं। किन्तु 





हम अपने देश में आम जनता को उचित रूप से जनसंख्या शिक्षा प्रदान नहीं कर सके 


इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि जनसंख्या शिक्षा आम 


है 


प्रदान करेगी। जिससे वह चिन्तन एवं मनन कर अपने 





मनुष्य को एक ऐसी शक्ति 
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स्वास्थ्य, समाज एवं देश के हित को समझ सकेगा। जनसंख्या के उद्देश्यों एवं 
आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ही हमारे देश में प्राचीन समय से ही जनसंख्या शिक्षा 


प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न केवल सम्पूर्ण शिक्षा पद्धति में सम्मिलित रही है, बल्कि 





विभिन्‍न धार्मिक एवं आध्यात्मिक ग्रन्थों एवं पुस्तकों में भी इसके उदाहरण मिलते हैं । 
आधुनिक समय में भी विभिन्‍न शिक्षाविद्‌, एवं जनसंख्या विशेषज्ञ इस बात को स्वीकार 
करते हैं, कि जनसंख्या समस्या को हल करने के लिये आम-जनता को जनसंख्या 
शिक्षा देना अति आवश्यक हो गया है। परन्तु यह शिक्षा प्रदान की जाये, शिक्षा के किस 
स्तर से यह शिक्षा आरम्भ की जाये ? शिक्षा के किस स्तर पर जनसंख्या शिक्षा के किस 
अंग की शिक्षा दी जाये ? जनसंख्या शिक्षा का माध्यम कैसा हो ? इत्यादि के सम्बन्ध 
में इन विद्वानों में मतभेद रहे है। वास्तव में जिस प्रकार बिना किसी ठोस आधार एवं 
सोची समझी द रणनीति के अभाव में जनसंख्या को नियन्त्रित करने के हमारे सभी प्रयास 
असफल रहे हैं। उसी प्रकार यदि जनसंख्या शिक्षा के लिये भी यदि पहले कोई आधार 


॥ नहीं बनाया गया एवं सोच समझ कर नीति तैयार नहीं की गयी तो सम्भवतया यह. 








उपाय भी कारगार सिद्ध नहीं हो सकेगा । 
वास्तव में जनसंख्या शिक्षा किसी एक विषय अथवा जीवन के किसी एक 
पहलू को ध्यान में रखकर नहीं दी जाती बल्कि मानव के बहुमुखी विकास को दृष्टि में 
रखते हुये दी जाती है। अत: जनसंख्या शिक्षा का उचित आधार तभी तैयार हो सकेगा 
_ जब पहले से यह निश्चित हो सके कि इस शिक्षा के अन्तर्गत किन-किन बातों का 
समावेश होना चाहिये | हु हे कक 
जनसंख्या शिक्षा के पाठयक्रम में निम्नलिखित बिन्दुओं को आवश्यक रूप 
से सम्मिलित किया जाना चाहिए- 


१, जनसंख्या सम्बन्धी आँकडे -: 





जिला, नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितनी जनसंख्या है, 





देश, प्रदेश, 
५ ..._ किस गति से वह बढ़ रही है, क्‍यों बढ़ रही है, कब से बढ़ रही है, ऐसी बातें जनसंख्या 
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के आँकड़ों से जानना चाहिए। जनसंख्या आँकड़ों सम्बन्धी विषय को ७ेमोग्राफी 
पापुलेशन स्टडी' आदि की भी संज्ञा दी जाती है। इस विज्ञान द्वारा हम यह जानकारी 
कर सकते हैं कि किसी विशेष समय में देश की जन्मदर क्या है, मृत्यु दर क्या है, शिशु 


मृत्यु दर क्‍या है, शुद्ध पुनरूत्पादन की क्‍या महत्ता है, यह कैसे निकाला जाता है, आदि 


न 


की जानकारी इसी ज्ञान से प्राप्त है। उदाहरण के तौर पर भारत वर्ष की जनसंख्या 
4904 में 24 करोड़ थी, जो 2004 में 402. करोड़ हो गयी यह जानकारी हमें इसी 
विज्ञान से प्राप्त हो सकती है। जनसंख्या के आँकड़े 40 वर्षीय जनगणना द्वारा 
जन्म-मृत्यु पंजीकरण एवं विभिन्‍न प्रकार के शोध अध्ययनों से प्राप्त कर सकते है। 
२. स्वास्थ्य एवं हाइजीन -: 

जनसंख्या के स्वास्थ्य का क्‍या स्तर है। हाइजीन का कितना ज्ञान है, 
इसकी जानकारी भी जनसंख्या शिक्षा का अंग मानी जाती है। स्वास्थ्य का स्तर जानने 
के लिऐ प्रदेश के विभिन्‍न भागों में कितने अस्पताल है, कितने चिकित्सक सरकारी 
अस्पतालों में कार्यरत है, कितने चिकित्सक प्राइवेट तौर पर सुविधाएं दे रहे हैं आदि का 
ज्ञान लाभकारी होता है। युवा पीढ़ी के सदस्यों को व्यक्तिगत 'हाइजीन' जैसे-शरीर की 
सफाई, दाँतो की सफाई, शरीर की विभिन्‍न जरुरतों का ज्ञान आदि भी इसमें सम्मिलित 
रहता है। अस्पतालों में कितनी शैय्याएं उपलब्ध है। एक शैय्या पर कितने रोगी सेवा 


प्राप्त कर रहे हैं। एक चिकित्सक कितने रोगियों को देखने के लिये उपलब्ध है, आदि 


की जानकारी भी इसी विज्ञान से प्राप्त होती है। 
३. सफाई स्वच्छता एवं पर्यावरण -: 

वातावरण की स्वच्छता, पानी की स्वच्छता सम्बन्धी ज्ञान भी जनसंख्या 
शिक्षा के अंग है। पर्यावरण कैसे स्वच्छ बनाया जाना चाहिये इसकी क्यों आवश्यकता 
है? दूषित पर्यावरण से मानव के जीवन और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह 


जानकारी भी जनसंख्या शिक्षा द्वारा दी जानी चाहिये। पेड़ पौधों से किस प्रकार 
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ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जो कि व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिये आवश्यक है। जनसंख्या 
के बढ़ने से पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि से पेड़ पौधों 
का ह्यास होता है। इसलिये वनसम्पदा मानव के सुख सौभाग्य के लिये आवश्यक है| 
४. प्रजनन एवं पारिवारिक जीवन -: 

स्त्री एवं पुरूष के शरीर में प्रजनन के कौन-कौन से अंग है, इसकी 
जानकारी जनसंख्या शिक्षा द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। विवाह की आयु क्या होनी 
चाहिए, इसका परिवार में बच्चों की संख्या से क्या सम्बन्ध होता है आदि विषय भी 
जनसंख्या शिक्षा में सम्मिलित किये जाते हैं, शिशु के गर्भकाल एवं प्रसव के बाद माताओं 
को किन बातों का ध्यान रखना चाहिये इत्यादि बातें भी जनसंख्या शिक्षा द्वारा सिखाई 
जानी चाहिये | 
५, खाद्य एवं पौष्टिक आहार -: 

मनुष्य की मूलभूत तीन आवश्कताओं में भोजन एक है। किस आयु वर्ग 
के लिए किस प्रकार के और कितनी मात्रा में भोजन की आवश्यकता है, प्रतिदिन मनुष्य 
को कितनी मात्रा में और कौन-कौन सा भोजन खाना चाहिये यह जानकारी इसी शिक्षा 
के अन्तर्गत प्राप्त होती है | पौष्टिक आहार किन-किन साधनों से प्राप्त किया जा सकता 
है और क्या पौष्टिक आहार प्राप्त करने के लिये अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता 
है इस विषय को लेकर भी जनसंख्या शिक्षा में चर्चा की जाती है। उदाहरणस्वरूप 
अमरुद के तत्व किसी भी अर्थ में सेव के तत्वों से न्यून नहीं होते। किन्तु सेब की अपेक्षा 
अमरूद बहुत सस्ता उपलब्ध है, जिससे सीमित साधन वाला व्यक्ति भी खा सकता है। 


सेव के बराबर 





अतः धन की कमी की हालत में अमरुद का सेबन करके भी 


पौष्टिक आहार प्राप्त कर सकता है। 


६. परिवार परिसीमन -: 
परिवार में यदि बच्चों की संख्या बढ़ जाती है और संसाधनों की कमी है 


तो उसमें सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए। इसकी जानकारी भी जनसंख्या शिक्षा ही. 





शमी हट पक 
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देती है। परिवार सीमित करने के क्या-क्या स्थायी अस्थायी साधन है, किस साधन में 
क्या अच्छाई बुराई है कहाँ से चिकित्सकों एवं साधनों की सेवा सुविधाएँ प्राप्त की जा 
सकती है, यदि परिवार में दम्पत्ति को बच्चा नहीं प्राप्त हो रहा है तो चिकित्सक द्वारा 


पूर्व परीक्षण दवाई अथवा शल्यक्रिया से दम्पत्ति की सहायता करना। मौटे तौर पर 





परिवार परिसीमन का कार्यक्रम कम बच्चों का ही नहीं है, बल्कि बच्चे न होने की दशा 


में सहायता करना भी है| 
७. मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम -: 

समाज में गर्भवती माताओं एवं शिशुओं का विशेष स्थान है। क्योंकि माता 
ही परिवार में सब प्रकार की शिक्षा देती है और परिवार के सदस्यों का ध्यान रखती है। 
यदि माता का ही स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसे वांछित पौष्टिक भोजन उपलब्ध नहीं हो 
पाता, रोगों से बचने के लिये जिन टीको और दवाइयों की आवश्यकता है वह नहीं प्राप्त 
होती, तो परिवार का स्तर कभी भी ऊँचा नहीं उठ सकता है। इसी प्रकार नवजात 
शिशुओं के लिये प्रथम एक वर्ष तक विशेष तौर पर और उसके बाद भी लगभग 4 वर्ष 
की अवस्था तक विशेष ध्यानं देने की आवश्यकता है, ताकि शिशुओं को रोगों से बचाया 
जा सके, और ऊँची मृत्युदर में कमी लाई जा सके। साथ ही माताओं की प्रसव से पूर्व, 
प्रसव के समय एवं प्रसवोपरान्त किस प्रकार से देखभाल होनी चाहिए आदि बातों की 
जानकारी मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम से की जा सकती है। इस कार्यक्रम को 
भली-भाँति क्रियान्वित करके माताओं की प्रसव के समय संभावित मृत्यु से काफी हद 
तक छुटकारा पाया जा सकता है। 

जनसंख्या शिक्षा के लिये ठोस आधार की तैयारी में जनसंख्या शिक्षा के 
अंगों के निश्चितीकरण के बाद एक अन्य महत्त्वपूर्ण समस्या यह निश्चित करना भी 
रहती है, कि शिक्षा के इन विभिन्‍न अंगो में से किस-किस अंग को शिक्षा के किस स्तर 
भी विद्वानों में बड़े विवाद है। कुछ के विचार में 





पर पढ़ाया जाय | यद्यपि इस सम्बन्ध 





जनसंख्या शिक्षा प्राथमिक स्तर से ही शुरु कर देना चाहिए, क्योंकि इस स्तर पर ही 
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छात्रों की संख्या सर्वाधिक होती है और इस समय वे किसी भी तथ्य को ग्रहण करने 
के लिये संवेदनशील भी होते है, इसके अतिरिक्त इस समय जो संस्कार पड़ जायेंगे वे 
ही भविष्य के व्यवहार की आधारशिला बनेगें परन्तु कुछ लोग इसका विरोध करते है 
और कहते है कि इससे एक ओर तो बच्चों पर पाठ्यक्रम का बोझ जरुरत से ज्यादा हो 
जायेगा। दूसरी ओर उम्र की इस दौर में ही जनसंख्या वृद्धि और उसके परिणामों को 
बताकर अन्धकारमय भविष्य की कल्पना कराकर उनके मन में निराशा और डर की 

भावना पैदा नहीं करनी चाहिये। इन विद्वानों के विचार में जनसंख्या शिक्षा निम्न 
माध्यमिक और माध्यमिक स्तर पर आरम्भ की जानी चाहिये चूँकि विश्वविद्यालय के स्तर 


तक भारत में बहुत ही कम लोग पहुँचते हैं। अतः इसे उस स्तर के पाठ्यक्रम में स्थान 





देने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु वास्तविकता यह है कि यह दोनों ही विचार एक दम 
ठीक प्रतीत होते। आवश्यकता यहाँ पर पुन: नियोजन करने की है, वास्तव में जनसंख्या 
शिक्षा के कई अंग है। जिसमें से कुछ जैसे स्वास्थ्य एवं हाइजीन, सफाई, स्वच्छता एवं 
पर्यावरण खाद्य एवं पौष्टिक आहार इत्यादि की शिक्षा बच्चों को प्राथमिक स्तर पर ही 
प्रारम्भ करायी जानी चाहिये। क्योंकि इससे न तो बच्चों पर अतिरिक्त पाठ्यक्रम का 
कोई बोझ पड़ेगा और न ही उन्हें प्रत्यक्ष रूप से प्रजनन एवं पारिवारिक जीवन तथा 


जानकारी अभी न देकर भविष्य के प्रति 





जनसंख्या वृद्धि के भयंकर परिणामों की 
संदेह नहीं हैं कि प्राथमिक स्तर में बच्चा जिस उम्र 





आशावान बनाया जा सकेगा। इसमें 
में होता है| वह बहुत अधिक संवेदनशील होता है अत: इस समय उसे 
के समस्त अंगो से परिचित करना भी उचित नहीं होगा । परन्तु जहाँ प्राथमिक स्तर पर 
पढ़ाई प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत हो रही है। वहीं इसी स्तर पर प्रौढ़ विद्यार्थी 


जनसंख्या शिक्षा के समस्त अंगो एवं उद्देश्यों 


संक्षेप में जनसंख्या शिक्षा का प्रारम्भ बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर सीमित एवं 


जनसंख्या शिक्षा 








अवश्य परिचित कराया जाना चाहिये 








चयनित रूप में तथा प्रौढ़ के लिये विस्तृत एवं सम्पूर्ण रूप में किया जाना चाहिए। जब 
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के दुष्परिणामों से अधिकाधिक परिचित कराया जाना चाहिए। यह सोचना आज गलत 





है कि विश्वविद्यालय स्तर पर बहुत कम छात्र पहुँचते है। 

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र वयस्क होने लगता है और 
बात को अधिक समझने लगता है। अतः इस स्तर पर भी जनसंख्या शिक्षा का विशिष्ट 
अध्ययन ठीक उसी प्रकार कराया जाना चाहिए जैसा कि अन्य विषयों का भी कराया 
जाता हैं 

जनसंख्या शिक्षा को व्यापक स्तर पर आरम्भ करने से पहले उसके लिए 
किये जाने वाली आवश्यक तैयारी में यह बात भी आवश्यक है कि यह निश्चित किया 
जाये कि जनसंख्या शिक्षा को विभिन्‍न स्तरों पर अन्य विषयों में इसे जोड़ कर न पढ़ाया 


: जाये बल्कि इसे एक अलग विषय के रूप में स्थान दिया जाये। इसका कारण यह है 





कि यदि प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर जनसंख्या शिक्षा से सम्बन्धित प्रकरणों को 
इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान, गृहविज्ञान अथवा जीव 
विज्ञान इत्यादि विषयों के साथ जोड़ कर पढ़ाया जाता है तो मुख्य विषय के महत्व के 
. आगे इन प्रकरणों का महत्व गौड़ हो जाता है और इसीलिए न तो उन्हें ठीक से पढ़ाया 
जाता है और न ही विद्यार्थी एवं अभिभावक इन्हें अधिक महत्व देते हैं। इसके विपरीत 


यदि जनसंख्या शिक्षा को, भले ही बहुत छोटे पाठ्यक्रम के साथ, एक पृथक विषय के 


| 
के 


रूप में पढ़ाया जाये। हर स्तर पर उसकी पृथक परीक्षा भी हो, जैसी कि अन्य विषयों 
की होती है। तो न केवल विद्यार्थी की दृष्टि में बल्कि शिक्षक एवं अभिभावक की दृष्टि 
में भी जनसंख्या शिक्षा अन्य विषयों की भाँति महत्वपूर्ण हो जायेगी और तब इसका पठन 


एवं पाठन दोनों की गम्भीरता के साथ किये जायेंगे और तब विद्यार्थी अपने जीवन में 
कुछ न कुछ तो अवश्य ही ग्रहण करेगा। इस सम्बन्ध में यह भी आवश्यक है कि शिक्षण 
प्रशिक्षण स्तर पर जनसंख्या शिक्षा को अवश्य ही रखा जाय क्‍योंकि जब तक शिक्षकों 
ही जनसंख्या शिक्षा सम्बन्धी विषय सामग्री और उसके पढ़ाने के तौर तरीके मालूम 


नहीं होगें तब तक वह ठीक से विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा सकेंगे। जनसंख्या शिक्षा के 














खा नल 


लिए आवश्यक आधार तैयार करना पर्याप्त नहीं है बल्कि यह भी आवश्यक है 
जनसंख्या शिक्षा के लिए एक उचित नीति बनाकर क्रियान्वित भी की जाये। इसके 
अन्तर्गत समाज में शिक्षकों, विभिन्‍न ऐच्छिक सामाजिक संगठनों एवं सरकार आदि सभी 
को बड़ी गम्भीर भूमिका की आवश्यकता होगी । 

वास्तव में जनसंख्या शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में स्थान देने पर ही 
उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती इसके लिए पहले तो शिक्षक को हृदय से इस 
उत्तरदायित्व को स्वीकारना होगा। तत्पश्चात्‌ दोहरी भूमिका का निर्वाह करना होगा । 


पहली भूमिका तो उनकी यह है कि अपने विद्यालय के बच्चों को जनसंख्या शिक्षा दें | 





उनके शैक्षिक स्तर के अनुकूल हो उनको समस्या अवगत कराया जाये। विषय की 
रोचकता बनाये रखने के लिए विभिन्‍न भाषा वाद विवाद और नाटक प्रदर्शन आदि जैसे 
पाठ्यक्रम भी आयोजित किये जाये, विद्यालय में जब कभी भी कोई प्रदर्शनी लगे तो 
उसमें एक जनसंख्या शिक्षा से सम्बन्धित हो। इस सम्बन्ध में निरन्तर शिक्षा सर्वाधिक 
प्रभावी होगी | शिक्षकों की दूसरी भूमिका यह होनी चाहिए कि वे विद्यालय के बाहर के 
युवकों को भी जनसंख्या शिक्षा दें। इसके लिए शिक्षक विद्यालयों में इन युवकों को अपने 


तत्सम्बन्धी कार्यो में माग लेने का अवसर दें | जब कभी भी विद्यालयों में जनसंख्या शिक्षा 





सम्बन्धी, भाषा, वाद-विवाद, प्रदर्शनी अथवा चलचित्र आदि का आयोजन हो तो इन 

४ युवकों को आमंत्रित किया जाना चाहिए इसमें अतिरिक्त शिक्षकों को जनसेवा कार्यो के 
अन्तर्गत नगर और ग्रामों की जनता के पास पहुंच कर इस प्रकार के कार्यक्रमों का 
आयोजन करना चाहिये।.. 
शिक्षकों के अतिरिक्त समाज में विद्यमान विभिन्‍न समाजसेवी एवं ऐच्छिक 

संगठनों को भी जनसंख्या शिक्षा के कार्य के लिये आगे आना चाहिए। यह संगठन अपने 
कार्यकर्ताओं द्वारा अपने -अपने क्षेत्र विशेष में इस शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्‍न कार्यक्रमों 
को विभिन्‍न प्रदर्शनियों, मेले, भाषणों आदि के माध्यम से विभिन्‍न उपायों से आम जनता 





की रुचि बनाये रखने के लिए यह शिक्षा प्रदान करना चाहिए 
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जन-शिक्षा के सबसे अधिक प्रभावशाली साधन है - पोस्टर, पत्र, 
पत्रिका, रेडियो, टेलीविजन, नाटक 
प्रान्तीय विभागों को इस कार्यक्रम को प्रौढ़ शिक्षा के साथ जोड़ देना चाहिए और प्रौढ़ों 
को लिखने-पढ़ने, सामान्य जीवन की जानकारी, अपने अधिकार एवं कर्त्तव्यों की 





और चलचित्र जनसंख्या शिक्षा सम्बन्धी केन्द्रीय और 





जानकारी के साथ - साथ उन्हें जनसंख्या वृद्धि के प्रति जागरूक करना चाहिए। इसके 
लिए छोटा परिवार सुखी परिवार के पोस्टर लगवाने चाहिए, पत्र पत्रिकाओं में जनसंख्या 
शिक्षा सम्बन्धी सामग्री प्रकाशित की जानी चाहिए, रेडियो पर वार्तायें एवं नाटक प्रसारित 
करने चाहिए, टेलीविजन नाटक और चलचित्रों द्वारा विचारों को जीवित रुप दिया जाना 
चाहिए | इससे स्कूल के बच्चे और स्कूल के बाहर के व्यक्ति सभी लाभान्वित होंगे | 





जनसंख्या समस्या एवं परिवार नियोजन -; 
भारत में जनसंख्या समस्या के दो पहलू है, प्रथम संख्यात्मक द्वितीय 
गुणात्मक | संख्यात्मक पहलू के अन्तर्गत, भारत में भू-क्षेत्र की तुलना में जनाधिक्य एवं 
. जनसंख्या घनत्व अधिक है व आर्श्विता अनुपात अधिक, जनसंख्या का वितरण असमान 
है तथा जनसंख्या वृद्धि दर अनियन्त्रित है। इसी प्रकार समस्या के गुणात्मक पहलू के 
अन्तर्गत हमारे देश में विद्यमान कुल जनसंख्या के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का पर्याप्त 
एवं कुशल उत्पादन नहीं, उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का न्यायमुक्त वितरण नहीं, 
जीवन स्तर बहुत नीचा तथा स्वास्थ्य दशायें बहुत शोचनीय हैं। अतः जनसंख्या की 
समस्या के कारगर हल के लिए यह नितानन्‍्त आवश्यक है कि नीति ऐसी हो जो समस्या... 
: के दोनों पहलुओं पर चोट करें। इस दृष्टिकोण से परिवार नियोजन कार्यक्रम अत्याधिक 


उपर्युक्त है। क्योंकि इस कार्यक्रम के भी दो पहलू है- प्रथम, जनसंख्या नियन्त्रण तथा 








द्वितीय. मातृ एवं शिशु कल्याण जनसंख्या के संख्यात्मक पहलू को परिवार नियोजन 





के द्वारा हल कर जनसंख्या के आकार को नियन्त्रित किया 





कार्यक्रम के विभिन्‍न उपायों 
जा सकता है। वही परिवार नियोजन कार्यक्रम का मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम 


क्योंकि स्वस्थ 





जनसंख्या समस्या के गुणात्मक पहलू का भी हल प्रस्तुत कर सकती है| 4 




















संख्या कम करने का प्रयत्न करें| बच्चों की अच्छी शिक्षा, आवास, उचित पोषण 


अन्य सुविधायें प्रदान करने 
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भी स्वस्थ्य एवं शिक्षित 





एवं शिक्षित माँ स्वाभाविक एवं निश्चित रूप से अपने शिशु को 
रखेगी और यही शिशु भविष्य में बड़ा होकर स्वस्थ्य एवं शिक्षित समाज का अंग बन 
सकेगा । 

परिवार नियोजन कार्यक्रम का ओऔचित्य -: 

"भारत जैसे अर्द्धवेकसित देश में परिवार नियोजन की आवश्यकता को 
समय की सबसे प्रमुख आवश्यकता कहा जाता है, क्योंकि प्रतिदिन सैकड़ों बच्चों का 
आगमन चिंता का विषय बन गंया है। यदि जन्मदर में कमी नहीं लायी गयी तो, देश 
में जनसंख्या के ज्वालामुखी का भंयकर विस्फोट टाला नहीं जा सकंगा। इसके लिए 


संतति निरोध की उचित विधियों को अपनाना आवश्यक है। पश्चिमी देशों में तो 


+श 5 
है] 


चिरकाल से परिवार-नियोजन उनके जीवन का अभिन्‍न अंग बन चुका है। भारत में 
जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। मौजूदा जनसंख्या 4 मार्च 2004 की जनगणना के 
अनुसार जनसंख्या 40,27,045,247 है। जिसकी वार्षिक वृद्धि दर 4.95 प्रतिशत है। 
... साथ ही भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार से मृत्युदर में कमी आ गयी 
है और जन्म दर को कम करके जनसंख्या की अत्याधिक वृद्धि को कम किया जा 
सकता है। जन्म दर में कमी करना आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक, नैतिक, 
राजनैतिक सभी दृष्टिकोणों से आवश्यक है। भारत में परिवार नियोजन की अनिवार्यता 
को निम्न संदर्भ में स्पष्ट कर सकते है। 
१. आर्थिक - 


आर्थिक कारणों के आधार पर जन्म दर में कमी होना आवश्यक है, 





है| जनसंख्या तभी कम हो सकती है, जब प्रत्येक दम्पत्ति परिवार द्वारा अपने बच्चों की 








शा जो | 5 तल हज क्‍ 








क्योंकि राष्ट्रीय आय एवं उत्पादन की वृद्धि की बढ़ती हुयी जनसंख्या निष्फल कर देती. 


लिए यह आवश्यक है कि परिवार के आकार पर नियंत्रण 








20.) 


भारत का ही उदाहरण ले, तो परिवार नियोजन की आवश्यकता और 
अधिक स्पष्ट हो जायेगी। भारत पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में कुल राष्ट्रीय आय 
में औसत वार्षिक वृद्धि की दर 3.8 प्रतिशत रही, जबकि इसी अवधि में प्रति व्यक्ति आय 
में 4.25 प्रतिशत के हिसाब से औसत वार्षिक वृद्धि हुयी। इसका अर्थ यह हुआ कि कुल 
राष्ट्रीय आय में वृद्धि के आधे से भी अधिक भाग को जनसंख्या की वृद्धि ने पर हड़प 
लिया। बढ़ती हुयी जनसंख्या के कारण देश में बेरोजगारी की समस्या और अधिक 
जटिल हो गयी है। विस्फोटक गति से 
निम्न बनाती जा रही है। भारत में 87 प्रतिशत परिवार केवल जीवन-निर्वाह के लिए 








बढ़ती हुयी जनसंख्या हमारी जीवन स्तर को 


बराबर आय पाते है। अतः: रहन-सहन का स्तर अत्यंत शोचनीय है। भारत में 4968 में 





दिल्‍ली में 63 प्रतिशत, कलकत्ता में 72 प्रतिशत, बम्बई में 72.3 प्रतिशत, मद्रास में 67. 
5 प्रतिशत अहमदाबाद में 65.3 प्रतिशत, हैदराबाद में 46 प्रतिशत तथा कानपुर में 62 
प्रतिशत व्यक्ति केवल एक कमरे में रहते है। तेजी से बढ़ती हुयी जनसंख्या के कारण 
आवास की समस्या सुधरने के बजाय दिन प्रतिदिन और बिगड़ती जा रही 
आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना है, बेरोजगारी तथा आवास की समस्या: 


समाधान शीघ्र ही करना है तो परिवार नियोजन द्वारा जनसंख्या को बढ़ने से रोकना 






बहुत आवश्यक है | 
अशोक मेहता के शब्दों में “परिवार कल्याण आर्थिक विकास को गति 





क्‍ . प्रदान कर उसे सन्तुलित भी रख सकता है।”9 
२. सामाजिक -: 


परिवार नियोजन का उद्देश्य केवल परिवार के आकार को सीमित 





करना ही नहीं है, बल्कि युवक युवतियों का विवाह, पितृत्व या मातृत्व के योग्य बनने, 


काम सम्बन्धी शिक्षा, विवाह सम्बन्धी सलाह मशविरा आदि देना है। अतः परिवार 





नियोजन से महत्वपूर्ण सामाजिक उत्थान होगा। विशेष रूप से स्त्रियां बच्चा पैदा करने 


तुष्टि का साधन मात्र ही नहीं समझी जायेगी, वे फिर 





की मशीन एवं वासना की 
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सामाजिक कार्यक्रमों में अधिक भाग ले सकेगी। परिवार नियोजन पारिवारिक कलह, 
संघर्ष, तनाव और परेशानियों को दूर करने का एक प्रभावपूर्ण साधन है। बच्चों की 
संख्या सीमित रहने से स्त्रियों को भी आत्मोन्‍नति के लिए अधिक समय मिलेगा । 

३. नातक -; 





परिवार नियोजन का अपनाया जाना नैतिक दृष्टिकोण से भी वाछंनीय है, 
क्योंकि पिछली सदियों में विश्व के विभिन्‍न भागों में मनुष्य जनसंख्या की वृद्धि को 
रोकने के लिए शिशु हत्या तथा नवजात बच्चों के प्रति लापरवाही किया करते थे, परन्तु 
संतति निग्रह के आधुनिक तरीकों का उपयोग करने से ऐसी कोई समस्या सामने नहीं 
आती | 

४. राजनेतिक -: 

आधुनिक युद्ध की सफलता सिपाहियों (जनसंख्या) की अधिकता पर 
निर्भर नहीं करती हैं, बल्कि युद्ध की आधुनिक सामग्री, सामरिक व्यूह रचना आदि पर 
निर्भर करती है। इसके लिए देश को आर्थिक दृष्टि से समृद्धिशाली होना चाहिए और 


इसके लिए परिवारों का आकार छोटा होना आवश्यक है, तभी देश में खाद्य, बेरोजगारी, 





आवास की समसस्‍्याएँ नहीं होगी, लोगों के रहन-सहन का स्तर और स्वास्थ्य अच्छे होंगे 
और राजनैतिक स्थिरता बनी रहेगी | 
५, स्वास्थ्य और सुप्रजनन -: 

बच्चों के ठीक पालन-पोषण के लिए माताओं 
परिवार-नियोजन आवश्यक है। दिल, फेफड़े, गुर्दे के किसी रोग, खून की कमी, 
पागलपन और गर्भ में रक्त तथा दूषित रोग वाली स्त्री को गर्भवती बनने देना उसके 





के अच्छे स्वास्थ्य के 





लिए 


और बच्चे दोनों के साथ घोर अन्याय करना है।' 
कुछ व्यक्तियों का विचार है कि जैसे-जैसे 


है तथा उनके बीच अंतर कम रहता है तो वैसे-वैसे बच्चों 


हु 





बच्चों की संख्या बढ़ती जाती 
की मृत्यु की दर अधिक होती 








जाती है। डा0 बुडवरी "५००१०७ण५" ने अपनी पुस्तक “मैटरनल मोरटेलिटी” में लिखा 


श्र 
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है कि “यदि प्रथम बच्चा एक ही वर्ष के उपरान्त पैदा हो जाए, तो 4000 में से 447 बच्चे 
शायद अपने जन्मदिन को न देख सके, यदि दो वर्ष बाद पैदा हो, तो यह मृत्यु-दर 


99 / 4000 रहेगी और तीन वर्ष बाद पैदा होने पर यह दर घटकर 86.5 / 4000 हो 





जायेगी ।/40 

परिवार नियोजन कार्यक्रमों के अन्तर्गत सुप्रजनन कार्यक्रमों को अपनाकर, 
जनसंख्या के गुणों में सुधार किया जा सकता है। सुप्रजनन कार्यक्रम का अर्थ है क्षय, 
कोढ़ तथा असाध्य बीमारियों या यौन बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों का अनिवार्य रूप 
से बन्ध्याकरण, स्वस्थ्य, सुयोग्य, तीक्ष्ण बुद्धि वाले तथा निरोग व्यक्तियों को चुनकर उन्हें 
संतान की उत्पत्ति के लिए प्रोत्साहित किया जाए।” अनेक मूर्ख पुत्रों की तुलना में एक 


गुणवान पुत्र कुल को आलोकित करने के लिए पर्याप्त है, जिस प्रकार आकाश के 





अंधकार को दूर करने के लिए एक चन्द्रमा पर्याप्त है, न कि असंख्य टिमटिमाते सितारे | 
भारत में परिवार-नियोजन 


विकास एवं कार्यक्रम का आरम्भ -: 
भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या पर अंकुश लगाने के लिए एक प्रभावशाली 
तरीका परिवार नियोजन है जिसमें यह आशा की जाती है कि लोग छोटे एवं स्वस्थ्य... 
६; परिवार के सिद्धान्त का अनुपालन करेंगे परिवार नियोजन कार्यक्रम को जनवरी 4982 


में घोषित प्रधानमंत्री के नए 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। इसमें 





परिवार नियोजन को जन आन्दोलन के रुप में स्वैच्छिक आधार पर बढ़ावा देने की बात 


कही गई है। यह उत्साहजनक तथ्य है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार 
है, ताकि छोटे 





कल्याण मंत्रालय ने एक सुस्पष्ट दीर्घकालीन कार्यनीति तैयार कर ली 
परिवार के सिद्धान्त को पूर्णतः स्वैच्छिक आधार पर अपनाना सुनिश्चित किया जा सके | 


इस नीति की निम्न बातें है - बहुप्रचार साधनों और वैयक्तिक और जानकारी देने के 





जोरदार प्रयास करना, लोगों के घरों के निकट परिवार कल्याण की सेवाएं और सामग्री 


प्रदान करना, महिलाओं को तेजी से साक्षर बनाने की सुविधाएँ सुलभ करना, स्कूलों और 











का (ट 2 0 0840306/22:2 





को जनसंख्या, सम्बन्धी शिक्षा देना , अन्य 





कॉलेजों में तथा स्कूलों के बाहर युवा 


सम्बन्धित मंत्रालयों और विभागों के साथ सम्बन्ध स्थापित करना, लड़कियों और लड़को 





के विवाह की न्यूनतम आयु सम्बन्धी कानून को प्रभावशाली ढंग से लागू करना तथा इस 
कार्यक्रम का सभी स्तरों पर सूक्ष्म मानीटरिंग और अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित करना | 
यदि हमें लोगों के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा बनाना है, विकास के 
कार्यो का अधिक से अधिक लाभ उन तक पहुँचाना है, तो आबादी की वृद्धि के अवश्य 
ही कम करना होगा। इसका एक मात्र उपाय यही है कि लोग स्वेच्छा से छोटे परिवार 
क्‍ के सिद्धान्त को मानते हुये अपने परिवारों को सीमित बनाए | परिवार नियोजन कार्यक्रम 
के अन्तर्गत यह कोशिश की जा रही है कि देश के सभी प्रजननशील आयु वर्ग के 
दम्पत्तियों तक पहुँचकर उन्हें छोटे परिवार के विषय में समझाया जाए, और सेवाएं प्रदान 
की जाए। इसके साथ ही मातृ-शिशु सेवाओं का भी विस्तार किया जा रहा है, ताकि 
गर्भवती महिलाओं, माताओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य की ठीक से देखभाल हो सके | परिवार 





ह नियोजन कार्यक्रम तथा मातृ-कार्यक्रम समन्वित रूप से चलाया जा रहा है और 
विशेषकर गाँवों में इसके प्रचार और प्रसार पर अधिक बल दिया जा रहा है। इसमें न 
केवल सरकारी तनत्र का भरपूर उपयोग किया जा रहा है बल्कि विभिनन क्षेत्रों के 


का भी अधिक से अधिक सहयोग पाने का प्रयास किया जा रहा है। इस 





जन-नेता 
दृष्टि से देश के गाँवों में आयोजित किए जाने वाले प्रेरणा शिविरों का उल्लेख करना 
भी महत्वपूर्ण है। इन शिविरों में गाँवों क॑ महत्वपूर्ण पुरूषों और स्त्रियों को आमन्त्रित 


किया जाता है, और उन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन की आवश्यकताओं तथा सेवा 








के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी दी जाती है और बातचीत तथा प्रचार साहित्य 





माध्यम से उनके मन की शंकाओं अथवा डरों को दूर करने का प्रयास किया जाता 
परिवार नियोजन की सभी सेवाएं मुफ्त प्रदान की जाती है, चाहे नसबन्दी 
हो या निरोध या ऐसा ही कोई अन्य उपाय हो। ज्यों-ज्यों लोग स्वेच्छा से इन सेवाओं 


और अपने परिवारों को सीमित रखने का स्वयं ही निर्णय करेंगे 
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त्यों-त्यों आबादी की भयंकर विभीषका पर काबू पाना आसान होता जाएगा और 
देशवासियों के जीवन-स्तर में उल्लेखनीय उन्‍नति लाना सम्भव हो सकेगा। यह सभी 


के हित में है और प्रजननशील आयु के प्रत्येक दम्पत्ति को इस तथ्य से विभुख नहीं 





होना चाहिए 

योजना आयोग के अनुसार “भारत जैसी स्थिति वाले देश में जनसंख्या 
की अत्याधिक वृद्धि दर से आर्थिक विकास एवं प्रति व्यक्ति जीवन-स्तर पर निश्चय ही 
बुरा प्रभाव पड़ता है।” इस कथन के अनुसार भारतवर्ष की तत्कालीन दो समस्याएँ 
- पहली बढ़ती आबादी और दूसरी गरीबी या भुखमरी |”4॥ 


भारत में हर साल लगभग 80 लाख व्यक्ति मरते हैं | इनमें से एक तिहाई 





स्वच्छ पेयजल न मिलने के कारण, दूसरे एक तिहाई उचित स्वास्थ्य परिस्थितियों के _ 
उपलब्ध न होने के कारण और शेष एक तिहाई पुष्टिकर भोजन और बलवर्धक आहार 
न मिलने के कारण मरते है। यदि शुद्ध पेयजल, पौष्टिक आहार और स्वास्थ्यप्रद स्थिति 
भारत में उपलब्ध हो सके तो 80 लाख भारतीयों को मृत्यु से बचाया जा सकता है। 
भारत जैसे अर्द्धवेकसित देशों में 45 साल से कम आयु के बच्चे 33 प्रतिशत हैं जबकि 
यूरोप में यह प्रतिशत 20 है। राष्ट्रीय उत्पत्ति का एक बड़ा भाग इनक लालन-पालन 
पर ही खर्च हो जाता है। अतः परिवार नियोजन राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी आवश्यक है 
विश्व के सभी देश जनसंख्या वृद्धि की समस्या को स्वीकार करते हैं. 





लेकिन इस समस्‍या पर काबू पाने के लिए सबसे पहले भारतवर्ष ने ही सरकारी तौर पर 
परिवार नियोजन के कार्यक्रम को अपनाया है। इसका कारण यह था कि 4920--970 
की 


वृद्धि 





के बीच जहाँ विकसित देशों की जनसंख्या में 60 प्रतिशत और विकासशील देशों 





जनसंख्या 444 प्रतिशत वृद्धि हुई। वहाँ भारतवर्ष की जनसंख्या में 420 प्रतिशत की 
हुई | इस के विकास के परिणामस्वरुप आर्थिक विकास की गति मन्द हो गयी है। अगर 


भारतीय जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण नहीं किया गया तो अगले चार दशक आर्थिक 





. विकास की दर को कम करने के लिए निर्णायक तत्व होंगे। अतः जीवन-स्तर को... 


है 


: वर्तमान स्तर पर ही बनाये रखने के लिए परिवार नियोजन की आवश्यकता है | कट 











८०४१ 





इस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी के अनुसार “हमारी 

अर्थव्यवस्था इस समय उच्च वृद्धि के दौर से गुजर रही है। जनसंख्या वृद्धि में कमी होने 

से हम इस स्थिति को प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाए तथा सबके 

लिए शिक्षा के रूप में परिवर्तित कर सकेंगे |/42 इनके इस वक्तव्य से यह स्पष्ट होता 
कि परिवार नियोजन की कितनी आवश्यकता है| 


डॉ0 चन्द्रशेखर के अनुसार, “भारत में परिवार नियोजन का मुख्य लक्ष्य 





जनसंख्या की मौजूदा वृद्धिदर को कम करके 25 प्रति हजार करना है। इसके लिए देश. 
के उन युगलों के प्रत्यक्ष तथा परोक्ष सहयोग की आवश्यकता होती है, जो पुनरूत्पादन 
के आयु-वर्ग में आते है ।43 

वर्तमान सदी के आरम्भ से ही बुद्धि जीवियों ने भारत की जनसंख्या की 


तीव्र वृद्धि को देखते हुए माँ तथा बच्चों के स्वास्थ्य को उच्च-स्तरीय बनाने तथा देश 





के सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए जनसंख्या रोक के बारे में 
अपने-अपने विचार व्यक्त किये है, सर्वप्रथम भारत में परिवार परिसीमन के पक्ष में 
पी0के0 बाटल ने अपनी पुस्तक “पापुलेशन प्रॉब्लम इन इण्डिया” में व्यक्त किये। प्रो0 
एन0 एस0 फड़के ने सन्‌ 4923 में, बम्बई में बर्थ कन्ट्रोल लीग की स्थापना की तथा 
उसी समय पूना में जी0०डी0 कुलकर्णी ने भी संगठन की स्थापना की। इस दिशा में प्रो0 
आर0० डी0 कर्व प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 4925 में एक परिवार नियोजन क्लीनिक की 








स्थापना बम्बई में की | 
मैसूर सरकार ने भी सन्‌ 4930 में राजकीय अस्पताल बंगलौर में परिवार 
क्लीनिक की स्थापना की परन्तु क्लीनिक के कार्यों में प्रगति न हो सकी | ऑल इण्डिया 


4932 में लखनऊ में सम्पन्न हुई, उसमें भी यह कहा गया कि 





विमेन्स कान्‍न्फ्रेंस, द जो 
मान्यता प्राप्त क्लीनिकों के माध्यम से पुरूषों तथा स्त्रियों को परिवार नियोजन के 
तरीकों का ज्ञान कराया जाना चाहिए। वर्ष ॥933 में भारतीय कांग्रेस द्वारा नेशनल 


प्लानिंग कमेटी ने भी परिवार नियोजन ज्ञान तथा प्रयोग पर अत्यधिक बल दिया। 
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तत्पश्चात्‌ सन्‌ 4936 में लखनऊ में सम्पन्न हुई प्रथम भारत जनसख्या कांफ्रेस तथा 4938 
में बम्बई में द्वितीय कांफ्रेस ने भी प्रजनन भिन्‍नता को अपना मुद्दा बनाया। चार वर्ष 
पश्चात्‌ 4940 में पी० एन0 सप्रू ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें भारत के सभी प्रान्तों 
नियब्यण क्लीनिक खोले जाने की सिफारिश की। इन सभी प्रयासों का परिणाम. &« 
यह हुआ कि भारत सरकार ने जनसंख्या के क्षेत्र में अपना विशेष ध्यान केन्द्रित किया। सन्‌ 
(943 में सरकार ने “हैल्थ सर्वे एण्ड डेवलपमेंट कमेटी” जिसे “भोर कमेटी” के नाम से 


जाना जाता है का सजुन किया। इस कमेटी का मुख्य कार्य भारत की स्वास्थ्य सम्बन्धी 











आवश्यकताएं जानना तथा जनसंख्या सम्बन्धी आऑकड़ो का संकलन करना था। 
सन्‌ 4949 में बम्बई में 'फेमिली प्लानिंग एसोसियेशन ऑफ इण्डिया' की 


स्थापना स्वैच्छिक संस्था के रूप में की गई स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त भारत सरकार 





ने योजना आयोग का गठन किया जिसका मुख्य उदृदश्य देश में उपलब्ध प्राकृतिक 
संसाधनों को आर्थिक विकास के लिए आदर्शतम उपयोग किये जाने के लिए योजना 


तैयार करना था। 





हे 


आज परिवार नियोजन का नारा है माँ की सेहत का मंतर, बच्चों में हो 
काफी अन्तर तथा अगला बच्चा अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं। 

भारत में परिवार नियोजन सबसे बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम है। जनसंख्या में 
जिस तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, उसे देखते हुए परिवार नियोजन ही देश के समक्ष 
एक मात्र विकल्प है। भारत में प्रति सेकेण्ड एक बच्चा उत्पन्न होता है। प्रतिवर्ष भारत 


की जनसंख्या में आस्ट्रेलिया के बराबर आबादी जुड़ती जाती है। इसके विपरीत 





जीवन-स्तर की दृष्टि से भारत की 87 प्रतिशत जनसंख्या की आमदनी जीवन-निर्वाहि 
के स्तर पर है। वर्ष 4960 में 25.5 प्रतिशत परिवारों की औसत दैनिक आमदनी 35 पैसे 
थी। 23.2 प्रतिशत परिवारों की औसत दैनिक आमदनी 44 पैसे थी। 87 प्रतिशत की 
पूरी तरह. 





औसत दैनिक आमदनी 3 पैसे थी। इस समय देश में 40.6 करोड़ व्यक्ति 


थ्रति में परिवार नियोजन द्वारा ही देश की सामान्य जनता आर्थिक 
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और सामाजिक विकास की प्रगति से लाभान्वित हो सकती है। 


डा0 चन्द्रशेखर के अनुसार “हम बहुत जल्दी में हैं” आप एक रात्रि की 








भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते | पांच मिनट की अवधि में होने वाला विस्फोट एक बच्चे 
जन्म देता है और प्रतिवर्ष भारत अपनी जनसंख्या में एक आस्ट्रेलिया जोड़ता है ।“4 

परिवार नियोजन जनसंख्या कम करने का केवल एक भौतिक साधन ही 
नहीं है, बल्कि स्वस्थ समृद्ध समाज की नींव डालने वाला एक नया दर्शन है। संक्षेप में 
परिवार नियोजन सामाजिक रूपान्तरण का एक उपकरण है। 

भारत का ही उदाहरण लें, तो परिवार नियोजन की आवश्यकता और 
अधिक स्पष्ट हो जायेगी | भारत में पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में कुल राष्ट्रीय आय 
में औसत वार्षिक वृद्धि की दर 3.8 प्रतिशत रही जबकि इसी अवधि में प्रति व्यक्ति आय 
में 4.25 प्रतिशत के हिसाब से औसत वार्षिक वृद्धि हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि कुल 
राष्ट्रीय आय में वृद्धि के आधे से भी अधिक भाग को जनसंख्या की वृद्धि ने हड़प लिया | 
बढ़ती हुयी जनसंख्या के कारण भारत में बेरोजगारी की समस्या और अधिक जटिल हो 


गई है। विस्फोटक गति से बढ़ती हुई जनसंख्या हमारी प्रति व्यक्ति आय को अधिकाधिक 





प्रभावित करती जा रही है । 
आज 26.40 प्रतिशत तक जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे है। आज 





चीन जैसे कट॒टर मार्क्सवदी देशों ने भी “एक बच्चे” का लक्ष्य बना लिया है। एक बच्चे 
के ही रहने पर एक कार्ड पर बहुत सी सुविधायें दी जाती हैं। दो बच्चे होने पर दण्ड 
मिलने शुरु हो जाते हैं। तीन बच्चों पर इतनी सुविधायें कम हो जाती है तथा दण्ड इतने 
अधिक हो जाते है कि परिवार भूखा ही मरने लगेगा। 

डा0 चन्द्रशेखर - क्‍ 

"छुट्ट दा प॥ ड्श्दा ॥# 79 0४ (काम फदां। 07 4 शां2/४., (८ 
८०८०४ ४४८ (65/78 /02 कांडप्राश' टवंए (व 6 8449 कार्द ९एटाए एटा #दीांध 4६६48 07९ 


॥८#दांव 70 78 7070, 27९79 शां2/7 8 4 #र82॥7 क्रादार ब्पं 42 ९ विडांतः 





8 2॥22/प्टव,  ॥5 


























स्वतन्त्रता पूर्व नियोजन कार्यक्रम की प्रगति -: 

भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम बहुत पुराना नहीं है। सन्‌ 946 में श्री 
प्यारे किशन वात्तल ने जनसंख्या वृद्धि और उसके परिणामों का विवरण देते हुए अपनी 
पुस्तक “7४6 /#०फ्ांवांग 772०6 ०78बं६ प्रकाशित की। इस पुस्तक में परिवार 


कल्याण के महत्व पर प्रकाश डाला। सन्‌ 4925 में प्रोफेसर आर0 डी0कर्व ने महाराष्ट्र 





में संतति निग्रह चिकित्सालय स्थापित किया। उस समय यह कल्पना भी नहीं की जा 


सकती थी कि भविष्य में संतति निग्रह का यह प्रयोग राष्ट्रव्यापी आन्दोलन का सूत्रपात 


स्थापना की 





करेगा इसके कुछ समय उपरांत ही मद्रास में नव माल्थसवादी संघ की 
गई | 44 जून 4930 में मैसूर में शासन द्वारा संसार की सर्वप्रथम “वर्थ कंट्रोल क्लीनिक” 
की स्थापना की गई, जो सरकार के लिए सदैव गौरव का विषय बना रहेगा| सन्‌ 4930 
से ही देश के शिक्षित जनमत ने परिवार कल्याण के विचार का स्वागत किया। सन्‌ 
4933 में मद्रास सरकार.ने अपनी प्रेसीडेंट में संतति-निग्रह चिकित्सालय प्रारम्भ किया 

इसी वर्ष ऑल इण्डिया वीमैन कांफ्रेस ने, जिसके अध्यक्ष स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरु थे, 
एक “राष्ट्रीय नियोजन समिति” की स्थापना की। इस समिति ने परिवार कल्याण 
कार्यक्रम की आवश्यकता स्वीकार करते हुए, इसे योजना का अभिन्‍न अंग बना दिया। 
“अखिल भारतीय महिला सभा” के विशेष निमंत्रण पर परिवार कल्याण कार्यक्रम की 
अमेरिकन महिला विशेषज्ञ श्रीमती मार्गरेट सेंगर 4936 में भारतवर्ष आयी | उनका यह 
कथन था कि 'फए्क/7बंप्रतांक 7 व लवंच्रोंटू2 #० ८ 77277” अतएव मानव को अपने 
इस दायित्व को विवेकपूर्ण ढंग से निभाना चाहिये | उन्होंने अपने संतति- 


के अनुभवों के आधर पर परिवार कल्याण को लोकप्रिय बनाने की सलाह दी। ॥ 






निग्रह कार्यक्रम 


सितम्बर सन्‌ 4935 को “फैमिली हाइजीन” सम्बन्धी अध्ययन हेतु एक-समिति का गठन 
किया गया। डा0 ए0पी० पिल्‍्लई ने जो,संतति निग्रह के प्रबल समर्थक थे। सन्‌ 4936 


में कई स्थानों पर प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की। सन्‌ 4938 में अखिल भारतीय 





कांग्रेस के अध्यक्ष श्री सुभाषचन्द्र बोस ने अपने अध्यक्षीय भाषण में परिवार कल्याण 
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कार्यक्रम का समर्थन किया। इसी प्रकार मातृ-सेवा संघ द्वारा 4939 में उज्जैन तथा 


उत्तर प्रदेश में कुछ क्लीनिक खोले गये। 





राष्ट्रीय नियोजन समिति -:.. 
सन्‌ 938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति ने जनसंख्या के नियन्त्रण पर 
विशेष बल दिया। नियोजन समिति ने जो सिफारिश की, वह इस प्रकार थी- 
4... देश में परिवार नियोजन क्लीनिक खोले जायें और लोगों को परिवार नियोजन 
सम्बन्धी सुविधायें सुलभ करायी जायें | 
2. मेडिकल कॉलेजो के अन्दर परिवार नियोजन की शिक्षा को पाठ्यक्रम 
के अन्दर शामिल किया जाना चाहिए 
3. परिवार में बच्चों की संख्या को चार तक समिति रखना चाहिये। 


4... पागल, मिर्गी से पीड़ित तथा अन्य संक्रामक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों का 





बन्ध्याकरण करना चाहिये। 
हु 5... परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रसार के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना 
चाहिए 


योजना आयोग -; 





सन्‌ 4949 में योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग 





आर्थिक, सामाजिक विकास के लिए परिवार नियोजन को अधिक महत्व दिया, साथ ही 
में काफी प्रसार किया 


गया और परिवार-नियोजन कार्यक्रम को आर्थिक विकास का आवश्यक अंग माना गया। 





.... मृत्युदर को कम करना भी आवश्यक माना गया। अतः स्वास्थ्य सेवा 





इससे पूर्व 4934 में ही भारत के (छहह88 (0#क्हांऊडं०ा ने परिवार 





नियोजन द्वारा जन्म दर को कम करने की आवश्यकता की ओर ध्यान आकृष्ट 


भारतीय महिला सभा ने स्त्रियों व पुरूषों में परिवार के प्रति 





क्‍ था। 4933 में अखिल 


जागरूकता लाने पर बल दिया |4935 में अखिल भारतीय मेडिकल कांफ्रेस ने परिवार 


शिक्षा को डॉक्टरी कोर्स में शामिल करने की सिफारिश की 





| 4936 














243 


में अखिल भारतीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने कहा 
“भारत के दीर्घकालीन कार्यक्रम में प्रथण समस्या जनसंख्या समस्या की ओर ध्यान देना 
होगा। हमारे देश में बीमारियां, भुखमरी व गरीबी व्यापक है और हर दशक में तीन 
करोड़ के हिसाब से जनसंख्या नहीं बढ़ने दे सकते हैं- अन्यथा हमारा समस्त आयोजन 


असफल हो जायेगा। इसलिये मैं जनसंख्या नियंत्रण की ओर सर्वसाधारण को जागरुक 





कराना आवश्यक मानूगां।” 

4938 में श्री बीएजी० खरे ने अखिलः भारतीय जनसंख्या व परिवार 
हाइजीन कांफ्रेस में उद्घाटन भाषण में कहा है कि “विश्व में शायद ही कोई ऐसा देश 
हो, जिसे जनसंख्या नियन्त्रण की आवश्यकता भारत की भांति हो। भारत की राष्ट्रीय 


नियोजन कमेटी ने, जिसके अध्यक्ष श्री जवाहर लाल नेहरू थे, 4938 में जनसंख्या 





नियन्त्रण पर बहुत जोर दिया।” 
सन्‌ 4939 में “रैना साहब” ने उज्जैन में एक मातृ सेवा मंदिर” प्रारम्भ 
किया सन्‌ 4940 में श्री पी0एन0 सप्रू “कौसिंल ऑफ स्टेटस” ने बर्थ कन्ट्रोल क्लीनिक 
चलाये जाने का प्रस्ताव रखा जो बहुमत से पास हुआ। इसी काल में “फैमिली प्लानिंग 
ऐसोसिएशन लंदन” की ओर से श्रीमति “रीना दत्त” ने भारत वर्ष का भ्रमण किया। सन्‌ ' 
4940 में बम्बई में “भगिनी समाज संतति निग्रह चिकित्सा केन्द्र” को सम्मिलित करते 
हुए “स्टडी एण्ड प्रोमोशन ऑफ फेमली हाइजीन समिति” ने “फैमली प्लानिंग सोसायटी” 
के रूप में कार्य करना प्रारम्भ किया | सन्‌ 4943 में “हैल्थ सर्ब एण्ड डेवलपमेंट कमेटी'”' 
की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष श्री जोसेफ मोर थे। सन्‌ 4946 में इस समिति ने हे 


और बच्चों के स्वास्थ्य 








अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें केवल माताओं 

से परिवार कल्याण के अपनायें जाने के सम्बन्ध में सुझाव दिये गये। राष्ट्रपिता महात्मा 

गाँधी ने भी भारतवर्ष में जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं के समाधान में अपने 
उन्होंने यद्यपि संतति-निग्रह के 


कृत्रिम साधनों के प्रयोग का विरोध 
किया। तथापि परिवार -कल्याण की आवश्यकता को स्वीकार 





विचार व्यक्त किये उ 





कार किया । क्‍ है क्‍ 
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सन्‌ 4949 में श्रीमती धनवंती रामाराव की अध्यक्षता में “भारतीय परिवार 





नियोजन संघ” की स्थापना की गई। भारत में इस दिशा में यह एक अग्रगामी कदम 
था| सन्‌ 4954 में “योजना आयोग ने परिवार कल्याण के महत्व को ध्यान में रखकर 
एक विशेष समिति का गठन किया, इस समिति की अध्यक्ष डा0 सुशीला नय्यर थी 
इसके सदस्य डा०0 आर० ए० गोपालास्वामी, डा0 ज्ञानचन्द्र एवं डा0 ए0 सी0 बसु थे। 
इसके अतिरिक्त इसकी महत्वपूर्ण सदस्यता श्रीमती धनवंती रामाराव भी थी, इस समिति 
ने अध्ययन का जो लेखा-जोखा प्रस्तुत किया, उसमें बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या 
पर गहन चिन्ता व्यक्त करते हुए परिवार कल्याण कार्यक्रम सम्बन्धी महत्वपूर्ण सुझाव भी 
दिये थे। इसी काल में 'प्लांड पैरंटहुड के माने हुए अमरीकन विशेषज्ञ “डा0 अब्राहम 
स्टोन” भारत आये और उन्होंने रिदिम विधि के आधार पर देश के दिल्ली, मैसूर, 
पश्चिमी बंगाल आदि राज्यों में पांच केन्द्रों की स्थापना की | इन केन्द्रों में महिलाओं के 
लिए रिदम विधि अथवा सुरक्षित प्रसव-काल सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया। 
सन्‌ 4953 में पापुलेशन कौंसिल के नियंत्रण पर दो और विशेषज्ञ डा0 


फ्रैंक डब्लू नोटेस्टीन एवं डा0 ल्यूनावाम गार्टनर भारतीय जनसंख्या सम्बन्धी समस्या पर 








सलाह देने हेतु आये। इनके सुझाव पर “परिवार कल्याण अनुसंधान एवं कार्यक्रम 


समिति ने यह निर्णय सर्वानुमति से लिया कि अपने देश में परिवार कल्याण कार्यक्रम 





तत्काल प्रारम्भ किया जाना आवश्यक है। इसके लिए दो उप-समितियों का भी गठन 

. किया गया। इस समिति ने अपनी पहली बैठक में इस बात पर बल दिया कि 
बच्चों के जन्म के बीच उचित 

में 


परिवार की इकाई को उचित स्थान प्राप्त होना चाहिए जिससे व्यक्ति को विकास का 






: “परिवार-कल्याण कार्यक्रम संतति निग्रह अथवा दो बः 


अन्तर तक ही सीमित न रखा जाय। वास्तव में जहाँ तक सम्भव हो सके, समाज 





क्र 


पूर्ण अवसर मिले, उसकी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो और परिवार का प्रत्येक 





सदस्य स्वस्थ, शिक्षित और समृद्ध बन सके। इन सभी पहलुओं को, ध्यान में रखकर 


कार्यक्रम की रूपरेखा बनायी जाये। 















स्वतंत्रता पश्चात्‌ परिवार नियोजन एवं 
सरकारी प्रयत्न एवं उपलब्धियां 


प्रथम पंचवर्षीय योजना- : 





भारत में राजकीय कार्यक्रम के रुप में परिवार नियोजन कार्यक्रम का 
आरम्भ सन्‌ 4952 से हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम के 
लिए 65 लाख रुपयों का प्राविधान किया गया और इसे स्वास्थ्य सेवा का अंग माना 
दृष्टि से, योजना के अन्तर्गत: विशेष कार्य नहीं हुआ | 


यह अनुमान लगाया गया कि जनता बढ़ती हुई जनसंख्या से उत्पन्न हानियों से परिचित 





द गया | जनसंख्या के नियंत्रण की 


होगी और जन्मदर कम हो जायेगी। सरकार का यह अनुमान था कि संयम के आधार 





पर जनसंख्या की वृद्धि दर कम हो जायेगी। फलस्वरुप काफी महत्वपूर्ण समय इसी 
पी ि उधेड़बुन में बीत गया। 
योजना के अन्तर्गत, निम्न बातों के ऊपर विशेष जोर दिया गया 
4. जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के वैज्ञानिक कारणों को ज्ञात करना | 
2... प्रजनन सम्बन्धी तथ्यों को ज्ञात करना और उनके नियमन के उपायों का पता 
लगाना | 


जन-शिक्षा के प्रचार द्वारा लोगों को परिवार-नियोजन के प्रति जागरुक करना | 





4... स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत परिवार-नियोजन परामर्श केन्द्रों की सुविधा को सुलभ 
करना । 

5... परिवार नियोजन के उपर्युक्त साधनों का प्रचार करना | 

हे क्‍ 6. उन स्त्रियों को परिवार 
सन्तानोत्पादन के कारण खराब हैं। 

7... देश के विभिन्‍न समुदायों और क्षेत्रों के अन्तर्गत पुनरूत्पादन के प्रति लोगों की 


मनोवृत्ति का अध्ययन करना | 


नियोजन की सलाह देना जिनका स्वास्थ्य अधिक 























उपर्युक्त लक्ष्यों को दृष्टि में रखते हुये 4953 में परिवार 

और कार्यक्रम समिति और 4954 में “परिवार नियोजन अनुदान आयोग” की स्थापना की 
गयी | नगरीय क्षेत्रों में 26 और ग्रामीण क्षेत्रों में 2। परिवार नियोजन केन्द्र खोले गये 

इसके अतिरिक्त जन्म नियन्त्रण सम्बन्धी विभिन्‍न विधियों की उपयोगिता को ज्ञात करने 


के लिए कुछ अग्रगामी परियोजनाओं को आरम्भ किया गया। योजना के अन्तर्गत यद्यपि 





65 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था। किन्तु इस धनराशि का भी उपयोग नहीं 
किया जा सका इसमें केवल 44.54 लाख रूपये का उपयोग हो पाया। यह धनराशि भी. 
केवल केन्द्र द्वारा व्यय की गई। राज्य सरकारों ने इस दिशा में कोई दिलचस्पी नहीं 
ली। 205 निजी क्षेत्रों द्वारा संचालित केन्द्रों को सहायता दी गई। इन केन्द्रों में 





कधक्रांट #2४7०4ं तथा उपकरणों का प्रयोग करने की सलाह दी जाती थी। 

# द्वितीय पंचवर्षीय योजना -: 

| इस योजना में परिवार नियोजन के प्रति कुछ जागरूक नीति अपनाई 
गई | आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए परिवार नियोजन को आवश्यक माना 
गया। अतः द्वितीय योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित बातों का समावेश किया गया- 
4... परिवार नियोजन सम्बन्धी परामर्श और सुविधा का प्रसार करना। 

५ 2. कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था में प्रसार करना | 


3. पुनरूत्पादन सम्बन्धी जैविक और स्वास्थ्य सम्बन्धी तथ्यों का अध्ययन करना | 





4. परिवार नियोजन तथा यौन सम्बन्धी शिक्षा का प्रसार करना | 


# 


5... प्रत्येक 50,000 की जनसंख्या वाले नगरों में कम से कम एक परिवार नियोजन 


केन्द्र की स्थापना करना। 
का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करना | 





6... केन्द्रीय समिति द्वारा अनुदान प्राप्त सस्था 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना में परिवार -नियोजन के लिए 5 करोड़ 





ड़ रुपये 


का प्रावधान किया गया। योजना के अन्तर्गत 4956 में एक परिवार नियोजन बोर्ड की 





स्थापना की गई। इसका उद्देश्य परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रसार, प्रचार, समन्वय 
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और प्रगति का मूल्यांकन करना है। इसके अतिरिक्त केन्द्र में एक परिवार नियोजन 
निर्देशक की नियुक्ति की गई। कुछ राज्यों के अन्तर्गत परिवार नियोजन अधिकारियों 
की नियुक्ति की गई। योजना काल में नगरीय क्षेत्रों के अन्दर परिवार नियोजन कन्द्रों 

की संख्या 549 हो गई। इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन केन्द्रों की 
संख्या 4400 हो गई। इसके अतिरिक्त 4864 ग्रामीण और 300 नगरीय स्वास्थ्य केन्द्रों 
में परिवार नियोजन की सुविधाओं को सुलभ किया गया। द्वितीय योजना के अन्त तक 
प्रति 909 लाख जनसंख्या के लिए 3.8 क्लीनिक उपलब्ध थे इस योजना में परिवार 
नियोजन के लिए यद्यपि 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। किन्तु इस पूरी 
धनराशि का उपयोग नहीं हो सका, केवल 43.4 प्रतिशत का ही उपयोग हो पाया. 
कलकत्ता के 4॥#वांव #४॥/४/2 ठपं/टांशार दावे 7 #24ावं 200#0269#92 (28४/72 
2707 20%#2८) में परिवार नियोजन सम्बन्धी अनुसंधान शुरु कर दिये गये थे। प्रशिक्षण 


का कार्य भी वृहद्‌ रुप में शुरु कर दिया गया था। दिल्ली में लोदी कालोनी तथा 


नजफगढ़ में, कलकत्ता के पास सिंगुर में, मैसूर में तथा लुधियाना में सर्वेक्षण कार्य किये 


गये। 
तृतीय पंचवर्षीय योजना -;: 

भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का सर्वाधिक प्रसार वस्तुत: 4964 के 
में इस कार्यक्रम में विशेष प्रगति नहीं 
थी 





बाद आरम्भ हुआ। इसके पूर्व की दो योजनाओं 
हुई। साथ ही विभिन्‍न समुदायों में परिवार नियोजन के प्रति विशेष अभिरुचि भी नहीं 


और अनेक समुदायों के नेता राजनैतिक आधार पर कार्यक्रम का विरोध करते थे। 





जनसंख्या की वृद्धि दर को देखते हुए योजना आयोग ने परिवार नियोजन को राष्ट्रीय 
विकास कार्यक्रम का अभिन्‍न अंग स्वीकार किया। परिवार नियोजन के लिए 27 करोड़ 


और परिवार नियोजन को एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का 





रूपये का प्रावधान किया गया 


रूप दिया गया। योजना के अन्तर्गत निम्न बातों को प्राथमिकता दी गई - 
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4... शिक्षा के प्रसार द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए अनुकूल सामाजिक 





वातावरण को तैयार करना | 
2. जनसंख्या की सेवाओं के साथ-साथ परिवार नियोजन की सुविधाओं को सुलभ 





करना और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना। 
8 गर्भ-नियन्त्रण के साधनों का वितरण करना और लोगों को उनके उपयोग की 
विधि से परिचित करना | 


4. मेडिकल कालेजों तथा अन्य शिक्षण संस्थाओं में परिवार नियोजन के प्रशिक्षण 





की सुविधायें प्रदान करना 


5... परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए स्थानीय नेताओं तथा अन्य सेवा संस्थानों के 





सहयोग को प्राप्त करना | 
6... परिवार नियोजन सम्बन्धी आवश्यक सामग्री के उत्पादन में वृद्धि करना 
7. स्ट€्री शिक्षा प्रसार करना और विलम्ब से विवाह को प्रोत्साहित करना | 


उपर्युक्त कार्यक्रमों के लिए तृतीय योजना के अन्दर प्रारम्भ में 50 करोड़ 





रुपये की व्यवस्था की गई थी, किन्तु बाद में इसे घटाकर 27 करोड़ रुपये कर दिया 
गया | 
तृतीय योजना काल के अन्तर्गत राज्य स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम 





खोले गये| योजना काल के अन्त तक 3676 ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्र, 7087 
ग्रामीण उपकेन्द्र और 4384 नगरीय परिवार नियोजन केन्द्र स्थापित किए जा चुके थे। 
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना -: 

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (वार्षिक योजनायें) के अन्तर्गत परिवार नियोजन 
कार्यक्रम का व्यापक प्रसार हुआ। इस योजना में परिवार नियोजन के लिए 330 करोड़ 
रुपये का प्रावधान किया गया | योजना के अन्तर्गत मौजूदा जन्म दर को 39 प्रति हजार 
से घटाकर 32 प्रति हजार करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के मुख्य कार्यक्रम निम्न 


प्रकार थे- 


























+ 


4... परिवार नियोजन के प्रचार के लिए सभी साधनों का उपयोग करना | 
2. ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में जन्म-निरोध के लिए ऑपरेशन की सुविधायें सुलभ 
करना | 
3. जिन स्त्रियों के लिए जन्म नियन्त्रण के उपकरण, उपर्युक्त नहीं है, उनके लिए 
खाने की गोलियों की व्यवस्था करना। 
4... पुनरूत्यादन आयु के युगलों को परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत लाना 
5... पुनरूत्पादन काल में प्रवेश करने वाले युवकों और युवतियों को विलम्ब से विवाह 
के लिए प्रोत्साहित करना | 
चतुर्थ योजना में “हम दो हमारे दो” को सरकारी रुप में नया नारा 
स्वीकार किया गया | गर्भपात कराने का 4974 का कानून एक अप्रैल, 4972 से लागू हो 
गया। माँ बाप की बीमारी के दौरान जिसमें माँ बच्चे को स्वास्थ्य से खतरा हो उसमें 
तथा जिसमें माँ के मानसिक स्वास्थ्य को खतरा हो, उन परिस्थितियों में गर्भपात कराया 
जा सकता है, अन्तिम सुविधा वास्तव में खुली स्वतन्त्रता देती है। योजनाकाल में 280 
करोड़ रुपये व्यय किये गये । 
पांचवी पंचवर्षीय योजना -: 
पांचवी योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम का मुख्य उद्दश्य पूर्व निर्धारित 
लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करना है ताकि 4980 ईसवीं तक राष्ट्रीय जन्म दर 
को 25 प्रति हजार तक घटाया जा सके। पांचवी योजना में परिवार नियोजन सम्बन्धी 


लक्ष्य इस प्रकार थे - 








4.. मौजूदा जन्मदर को योजना के अन्त तक 30 प्रतिहजार 
25 प्रतिहजार करना | 2. 


2... परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत इस समय 45 मिलियन दम्पत्तियां संरक्षित 


है, योजना के अन्त तक इस संख्या को बढ़ा कर 49 मिलियन तक करना। 


3... पांचवी योजना के दौरान विभिन्‍न तरीकों की प्राप्ति 





की सम्भावना है| पक क्‍ 














| 250 


0सी0 





4. नसबन्दी - 48.0 मिलियन इन्टायूरीन डिवाइस - 5.9 मिलियन सी 
इस्तेमाल करने वाले 8.8 मिलियन । 
पंचवी योजना में परिवार नियोजन को बहुत महत्व दिया गया। प्रत्यक्ष 
रूप से ही 500 करोड़ तथा अन्य कार्यक्रमों का अनुदान मिलाकर लगभग 600 करोड़ 
रुपये के लगभग व्यय होने का अनुमान है। इस योजना में भारत की जन्मदर को 30 
प्रति हजार लाने का लक्ष्य रखा गया ताकि योजना काल के बाद जनसंख्या 4.7 प्रतिशत 
"वार्षिक से अधिक न बढ़े और छठीं योजना तक 4.4 वार्षिक से अधिक न बढ़े । 
छठी पंचवर्षीय योजना -: द 


छठीं पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम 





को समन्वित रुप में सम्पन्न किया गया है। इस कार्यक्रम हेतु 4040 करोड़ रुपये का 
प्राविधान किया गया है। नियोजन अवधि में सुरक्षित दम्पत्तियों की संख्या को 22.5 
प्रतिशत से बढ़ा कर 36.6 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। इस योजना में 40 प्रतिशत लोगों 
को परिवार नियोजन से सुरक्षित कराने का विचार था। स्वास्थ्य, पोषण व परिवार 
नियोजन कार्यक्रमों में समन्वय लाया गया। इस योजना में भारत की गरीबी के लिए 
जनसंख्या- वृद्धि को मुख्य रुप से जिम्मेदार माना। 

सातवीं योजना में परिवार नियोजन -: 


सातवीं योजना ने सन्‌ 2000 के लिए शुद्ध पुनरूत्पादन दर को घटाकर 





इकाई कर देने का लक्ष्य रखा है। सन्‌ 4990 के लिए सातवीं योजना के लिए इस प्रकार 


न 


लक्ष्य रखे गये - 
अशोधित जन्म दर 29.4 प्रति हजार 
अशोधित मृत्यु दर _ .. _404 प्रति हजार 
90 प्रति हजार 


4 प्रति हजार प्रतिशत 

















23] 


विभिन्‍न राज्यों की परिवार नियोजन की स्थिति भिन्‍न-भिन्‍न है तालिका! 





6. में स्पष्ट है -- 
तालिका ६.१ 
परिवार नियोजन की वास्तविकताओं के लिए राज्यों का विभाजन 
ग्रुप “सी“ 
2000--04 
बिहार 





ग्रुप “दी” # 
4996--97 


ग्रुप रु 
4994-92 
















आखच्ध्र प्रदेश असम 














































गुजरात कर्नाटक जम्मू एवं कश्मीर 
हरियाणा मध्य प्रदेश राजस्थान 
हिमाचल प्रदेश उड़ीसा उत्तर प्रदेश 
केरल पश्चिम बंगाल मणिपुर 
क्‍ महाराष्ट्र अण्डमान एवं मेघालय 
द पंजाब निकोबार नागालैण्ड 
तमिलनाडु दादरा एवं 
क्‍ चण्डीगढ़ नगर हवेली त्रिपुरा 
गोवा दमन द्वीप अरुणाचंल प्रदेश 
पाण्डुचेरी मिजोरम लक्षद्वीप 





स्रोत - जीवन चन्द्र पन्तः जनांकिकी, पृष्ठ 587 
वास्तविकताओं को मध्य नजर रखते हुये राज्यों को अलग--अलग वर्गों 
.. में विभाजित किया गया है कि जिस वर्ष में वह राज्य अपनी शुद्ध पुनरूत्पादन दर को 
इकाई तक नीचे ले जायेगा। सातवीं योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए परिवार 
नियोजन के सम्बन्ध में वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया गया। प्रत्येक वर्ष के लिए जो लक्ष्य 


.... रखे गये हैं वे तालिका 6.2 में दिये गये हैं - 




















तालिका ६.२ 
परिवार नियोजन को अपनाने वाले व्य| 





4985-86 
4986--87 
| 4987-88 
4988--89 


4989--90 
स्रोत - जीवन चन्द्र पन्त; जनाकिकी, प्र॒ष्ठ 5867 
आठवीं पंचवर्षीय योजना और परिवार कल्याण कार्यक्रम -: 
| राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ को दिसम्बर 4994 में प्रस्तुत किए गए योजना 
ये आयोग के प्रलेख “जनसंख्या नियन्त्रण-चुनौतियाँ और रणनीतियाँ” में स्पष्टतया कहा 
गया कि “जनसंख्या विस्फोट जिसने देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास सम्बन्धी 


सभी प्रयासों को नष्ट कर दिया है सम्भवतया देश के सम्मुख सबसे बड़ी समस्या है। 











जनगणना 4994 में यद्यपि जनसंख्या की वृद्धि दर 4974-84 के दशक में 2.22 प्रतिशत 


से थोड़ी घटकर 4984-94 में 2.4 प्रतिशत रह गयी है, तथापि यह वृद्धि-दर अभी भी 





... काफी ऊँची है। इस रफ्तार के रहते हुए देश की जनसंख्या 24वीं शताब्दी के सूर्योदय 


अर्थात्‌ 2004 तक 400 करोड़ और सन्‌ 2024 तक 470 करोड़ हो जायेगी। भरसक 








प्रयासों के बावजूद जनसंख्या के इस अथाह समुद्र का भरण-पोषण सम्भव नहीं हो. 
पायेगा | अतः: यदि आबादी की इस रफ्तार को रोका नहीं गया तो देश के करोड़ों लोगों 





इसलिए 





१ 
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आठवीं योजना के लक्ष्य -: 
आठवीं योजना में जनसंख्या नियन्त्रण और परिवार कल्याण सम्बन्धी 





लक्ष्य इस प्रकार है -: 
योजना के अन्त में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर को घटाकर 4.78 प्रतिशत 





4. 
करना 
| 2. जन्मदर प्रतिहजार 27.8 तथा मृत्युदर 9.2 रह जायेगी | 
3. औसत जीवन प्रत्याशी पुरूषों के लिए 6 वर्ष और स्त्रियों के लिए 62 वर्ष 
अनुमानित है। 
५ 4... सामान्य दाम्पत्य प्रजनन दर प्रति हजार 457.5 रह जायेगी । 
5. योजना के अन्त में जनसंख्या 944.4 मि0 होने का अनुमान है। 


शक 


$ परिवार कल्याण हेतु आठवीं योजना में नई कार्य नीति -: 
| जनसंख्या नियन्त्रण को आठवीं योजना के छ: महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से 





एक प्रमुख उद्देश्य स्वीकार किया गया है। इसका लक्ष्य जन्म दर को जो 4990 में 
का 299 प्रति हजार थी घटाकर 26 प्रति हजार और शिशु मृत्यु दर को 80 प्रति हजार से 


घटाकर 70 प्रति हजार तक लाना है। फरवरी 4992 में गठित राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ 


की एक समिति की रिपोर्ट के आधार पर आठवीं योजना के दौरान परिवार कल्याण का 





लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित रणनीति अपनायी जायेगी - 


क. इन कार्यो को एक साथ पुर्नगठित और समाकलित करना | 


इनके लिए आवश्यक अतिरिक्त धन की व्यवस्था करना | 


पर इन कार्यक्रमों का आयोजन, क्रियान्वयन और निगरानी हेतु 


ग. विभिन्‍न स्तरों 
समुचित मशीनरी या तन्‍्त्र का विकास करना 
विभिन्‍न सामाजिक सेवा क्षेत्रों जैसे मानव संसाधन विकास, मानव कल्याण पोषण 








४ 
आदि द्वारा उपलब्ध सेवाओं का एक साथ समन्वय करना । 
एक जन-आन्दोलन का रुप देना। पंचायत राज 





2... परिवार कल्याण कार्यक्रम 











2 ानलल#ाकमात 0 025000007777 | आए मै कलह ७आत 
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प्रणाली के माध्यम से लोगों को अधिक भागीदारी होने पर यह कार्यक्रम “ लोगों 





द्वारा पहल और सरकारी सहयोग” का रूप ले लेगा 

3... किक्रेन्द्रक्त आयोजन और कार्यन्वयन, आठवीं योजना के दौरान इसकी रणनीति 
का तीसरा अंग होगा। इसके लिए क्षेत्र विशिष्ट कार्यनीति तैयार की जायेगी | 
जिसके लक्ष्यों का निर्धारण व उसकी निगरानी, जिला स्तर पर की जायेगी 
यह प्रक्रिया नीचे से ऊपर तक होगी। देश के उन 90 जिलों, जिनकी अशोधित 

... जन्मदर 39 प्रति हजार से अधिक है के लिए एक अलग कार्यनीति तैयार की 

जायेगी | 

4... विक्रेन्द्रीकूत योजना के फलस्वरुप ग्राम पंचायतों तथा जिला परिषदें अब 
कार्यक्रम के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगी, जबकि केन्द्र सरकार की 
भूमिका केवल नीति निर्धारण और मार्ग दर्शन तक सीमित रहेगी | 

5. यद्यपि जन्म नियन्त्रण की टर्मिनल प्रणाली लागू रहेगी, किन्तु साथ ही छोटी 
आयु वाले दम्पत्तियों को सक्रिय होने से रोकने और दो बच्चों के बीच के अन्तर 
पर अनिवार्य बल दिया जायेगा। फलतः अगली पीढ़ी को सामाजिक उत्तरदायित्व 
के रूप में छोटा परिवार स्वीकारने के लिए तैयार रहना होगा। 


जीवन शिक्षा को सामान्य 























शिक्षा का अंग 





6. जनसंख्या शिक्षा और पारिवारिक 


बनाया जायेगा, जिससे स्कूल के अध्यापकों को एक महत्वपूर्ण भूमिका का 








निर्वाह करना होगा। 


7... दम्पत्ति संरक्षण दर की वर्तमान पद्धति के बजाय, अब जन्मदर में लक्षित कमी 





को कार्यक्रम का आधार माना जायेगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक सभी पैरामीटर 
जैसे पात्र दम्पत्तियों की 


पंजीकरण आदि राज्य सरकारों 





पहचान, सिविल पंजीकरण, बच्चों 








द्वारा तैयार किये जायेंगे, हालाकि व्यापक मार्ग 


: दर्शन केन्द्र सरकार का ही बना रहेगा। 
की गुणवत्ता में सुधार करने के साथ-साथ उसे देश 





8... परिवार कल्याण कार्यक्रमों 
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के हर कोने और हर परिवार तक पहुँचाना होगा। इसके लिए निम्न कार्य करने 
होगें - 


उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सी.एच.सी. के लिए आधारिक संरचना 








सुविधाओं को पूरा करना । 
ख.  सुप्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति करना और 
ग. औषधियों व अन्य आवश्यक वस्तुओं की समुचित व्यवस्था करना 
क्‍ 9... शिशु जीवन और सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी कार्य को प्रभावी बनाने के लिए निम्न 
उपाय किये जायेगें - 


क. व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाना। 





ख.  अतिसार नियन्त्रण तथा ओ0 आर0 टी0 कार्यक्रम पर अधिक बल देना 
ग. सुरक्षित मातृत्व हेतु उच्च जोखिम गर्भावस्‍था उपायों को लागू करना 
40... कोई भी प्रणाली तभी कारगर हो सकती है यदि उसको लागू करने वाले लोग 


सक्षम हो । इसलिए सभी प्रकार के कर्मचारियों के उचित शिक्षण एवं प्रशिक्षण पर 





अधिक बल दिया जायेगा । 

44... जनसंख्या जैसे जन-आन्दोलन में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका निर्णायक सिद्ध 
हो सकती है। इसलिए आठवीं योजना में मानव कल्याण से जुड़े ऐसे स्वैच्छिक 
संगठनों (विशेष रूप से संगठित निगम क्षेत्र) को आमन्त्रित और गतिशील किया 








और नेटवर्क के रुप में एक शीर्ष संगठन स्थापित किया जायेगा। 


(2. जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम में चिकित्सक की सभी प्रणालियों के प्रयोग और 


जायेगा 


उनसे सम्बद्ध चिकित्सकों की व्यापक भागीदारी को बढ़ावा दिया जायेगा । 





(3. अब तक लागू नगद प्रोत्साहन की स्कीम कारगर सिद्ध नहीं हुयी इसलिये इसे 
समाप्त कर दिया है। परिवार नियोजन अपनाने वाले लोगों को किसी भी प्रकार 
की मौद्विक हानि की क्षतिपूर्ति राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ दी गयी है। 


को किस प्रकार अनुत्साहित 
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किया जा सकता है, मूल अधिकारों को ध्यान में रखते हुये इसकी संभावन 
का पता लगाया जायेगा। 

44.. परिवार नियोजन कार्यक्रम में समुदाय को शामिल करने के लिए विशेष प्रयास 
किये जायेंगे। पंचायतें, यूथ क्लब, ग्राम समितियाँ, नेहरू युवक केन्द्र, महिला 
संगठन इत्यादि समाज व समुदाय को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा 
सकते है। 

45. परिवार नियोजन के संदेश को देश के हर कोने में पहुँचाने के लिए जन सम्पर्क 


साधनों का हर संभव प्रयोग किया जायेगा। शिक्षा, सूचना व प्रसारण व्यवस्था 





जिसका योगदान अति महत्वूपर्ण है, का विस्तार किया जायेगा | 
नौवीं पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन -: 


आठवीं योजना की प्रगति संतोषजनक है। इसके दौरान रूक्ष जन्मदर 














499 में 27.4 प्रति हजार हो गयी और शिशु मृत्युदर 4996 में 72 प्रति हजार हो गयी । 








इसके अतिरिक्त दम्पत्ति सुरक्षा दर मार्च 499 तक 45.4 प्रतिशत के स्तर पर पहुँच 
गयी। 








नौवीं योजना (4997-2002) में जनसंख्या वृद्धि में योगदान के लिए तीन 





कारण तत्वों को उत्तरदायी माना है - 





4... प्रजनन आयुवर्ग की जनसंख्या का आकार बहुत बड़ा है और इसका जनसंख्या 
की वृद्धि में योगदान 60 प्रतिशत आंका गया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि 


जहाँ 45-44 आयु वर्ग में विवाहित स्त्रियों की 4964 में 788 लाख थी 





, वर्तमान 
में इस संख्या के 4,442 लाख हो जाने का अनुमान है। 

2... गर्भ निरोधकों की आवश्यकता की पूर्ति न हो सकने के परिणामस्वरुप, जनसंख्या 
की वृद्धि में 20 प्रतिशत 


मृत्युदर के परिणामस्वरुप उच्च अनिच्छित प्रजनन दर हो जाने से 





योगदान का अनुमान लगाया गया । 





3... उच्च शिशु मृ 


जनसंख्या में 20 प्रतिशत योगदान का अनुमान है। 
































शिशु मृत्यु दर 


रूक्ष मृत्यु दर 
कुल प्रजनन दर 


गर्भ निरोध सुरक्षा दर 





स्रोत - थारतीय अर्थव्यवस्था 2002 पृष्ठ 77 

नौवीं योजना में परिवार कल्याण के लिए 45,420 करोड़ रूपया का 
प्रावधान किया गया। 

योजना के अन्तर्गत प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल में वृद्धि के 
फलस्वरूप सन्‌ 2002 तक शिशु मृत्युदर की निम्न सीमा अर्थात्‌ 50 प्रतिहजार, रूक्ष 
जन्मदर 23 प्रतिहजार और सकल जनन दर 2.6 प्रतिहजार करने का लक्ष्य रखा गया 

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम में निम्नलिखित शामिल 

किए गए है - 
... मातृ एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल को प्रभावी बना कर सुरक्षित मातृत्व और बाल 
जीवन-शेष का आश्वासन देना। 

2. अनिच्छित गर्भाधान रोकने के लिए गर्भ निरोधकों की 
3. अनिच्छित गर्भाधान को सुरक्षित रुप में समाप्त करने के लिए कानूनी गर्भपात 


अधिक मात्रा में उपलब्धि | 





: सुविधाएं उपलब्ध कराना। 


4. कमजोर वर्गो के लिए प्रभावी पोषण सेवाएँ उपलब्ध कराना | 






5. यौन-सम्बन्धी संक्रामक रोगों और स्त्रियों के गुप्त रोगों का उपचार करना। 
इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त कुछ अन्य कार्यक्रम चलाये गये जो 


प्रकार है-- 





राज्यों में शिशु मृत्यु 





4... उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान इन चार र 
































प्रजनन दर में कमी लाने के लिए विशेष प्रयास करना | 

2... नौवीं योजना में एक कमेटी का गठन किया गया जो इस बात का ध्यान रखेगी 
कि धन का उचित उपभोग हो और परिवार कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा 
सके | 

3... परिवार कल्याण के कार्यक्रम के लिए निजी क्षेत्र और सरकाएी क्षेत्र के कर्मचारियों 
को प्रोत्साहित करना | 

4... उद्योग, संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, कृषकों तथा श्रमिकों को इसमें भागीदारी 
करना | 

5. आठवीं योजना में असम, बिहार में शिशु मृत्युदर और कुल प्रजनन दर में जो 
कम उपलब्;धियाँ हुई है उनके कारणों की खोज करना और तत्काल उन 
कारणों को समाप्त करना | 

6... नौवीं योजना में अन्तर राज्य और अन्तर जिलों में जो अन्तर हैं उन्हें समाप्त 
करने के लिए प्रयास करना | 

नौवीं योजना में परिवार कल्याण के लिए 45,420 करोड़ रूपये व्यय 
करने का प्रावधान किया गया। जिसमें वास्तविक व्यय 44,588.97 करोड़ रुपये किया 
गया। वही वार्षिक योजना 2004-02 में 4,240 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया। 


नौवीं योजना के कूल योजना परिव्यय का 4.7 प्रतिशत व्यय करने का आंवटन था। 


दसवीं पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन -;: 


नौवीं योजना की प्रगति संतोषजनक रही। “राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग” 





के अनुसार अशोधित जन्म दर 4999 में 26 प्रतिहजार वहीं 2002 में 25 प्रतिहजार हो 





गयी, अशोधित मृत्युदर जो 4999 में 8.7 प्रतिहजार वहीं 2002 में 8.4 प्रतिहजार 


शिशु मृत्यु दर 4999 में 70 प्रतिहजार वहीं 2002 में 64 प्रतिहजार के स्तर पर पहुँच 


गयी | 
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दसवीं योजना में 2040 तक की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के लक्ष्यों को 


प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। दसवीं योजना के लिए लक्ष्य इस प्रकार रख 


हे 











57७5 की 
वर्तमान में 2002-07 
दम्पत्ति सुरक्षा दर 35.5 प्रतिहजार 50 प्रतिहजा 
अशोधित जन्म दर 25.8 प्रतिहजार 24 प्रतिहजार 
शिशु मृत्यु दर 68.0 प्रतिहजार 45 प्रतिहजार 
कूल पुनरूत्पादन 3.2 प्रतिहजार 2.3 प्रतिहजार 
सुरक्षित प्रसव दर 42.3 प्रतिहजार 80 प्रतिहजार 
प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम में निम्नलिखित शामिल है - 
विशिष्ट गर्भ निरोधकों को उपलब्ध कराना जिससे अवांछित गर्भाधान को रोका 
क्‍ जा सके। क्‍ 
परिवार कल्याण के लिए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अच्छे रहे इसके लिए सोपानिक 
। स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम चलाना | 
..._ शिशु मृत्युदर को कम करने के लिए सघन स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराना 
जिससे ऊँची प्रजनन क्षमता को कम किया जा सके | 
परिवार के स्वास्थ्य के लिए महिलाओं में जागरुकता लाना इसमें पुरूषों को भी 


भागीदार बनाना । 
5... दम्पत्ति की सुविधा और पसंद के अनुसार परिवार नियोजन हेतु साधन उपलब्ध 


कराना। 





परिवार कल्याण सम्बन्धी सेवा: 
में उपलब्ध करना | 
7... जन्मदर को कम करने के लिये शिशु मृत्युदर और मातृ 


सुविधाजनक तरीके से तत्काल उपलब्ध 
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8. 2045 तक जनसंख्या वृद्धि दर को स्थिर करना। 
का 9... दसवीं योजना के मुख्य उद्देश्यों में पुनरूत्पादकता को कम करना तथा 
मृत्युदर और जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने के लिये निम्न लक्ष्य रखे गये - 
..._ शिशु मृत्युदर को 2007 तक 45 प्रतिहजार और 2042 तक 28 प्रतिहजार 


तक लाना | 


अध्याधमयक है. 
लल॒ क.. 
क्र 


मातृ मृत्युदर को 2007 तक 2 प्रतिहजार और 2042 तक ॥ प्रतिहजार 


तक लाना। 


घमकपनक- का 
हहनजम के च 
अयपकमकतक जे 
ह् 


2004-2044 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर को कम करके 


46.2 तेक लाना। 





परिवार कल्याण योजनाओं द्वारा 5 दशकों से ही सरकारी संस्थाओं द्वारा 


हे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं गर्भ निरोधकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। आगे भी इन 
| योजनाओं को सफल बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में ज्लन उपलब्ध कराना तथा स्वास्थ्य 


सेवाओं के लिए आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराना | 





; सरकारी प्रयासों के अतिरिक्त संगठित क्षेत्र एवं स्वयं सेवी संस्थाओं 
भी परिवार कल्याण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने तथा दम्पत्तियों को परिवार नियोजन के 
साधनों के प्रयोग को अपनाने हेतु मोटिबेट करना जिससे पुनरूत्पादन आयु वर्ग में 








जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सके। 


दसवीं पंचवर्षीय योजना में परिवार कल्याण के लिए 27,425 करोड़ रूपए 








का का आवंटन किया गया है। इसका वितरण निम्नलिखित मदों पर किया गया जिसका 


विवरण तालिका 6.3 में निम्न प्रकार से है - 


























































ल्‍ 26] 
तालिका ६.३ 
व्यय राशि 
क्‍ आधारभूत सरचना 42645.64 
आधारभूत संरचना के विकास में 2442.00 
यातायात में 378.00 
प्रशिक्षण में 524.00 
शोध में 459.50 
क्‍ निरोधक उपाय 2727.50 
पुनरूत्पादन एवं बच्चों के स्वास्थ्य 6333.86 | 
अन्य परिवार कल्याण कार्यक्रम 4947.50 
27,425.00 
$0फ%7225-- 7&॥#/77ए6 छ€दा 7विांआ 70 7 42८ 2/5 
। दसवीं योजना के कुल सार्वजनिक व्यय 45,92,300 करोड़ के सापेक्ष 
ह परिवार कल्याण कार्यक्रम पर कुल 27,425 करोड़ व्यय का प्रावधान किया गया जो कुल. ६ 





3 क्‍ दसवीं योजना के परिव्यय का 477 प्रतिशत है| द जज 
हो, सरकार ने जनसंख्या को नियन्त्रित करने के लिए परिवार नियोजन एवं 
कल्याण कार्यक्रम चलाया है। विभिन्‍न योजनाओं में इस पर व्यय की राशि तालिका 6.4 


का में दी गयी है। क्‍ 
तालिका ६.४ 
भारत में परिवार नियोजन एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों पर व्यय 


योजना | निर्धारित राशि वास्तविक व्यय 
प्रथम योजना 4954--4956 0.65 0.44 
द्वितीय योजना 4956-496+ 4.97 2.20 
तृतीय योजना 4964--4966 27.00 25.00 
चतुर्थ योजना 4969--4974 345.00 _278.00 
पंचम योजना 4975--4979 497.00 492.00 
छठीं योजना 4980--4985 4078.00 4448.00 
सातवीं योजना 4985-4990 3256.30 3420.80 

आठवीं योजना 4992--4997 6500.00 
नौवीं योजना 4997-2002 45420.00 
योजना 2002--2007 27425.00 


































































44588.97 
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उपर्युक्त तालिका 6.4 से स्पष्ट है कि योजनाओं में परिवार नियोजन के 
लिए निर्धारित राशि का वास्तव में पूरा उपभोग नहीं किया गया है। योजना के प्रथम 
दस वर्षों में वास्तविक व्यय की राशि बहुत काम रही है। लेकिन सरकार ने तीसरी 


योजना के आरम्म में परिवार नियोजन के कार्यक्रम को अधिक गम्भीरता से लागू करना 





शुरु किया। 

सरकारी प्रयत्न एवं उपलब्धियाँ -- 
केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशन में आज 
भारत में लगभग 7540 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत है। इन्हीं स्वास्थ्य केन्द्रों की 
59590 उपशाखायें ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यकर रही है। साठ हजार जन स्वास्थ्य सेवक 
ग्रामीण क्षेत्रों में इस कार्य में संलग्न है। नगरीय क्षेत्रों में लगभग 3000 परिवार नियोजन 
हे केन्द्र परिवार नियोजन शिक्षा में अपनी सेवा दे रहे हैं| 


दे सरकार स्वास्थ्य व परिवार कल्याण के कार्यक्रमों में संलग्न डॉक्टरों व 





नर्सो के शिक्षण पर विशेष ध्यान दे रही है। इनको केन्द्रीय शिक्षण संस्थान में एवं कुछ 

पी0एच0सी0 के केन्द्रों में परिवार नियोजन से सम्बन्धित शिक्षण दिया गया है। सामूहिक 
हा शिक्षण एवं उन प्रवत्तियों का विकास किया जाता है। जो परिवार नियोजन को 
अधिकाधिक प्रोत्साहित करें। 'लघु परिवार" के आदर्श को व्यक्ति अपनाने के लिए 











इच्छुक बने, इसके लिए प्रचार कार्य, दृश्य एवं श्रव्य माध्यमों का ज्ञान इन ट्रेनिंग केन्द्रों 
में स्वास्थ्य व परिवार नियोजन कार्यकर्त्ताओं को कराया जाता है। 


........ भारत में जनांकिकी शोध एवं गंवेषणा का कार्य भी अधिकाधिक मात्रा में 








किए जा रहे है। के0ए0पी0 (07८22 ॥7#॥४६८ 6८ 082९) संस्था में प्रजनन एवं 
जे गर्भधारण नियंत्रण विधियों की नई-नई पद्धतियों की खोज की जाती &हैं। 
द “डेमोग्राफिक सेन्टर ऑफ”, बम्बई में जनांकिकी शास्त्रियों को तालीम दी 


जाती है। भारत के अनेक विश्वविद्यालयों में जनांकिकी शास्त्र को एम0ए0 समाजशास्त्र, 








एम0ए0 अर्थशास्त्र, एम0एस0 सी0 सांख्यिकी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया है | 
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साथ ही साथ जनांकिकीय से सम्बन्धित अनुसंधान केन्द्र भी स्थापित किये है। 
एन0एस0एस0 अर्थात्‌ /एदाठादोां 3दमा7/९€ ईध्ा772० में प्रजनन, अस्वस्थता, मृत्यु, श्रवास, 
परिवार नियोजन, उपभोग स्तर सम्बन्धी अनेक आंकड़ें प्रस्तुत किये हैं। जनांकिकीय 
विश्लेषण व अध्ययन प्रशिक्षण कार्य में संलग्न कुछ प्रमुख उल्लेखनीय संस्थायें ये हैं :- 

दिल्‍ली स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स, दिल्‍ली | 

जनांकिकी शोध संस्थान, त्रिवेन्द्रम | 

जनांकिकी शोध संस्थान, लखनऊ 

जनांकिकी शोध संस्थान, बड़ौदा | 

आर्थिक गंवेषणा संस्थान, पूना। 

आर्थिक गंवेषणा संस्थान, पटना। 
आर्थिक गंवेषणा संस्थान, धारवाड़ | 
जनांकिकी प्रशिक्षण व शोध संस्थान, बम्बई | . 
इनमें बम्बई का शोध केन्द्र सबसे बड़ा है। इन संस्थाओं में जनसंख्या के 

विभिन्‍न पहलुओं पर शोध व प्रशिक्षण कार्य किया जाता है। जैसे - प्रजनन, मृत्यु, 
स्थानान्तर, परिवार नियोजन आदि इन विषयों पर पहले प्रयोग किये जाते है और उनसे 
होने वाले लाभ व हानियों का पता लगाया जाता है। साथ ही आर्थिक एवं सामाजिक 
स्थितियों का सर्वेक्षण किया जाता है। 

विशेष रूप से जनांकिकी प्रोजेक्ट और अन्य परिवार नियोजन प्रशिक्षण 
व शोध केन्द्र जैसे-आल इण्डिया इंस्टीट्यूट फोर मेडिकल साइसेज, गोखले इंस्टीट्यूट 
फॉर इकोनोमिक्स एवं पोलीटिक्स (ऐच्छिक संस्था), प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इण्डिया 
आदि संस्थाएँ पूर्ण और आंशिक रूप से शोध कार्यों में सलंग्न हैं। इनमें जनसंख्या के 
विभिन्‍न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ ही वर्कशॉप, 
सेमीनार्स का आयोजन किया जाता है। 'ऐच्छिक संस्थायें परिवार नियोजन में सरकार 


की सहायक बनती है। ये संस्थायें नए-नए प्रकार के दृश्य, श्रव्य साधनों की खोज और 

















अनेक प्रेरणात्मक माध्यमों के विकास में सरकार का हाथ बटाती है, जिससे व्यक्तियों को 
हो लघु परिवार का आदर्श अपनाने के लिए शिक्षित व मनोवैज्ञानिक रुप से तैयार किया जा 
सके | । 


4974 में विश्व जनसंख्या वर्ष मनाया गया जिसमें 436 राष्ट्रों ने भाग 





लिया और जनसंख्या नियन्त्रण, सामाजिक और आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को 
महत्त्व देते हुए एक समझौता किया जिसका संक्षिप्त रुप इस प्रकार है- आर्थिक, 
सामाजिक विकास तीव्र गति से हो, साथ ही सम्पत्ति के समान वितरण की आवश्यकता 
को आर्थिक महत्त्व दिया गया। एक मत होकर सभी राष्ट्रों ने स्वीकार किया कि 


जनसंख्या वृद्धि की दर अत्याधिक उच्च है, परन्तु इससे हतोत्साहित होने की जरुरत 








नहीं है, साथ ही जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक आर्थिक विकास के सम्बन्ध में भी अधिक 








जोर दिया गया है । प्रत्येक राष्ट्र अपनी जनसंख्या नीति निश्चित करने में स्वतन्त्र है और 





जिन देशों में 44 प्रतिहजार है घटाकर 9 प्रतिहजार तक किया जाये। इसके साथ ही 





साथ शुद्ध पुनरूत्पादन दर जो कि वर्तमान 4.48 है सन्‌ 2000 ई0 में 4 पर लाना होगा। 





शुद्ध पुनरुत्पाद के इस स्तर पर पहुँचने के लिए इसी अवधि में कुल लक्ष्य दम्पत्तियों में 
से लगभग 60 प्रतिशत दम्पत्तियों को परिवार नियोजन की किसी न किसी विधि से 
सुरक्षित करना होगा। 

भारतवर्ष में परिवार नियोजन की उपलब्धियाँ -: 


यद्यपि सन्‌ 4965 तक कार्यक्रम में “कैफेटिरिया पद्धति" को महत्व दिया 








गया फिर भी मुख्य कार्य 4950-60 के मध्य तक नसबन्दी में ही हुआ। यह नहीं चूंकि 
पुरुष नसबन्दी महिला नसबन्दी की अपेक्षा बहुत आसान मानी जाती थी इसलिए 
नसबन्दियों का भार कुल नसबंदियों की तुलना में सन्‌ 4957 के बाद घटते-घटते 
4967-68 में मात्र 40.4 प्रतिशत ही रह गया, परन्तु इसके तुरन्त बाद से ही स्त्री 
नसबन्दी का कुल नसबन्दियों में प्रतिशत धीरे-धीरे बढ़ने लगा जो ॥984 -85 में 


अधिकतम 86.5 प्रतिशत तक पहुँच गया। 
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परिवार नियोजन के प्रारम्भ से वर्ष 4985-86 तक 5.37 करोड़ लोग 
नसबन्दी करवा चुके है तथा 4.86 करोड़ महिलाओं को लूप निवेशित किया जा चुका 


है। लगभग 7.33 करोड़ दम्पत्ति किसी न किसी परम्परागत गर्भ निरोधक प्रयोगकर्ता बन 





चुके हैं| परिवार कल्याण विभाग के एक अनुमान के अनुसार अब तक कुल 6.82 करोड़ 
जन्मों को रोका जा चुका हैं। 
परिवार नियोजन कार्यक्रम लक्ष्य प्राप्ति में असफल -;: 
असफलता के कारण -: 
१. बाधायें -: 

परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य तभी पूर्ण हो सकेगा, जब परिवार 
कल्याण के कार्यक्रमों को पूरी तरह अपनाया जाये। इसलिए परिवार नियोजन को विशेष. 
7 प्रमुखता देनी चाहिए। परन्तु जनता के सहयोग के बिना कोई भी योजना पूरी नहीं हो 
हा सकती है। परिवार नियोजन के कार्य में अनेक बाधायें आती है - जैसे - धार्मिक, 
नेतिक, सामाजिक और आर्थिक बाधायें आदि | 








क. धार्मिक बाधाएँ - 
अधार्मिक 





संसार के प्रमुख धर्म उपदेशक, धर्म गुरुसंतति- निरोध को एक 


रे कृत्य कहकर विरोध करते हैं। प्रायः सभी धर्मों में यह पुरातन विचार है कि “विवाह एक 





पवित्र बंधन है, धर्म समस्त उद्देश्य है।” 
अधिक से अधिक सन्तानोत्पत्ति के पुनीत कार्य के लिए विवाह आवश्यक 


आ है। वह यह है कि प्रत्येक धर्म प्रचार 





५ है। इस उद्देश्य के मूल में जो सत्य प्रकट हु 
और प्रसार के लिए अधिक से अधिक संख्या में अपने अनुयायियों को चाहता था और 


इसी प्रकार प्रायः प्रत्येक धर्म में विवाह सूत्र में बंधकर सनन्‍्तानोत्पत्ति के प्रत्येक कार्य में 


संलग्न होना श्रेयस्कर कहा गया है| 
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परिवार कल्याण और हिन्दू धर्म -: 

हिन्दू धर्म के अनुसार मनुष्य जीवन का सार परम पुरुषार्थ की प्राप्ति में 
ही निहित हैं। इस परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के चार लक्ष्यों की प्राप्ति के बाद होती है। 
ये चार लक्ष्य ही पुरुषार्थ है - धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष | मनुष्य को इन लक्ष्यों की प्राप्ति 
हेतु जीवन के चार आश्रमों - ब्रह्मचर्य, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ, तथा सन्‍्यास से हाकर गुजरना 
पड़ता है। आश्रम व्यवस्था हिन्दू सामाजिक जीवन की महत्वपूर्ण संस्था है। प्रत्येक 
आश्रम में जीवन व्यतीत करने की अवधि 25 वर्ष निश्चित की गई है। हिन्दू जीवन 
पद्धति में एक ओर जहाँ सम्पूर्ण समाज संवागीण उन्नति के लिए चार वर्गों में बटा रहता 
है, वहीं दूसरी ओर व्यक्तिगत उन्नति के लिए मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन का व्यवस्थित 
विभाजन की आश्रम व्यवस्था में स्पष्ट रहता है। संक्षेप में आश्रम व्यवस्था व्यक्तिगत 

जीवन के क्रमिक विकास के स्तरों का विवेचन हैं । 
गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति 'विवाह' द्वारा प्रवेश पाता है। हिन्दुओं में विवाह 
एक धार्मिक कार्य माना गया है, विवाह का दूसरा कार्य सन्‍्तानोत्पत्ति करना है तथा 
तृतीय स्थान में यौन इच्छा की संतुष्टि बतलाया गया है। हिन्दू धर्म के अनुसार मनुष्य 
तीन ऋण (पितृ ऋण, देव ऋण एवं ऋषि ऋण ) लेकर संसार में आता है। बिना तीनों 
ऋण चुकाये मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता है। पितृ-ऋण तभी चुकाया जा 


में वर 





सकता है जब मनुष्य विवाह संस्था में प्रवेश कर पुत्र उत्पन्न करें। विवाह के मंत्रों 
कहता है “कि मैं उत्तम संतान प्राप्त करने हेतु तुझसे विवाह करता हूँ।“ 
संस्कृत में बेटे को पुत्र कहा गया है। सम्भवतः ऐसा इसलिए कि पुत्र ही 
माँ बाप को पुथ नामक पाप से मुक्ति दिलाता है इस विश्वास के मूल में ही अधिक पुत्र 
तथा अधिक सनन्‍्तान पैदा करने की भावना निहित है। किन्तु हिन्दू धर्म शास्त्रों में जहाँ 
एक ओर अधिक संतान उत्पन्न करने को कहा गया है, वहीं दूसरी ओर कुछ धर्म ग्रंथों 
जैसे-ऋग्वेद, तथा यर्जुवेद में इस बात का उल्लेख भी है कि एक निश्चित सीमा के 


पश्चात्‌ अधिक संतान नहीं होना चाहिए। विवाह के समय पढ़ा जाने वाला ऋग्वेद का 











बजा आर कक के हे 
ल्‍ धर ० ३88 सा है 


एक मंत्र इस प्रकार 





इमाम त्वामिन्द्र मिघ्वह सुपुत्रम सुगमभपुरम्‌ 
दासस्यम्‌ बुत्रान्देहि पतियेकां दशय क्राँधि 


हे इन्द्र! वधू को दस अच्छे भाग्यशाली बच्चों की माँ बनने का आर्शीवाद 
दो या पति को उसके ग्याहरवें बच्चे के समान समझती थी, तब इसका तात्पर्य यह था 
कि परिवार के आकार में उस समय भी थोड़ा बहुत नियन्त्रण अथवा नियोजन अवश्य था। 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में सुन्दर एवं बुद्धिमान संतान उत्पन्न करने के 
लिए अनुष्ठान और गर्भ निरोध के लिए विशेष अंगों का पाठ वर्णित है। एक स्थांन पर 
यहाँ तक कहा गया हैं - 
“पूर्व विद्वासा प्रजा न क्रमाते कि प्रजया कारिष्याय :/“ 





अर्थात्‌ पहले के विद्वान लोग संतति उत्पादन को अपना कर्त्तव्य या धर्म | 
नहीं मानते थे बल्कि वे संतति उत्पादन के प्रति उदासीन थे। मनुस्मृति में भी अधिक हैः 
संतान का विरोध किया गया है मनु के अनुसार - न 

“मनुष्य को एक ही सनन्‍्तान उत्पन्न करनी चाहिए, अधिक नहीं” क्योंकि 
संतान काम प्रतीक है।" 

इसी प्रकार ऋग्वेद में एक स्थान पर लिखा है कि 


“बहुग्॒जा निकृतिमा विशेषतः /“ 





अर्थात्‌ अधिक संतान से बहुत दुःख उठाना पड़ता है। अतः दुख दूर 


करने के लिए यह आवश्यक है कि कम. संतान उत्पन्न किया जाय 


हे 


हमारे धार्मिक ग्रन्थों ने जहाँ पुरुषों को परिवार कल्याण के सम्बन्ध में 


मार्ग दर्शन दिया है वहीं स्त्रियों से भी कहा है कि - 


.._ सना अन्न युवतयाः सयोनिरेक गर्भ दध्षिये सप्तयर्था।/” ऋग्वेद 
गर्भ धारण करें। हमारे यहां जनसंख्या 


वृद्धि का एक कारण यह भी है कि यहां प्रत्येक व्यक्ति की चाह उत्तराधिकारी की रहती 
_ है और वह भी पुत्र के रूप में, जिससे मरने के बाद पानी मिल सके और मोक्ष की प्राप्ति. 


अर्थात्‌ विवाहिता स्त्री एक 
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हो सके | हमारे यहां उत्तराधिकारी के लिए बालकों को गोद लिया जाता है परन्तु वेदों 
में इसका भी निषेध हैं। स्वयं राष्ट्रपति डा0 जाकिर हुसैन ने कहा था कि “ब्रह्मचर्य 





जीवन ही राष्ट्र और समाज की उन्नति का एक मात्र साधन है।“ 

वर्तमान युग की इस समस्या का निदान उस समय भी प्रचलित था, चाहे 
परिवार कल्याण की समस्या उस समय इतनी गम्भीर न रही हो, जितनी की वर्तमान 
युग में हैं । 

| वेदों में एक माँ को 40 बच्चों की मां होना बताया गया है तथा पति को 

ग्याहरवीं संतान निरूपित किया गया है किन्तु उसमें यह भी स्पष्ट रूप से वर्णित है कि 
प्रथम संतान धर्म की उपज है तथा शेष काम की | 

इस प्रकार हिन्दू धर्म संतति निरोध का विरोध नहीं करता है। यदि हम ग 





॥ 00 000 | 


ँ आज भी हिन्दू धर्मानुसार “आश्रम व्यवस्था से जीवन-निर्वाह का प्रयत्न करें, तो. 4 


सम्भवतः परिवार कल्याण की समस्या अपने आप ही हल हो जायेगी। वर्तमान में हम 
क्‍ द भारतवासी न तो कट्टर धर्म परायण है और न पूर्ण रूप से आधुनिक विचार वाले व्यक्ति 


ही हैं। क्योंकि आज हम भूतकाल की अपेक्षा वर्तमान एवं भविष्य के प्रति अधिक सजग 


: हैं अतः हमें आगे की ओर दृष्टिपात करना चाहिए 
परिवार नियोजन तथा मुस्लिम धर्म -: 


क्‍ हिन्दू सम्प्रदाय के समान ही मुस्लिम सम्प्रदाय में भी यह भ्रम विद्यमान है 


कि परिवार नियोजन मजहब के खिलाफ है। इस्लाम धर्म में यह कहा गया है कि जब 


खुदा के बन्दे (मनुष्य) शादी करते हैं तो वे इस्लाम धर्म में आधे पारंगत बन जाते हैं । 





इस्लाम धर्म में अल्लाह को यह कहते हुए बताया गया कि “विवाह तथा वंश वृद्धि करों. 
ताकि अन्य जातियों की अपेक्षा अपनी जाति को तथा मुझे गौरव प्राप्त हो सकें। सर्वोत्तम 
मनुष्य वही है जिसकी अधिक से अधिक पत्नियां हो। सम्भवत: इसीलिए इस्लाम धर्म में 


“बहुपत्नी विवाह प्रथा” प्रचलित है | 
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वास्तव में मुस्लिम धर्म परिवार नियोजन का समर्थक है या नहीं, यह अभी 
तक ज्ञात नहीं हो सका। यदि किसी से मुसलमान को किसी सवाल के बारे में कोई 
शंका होती है तो वह मिश्र साम्राज्य के मुख्य मुल्ला तथा काजी से जिसे मुफ्ती कहा 
जाता है, अपनी शंका का समाधान करवाता है। 
मुफ्ती से इस बारे में राय पूछी गयी कि शादी शुदा युवा मनुष्य को 
जिसके एक संतान हो, एक बच्चे के जन्म के पश्चात्‌ दूसरे बच्चे के जन्म होने तक 
कितने समय की अवधि की छूट मिलनी चाहिए, या गर्भ निरोध के साधन अपनाना 
चाहिए, ताकि प्रत्येक होने वाली संतान के बोझ से माँ बाप के स्वास्थ्य पर तथा आर्थिक 
स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ? इस प्रश्न पर विशद्‌ अध्ययन करने के बाद इस्लाम 
धर्म के खास मुफती ने 5 जनवरी 4937 को एक प्रस्ताव जारी किया कि पति-पत्नी को का! 
आपसी सलाह मशविरा करके गर्भ निरोध के लिए विभिन्‍न साधनों का प्रयोग करने की 
अनुमति है, किन्तु इस फतवे से यह बात स्पष्ट होती है कि परिवार नियाजन किसी भी 
हालत में मजहब के खिलाफ नहीं है और व्यक्तिगत पारिवारिक सुख तथा समाज वृद्धि 


की आवश्यकता के अनुसार मुस्लिम परिवार, परिवार नियोजन पर बेखटके अमल कर 





सकता है। 

भारत में दिल्‍ली की “इस्लामिक रिसर्च सोसायटी” ने मुसलमानों में 
परिवार कल्याण को लोकप्रिय बनाने के लिए “खानदानी मनसूबा बंदी कुरान और हदीस 
की रोशनी” शीर्षक से उर्दू में एक पुस्तिका प्रकाशित की है, जिसमें मुसलमानों की इस 
धारणा का खंडन किया गया है, कि परिवार कल्याण उनमें धर्म में निषिद्ध है। इस 
पुस्तक में परिवार नियोजन को कुरान सम्मत सिद्ध ही नहीं किया गया है, बल्कि कुरान 


क अनुसार परिवार को व्यक्ति की संतान-पालन की क्षमता के मुताबिक सीमित रखना 





अनिवार्य भी बताया गया है। इससे मुसलमानों में परिवार कल्याण को प्रोत्साहन मिला है| 








परिवार-कल्याण तथा रोमन केथोलिक धर्म -: 


परिवार नियोजन या संतति-नियोजन के बारे में रोमन कैथोलिक धर्म का 


सु 


विरोध पोप पायस के विवाह में जारी किये गये पत्र के आधार पर है। पोप पायस हटा 





ने सन्‌ 4930 में विवाह के सम्बन्ध में यह पत्र जारी किया था। इस पत्र में कहा गया 
है कि गर्भाधान की प्राकृतिक क्रिया को जानबूझ कर विभिन्‍न उपायों द्वारा रोकना या 
उसका विरोध करना ईश्वर तथा प्रकृति के नियम के विपरीत है, और जो लोग यह कृत्य 
करते हैं, वे भयंकर पाप करते हैं। 

इस प्रकार रोमन कैथोलिक धर्माबलम्बी परिवार के गर्भ-निरोध के 


विभिन्‍न साधनों द्वारा नियोजित करना जघन्य अपराध समझते है, फिर भी यह सत्य है 





कि रोमन कैथोलिक धर्म का विरोध परिवार-कल्याण या गर्भ-निरोध के साध्य नहीं है। 
उन्हें साध्य के रूप में परिवार कल्याण से कोई विरोध नहीं है। वास्तव में रोमन 
कैथोलिक धर्मावलम्बी परिवार कल्याण को नैतिक, स्वास्थ्य तथा आर्थिक दृष्टिकोण से 
आवश्यक समजञते हैं, किन्तु इस कार्य हेतु वे गर्भ-निरोध के वैज्ञानिक साधनों की 
अपेक्षा “आत्म संयम” का सहारा लेना उचित समझते हैं । 
फिर भी रोमन कैथोलिक धर्मावलम्बी पोप पायस के विवाह सम्बन्धी 
उपर्युक्त पत्र का पालन करने में बड़ी कठिनाई अनुभव करते हैं। इस पत्र के बावजूद 
भी संयुक्त राज्य अमेरिका में रोमन कैथोलिक महिलायें गर्भ-निरोध अस्पताल की 


सेवाओं का उपयोग उसी अनुपात में कर रही है जितनी कि अन्य मत्तावलम्बी महिलाएं 





अमेरिका की फारचून पत्रिका 4944 में यह बतलाया गया है कि लगभग 
70 प्रतिशत रोमन कैथोलिक महिलाओं ने यह इच्छा प्रदर्शित की कि गर्भ-निरोध की 
सूचना तथा उसके साधनों से उन्हें अवगत कराया जाये। द 


अतः वर्तमान युग की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए आशा रखनी 


चाहिए कि परिवार-कल्याण हेतु गर्भ-निरोध के विषय में रोमन कैथोलिक धर्म अपने | 


$ 





मत्तावलम्बियों की सुख सुविधा के लिए आवश्यक परिवर्तन यथा शीघ्र करेगा, ताकि 


रोमन कैथोलिक धर्मावलम्बी व्यक्तियों का जीवन सभी दृष्टियों से उन्‍नतिशील हो सके 
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ख. परिवार नियोजन और नैतिक बाधायें -: 


संतति निरोध के विषय में आम धारणा यह है कि यह कृत्य अनैतिक है 





नेतिकता सदाचार एवं शील संबंधी मनुष्य की अस्थाएं प्रत्येक युग में परिवर्तित तथा 
विकसित होती गयी हैं मनुष्य के नैतिक सिद्धान्त इस बात पर निर्भर करते हैं कि उनसे 
समाज का हित होता है या नहीं। युग के अनुसार मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदल 
गयी हैं। परिणामस्वरुप हमारे नैतिक मूल्यों में भी परिवर्तन हुआ है, तथा होता रहेगा । 
हमारे देश में सती प्रथा, बहु पत्नी विवाह प्रथा आदि ऐसी परम्पराएं थी जो तत्कालीन 
समाज में उचित लगती थी, किन्तु वर्तमान परिवेश में देखने पर उन्हें हम हेय समझते 
: हैं भले ही संतति निरोध को आज कुछ व्यक्ति अनैतिक कहें, किन्तु यह निर्विवाद है कि 
यह प्रक्रिया सामाजिक दृष्टि से उपयोगी है और इसीलिए आज नहीं तो कल सभी लोग... 
इसे नैतिक कहे बिना नहीं रहेंगे। हा 
कुछ व्यक्तियों का तर्क है कि संतति-निरोध अप्राकृतिक कृत्य है, दूसरे 
शब्दों में “यह प्रकृति के कार्य में मानव द्वारा किया जाने वाला हस्तक्षेप है। यद्यपि यह 
बात सत्य है किन्तु प्रकृति के कार्यों के मानव द्वारा किया जाने वाला शौर्यपूर्ण हस्तक्षेप 
ही मानव सम्भता का इतिहास है। मनुष्य ने सदा से प्रकृति के कार्यों का हस्तक्षेप किया 
है, और उस पर विजय प्राप्त की है। मनुष्य कोई पशु नहीं है, जो प्रकृति के अधीन 
होकर जीवन--निर्वाह करें। वरन्‌ वह तो प्रकृति से जूझकर बेहतर जीवन की नयी राह 


बनाता हुआ आगे बढ़ता रहा है। इस प्रकार संतति -निरोध अप्राकृतिक नहीं, अपितु 








यह सुखद भविष्य की कामना के लिए मनुष्य का प्राणिगत क्रिया में सफल हस्तक्षेप है | 
जिससे व्यक्ति और समाज दोनों ही लाभान्वित होते है। 
ग. सामाजिक बाधायें -: 

संतति -निरोध के प्रमुख साधनों में जहाँ लोगों को अनैतिकता की बू 


आती है वहाँ कुछ आलोचकों द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रक्रिया 





हर .. द्वारा समाज में यौन दुराचार विकसित होने लगेगा। परिणामस्वरुप हमारा सामाजिक 
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संगठन छिन्‍्न-भिन्‍न हो जायेगा। चूंकि संतति-निरोध द्वारा किसी प्रकार का भय नहीं 





रहेगा। इस कारण युवक वर्ग में चारित्रिक दुराचरण निश्चित रूप में बढ़ेगा | 

किन्तु इस प्रकार के कथन तथ्य हीन हैं। आज भारत वर्ष में नहीं विश्व 
के सभी देशों में अवैध संताने एक प्रमुख समस्या बनकर सामने आयी हैं। परिवार 
कल्याण क॑ साधन समाज के इस कलंक को मिटाने में बहुत कुछ सहायक हो सकते 
हैं। वास्तविकता तो यह है कि इससे सामाजिक दुराचरण को प्रश्नय नहीं, बल्कि 
चारित्रिक उत्थान को ही बढ़ावा मिलेगा। क्‍ 

अब भारतीय समाज में यह भावना भी लुप्त हो रही है कि परिवार 
अधिक लोगों के रहने से परिवार अधिक शक्तिशाली होता है। प्राचीनकाल में सुरक्षा एवं 
कल्याण, परिवार के कर्त्तव्य थे, पर अब वे राष्ट्र के कर्त्तव्य हो गये हैं। अब धीरे-धीरे 
हमारे समाज से भाग्यवादी दृष्टिकोण भी हटता जा रहा है, जो आगे चलकर परिवार ६. 
कल्याण में साधक रहेगा। इसलिए यह बात निश्चित है कि आधुनिक सामाजिक ढाँचा 


: . प्रथाओं मूल्यों एवं पुरानी रूढ़ियों को बदल देगा । 





घ्‌. आर्थिक बाधाएं -: 

समाज में वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि गरीब और आर्थिक रूप 
से त्रस्त लोगों के पास ही अधिक बच्चे होते हैं और जो आर्थिक रूप से सम्पन्न हैं, अपेक्षाकृ 
त उनके कम बच्चे होते हैं। अतः यह बात स्पष्ट है कि परिवार कल्याण के साधन गरीब 
लोगों को ही उपलब्ध करना चाहिए जिनकी आय कम और बच्चे अधिक हो। इस तरह 
से ऐसी ही जनसंख्या की वृद्धि की जाय जो राष्ट्र के विकास से सहयोगी हो। 





२. कार्यक्रम की कमजोरियां -: 

सरकार ने क्रमशः परिवार नियोजन कार्यक्रमों पर अधिक महत्व प्रदान 
किया है। परन्तु जब हम इसकी उपलब्धियों की ओर दृष्टिपात करते है तो लगता है कि 
इस कार्यक्रम को उतनी सफलता नहीं मिली, जितनी अपेक्षा की जाती थी। कारण यह 


: है कि देश में सर्तकता, दूरदर्शिता व प्रावैगिकता का प्रभाव है। आलोचना के मुख्य तर्क 
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निम्नलिखित है - 
क. परिवार नियोजन को अपनाएं शताब्दियाँ गुजर गयी किन्तु अभी तक 
इसके सभी साधनों का प्रचार देश में नहीं किया जा सका है, जिसका प्रमुख 


कारण विज्ञापन का अभाव, कर्मचारियों की लापरवाही है। उत्तरदायित्व की 





भावना के अभाव के कारण अधिकांश कर्मचारी इसके महत्व को निभाने का 
प्रयास ही नहीं करते। कर्मचारियों की लापरवाही का सबसे बड़ा प्रमाण यह है 

ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ परिवार नियोजन के कार्यों के प्रति ग्रामीणों के सहयोग 
की अपेक्षा की, वहाँ आज अधिकांश ग्रामीण परिवार-नियोजन ने नाम से चौंक 
कर भागते हैं। सिर्फ इसलिए कि परिवार-नियोजन का कार्यकर्त्ता इनके साथ 
अमानवीय व्यवहार करते हैं और जबरदस्ती नसबन्दी कर देते हैं। इस प्रकार 
येन-कंन प्रकारेण अपने कोटे की संख्या पूरी कर दिखाते हैं। जबरदस्ती के 
अन्तर्गत ऐसे लोगों की भी नसबन्दी हुई है जो संतानोत्पत्ति के लिये अक्षम थे या 
जिनकी शादी नहीं हुई थी। इसका फल यह हुआ कि लोगों के मन में परिवार 
नियोजन के कार्यकर्ताओं के प्रति विद्रोह पनपने लगा और धीरे-धीरे समाज में 





व्याप्त हो गया। 
ख. डा0 डी0 बनर्जी के अनुसार, “ भारत मे परिवार नियोजन कार्यक्रम पूर्णतया 
असफल रहा है। सरकार ने पहले क्लीनिक दृष्टिकोण को अपनाया और जब 


पांच वर्ष बाद इस नीति की असफलता प्रकट हुई तो “विस्तार दृष्टिकोण 


अपनाया और शीघ्र ही त्याग कर कैम्प दृष्टिकोण अपनाया गया, इसके अन्तर्गत 





लोगों को तरह-तरह के प्रलोभन देकर कैम्पों में बन्ध्याकरण के लिये लाया. 
जाता था। फिर लक्ष्य प्रेरित समयबद्ध पद्धति अपनाई गई ।46 डा0 बनर्जी के 
शब्दों में, “राजनीति नेतृत्व की सत्ताधारी वर्गों के मूल्यों के प्रति उदारता, 
उपनिवेशवादी नौकरशाही परम्परा, निहित स्वार्थों द्वारा शोषण और कुछ विदेशी 
शक्तियों की भारत में यथा शक्ति बनाये रखने में दिलचस्पी ने सामूहिक रूप से 
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परिवार-नियोजन कार्यक्रम को भयंकर रूप से पिकत कर दिया है १7 

ग. परिवार नियोजन प्रोग्राम में कार्य के स्वरूप की दृष्टि से अधिक प्रशिक्षित 
पढ़े लिखे और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विकसित व्यक्तियों की आवश्यकता होती 

है। जबकि भारत में कम पढ़े लिखे, कम प्रशिक्षित और अनुचित व्यक्तियों को 

छोटे परिवार के आदर्श के लिए जनता को प्रेरित करने का कार्य सौंपा गया है। 

घ.. डा0 आशीष बोस ने: ” भारत सरकार की परिवार नियोजन विधि की कटु 
आलोचना करते हुए कहा है कि पश्चिमी शैली की विज्ञापन विधि के स्थान पर 
परिवार नियोजन कार्यक्रमों का तालमेल सामाजिक सुधार के व्यापक आन्दोलन 

के साथ होना चाहिए, जिसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था की ओर समाज 

का आधुनिकीकरण होना अनिवार्य है। डा0 बोस लिखते हैं” हमारे परिवार 


नियोजन प्रोग्राम की मिथ्या धारणा यह है कि भारत जैसे देश में जनन-व्यवहार # 





में परिवर्तन विज्ञापन एवं इश्तहारों द्वारा किया जा सकता है। लोग जाग्रत हो 
चुके हैं और गरीबी हटाओं नारे को कार्यरुप देना होगा। जनता सक्रिय उपायों 
की माँग करेगी और परिवार नियोजन के नकारात्मक नारों “दो या तीन बस” 
सन्तुष्ट न होगी ।8 
ड.  वी० आर0० सेन : ” ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त करते हुए कहा है 
कि भारत में समस्या को ठीक प्रकार से समझा ही नहीं गया। अब तक इस 
विश्वास के आधार पर कार्यक्रम बनाये गए कि संतति-निरोध उपकरणों का 
उत्पादन बढ़ाकर और प्रतिबंधन अवरोधों को प्रोत्साहन देकर ही समस्या का 
समाधान किया जा सकता है हमने जनसंख्या नीति पर कभी इस पहलू से 
विचार ही नहीं किया कि ग्रामीण क्षेत्रों के जनसाधारण के जीवन स्तर को ऊँचा 
उठाया जाय । क्योंकि उनकी निर्धनता उन्हें अनियन्त्रित पुनरूत्पादन के लिए 
प्रेरणा देती है 





और यह वह वर्ग है जिसका जनसंख्या की समस्या को गम्भीर 
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बनाने में सर्वाधिक योगदान है। भारतीय आयोजक तथा भारत सरकार संभवतः 
आर्थिक विकास और जनसेंख्या वृद्धि के बीच में जो संबंध है उसे भी सही प्रकार 
से समझ पाने के असमर्थ रहे हैं। यदि ऐसा न होता तो निवेश का स्वरुप भिन्‍न 


होता और कृषि पर आधारित उद्योगों को प्राथमिकता क्रम में ऊँचा स्थान प्रदान 





किया गया होता |” 49 
१. उपर्युक्त साधनों की अनुपलब्धि - : 

*.. भारत में अभी तक परिवार-नियोजन के लिए सस्ता सुगम और विश्वसनीय 
गर्भ निरोधक साधन उपलब्ध नहीं हुआ है, जिसका प्रयोग अधिकांश लोग कर सकें | 
गर्भ-निरोध के लिए सुझायी गयी रीतियाँ प्रायः औषधि विज्ञान पर आधारित हैं तथा वे 


सभी इतनी मंहगी है कि सामान्य नागरिक अथवा ग्रामीण उन्हें खरीदने में कठिनाई 





ता अनुभव करता है गर्भ निरोधक साधन सभी स्थानों पर सरलता से उपलब्ध नहीं हो पाते | 
.... २. विज्ञापनों का अभाव एवं कर्मचारियों की लापरवाही -: | 

््ि भारत जैसे विशाल क्षेत्र एवं विस्तृत जनसंख्या वाले देश में जहाँ शिक्षा 
परिवहन एवं संचार साधनों का अभाव है वहाँ परिवार नियोजन को जन-जन तक 

पहुँचाने एवं लोगों में इसके प्रति जागरुकता पैदा करने के लिए व्यापक एवं प्रभावपूर्ण 

विज्ञापन की आवश्यकता है। अपने देश में इस संदर्भ में किया कार्य संतोषप्रद नहीं रहा 

है। आज भी अनेक ग्रामीण क्षेत्रों के लोग परिवार-नियोजन की आवश्यकता, महत्व एवं 

गर्भ निरोधक साधनों उनके प्रयोगों एवं तरीकों से अनभिज्ञ है। दूसरी तरफ परिवार 


नियोजन कार्यक्रम की असफलता का बहुत बड़ा कारण इस कार्य के लिए नियुक्त 





कर्मचारियों के निष्ठा, लगन एवं आत्मविश्वास की कमी एवं लापरवाही रही है। 
३. कार्यकर्त्ताओं में प्रशिक्षण एवं कुशलता की कमी -: 

किसी भी कार्यक्रम की सफलता बहुत कुछ उसके क्रियान्वित करने वाले 
कार्यकर्त्ताओं की कुशलता, ज्ञान, अनुभव एवं निष्ठापूर्वक कार्य करने की क्षमता पर निर्भर 


करती है 








आने देश में कर्मचारियों में इन गुणों का अभाव रहता है। इस कार्य में लगे 














हुए सभी कर्मचारी न तो प्रशिक्षित है, और न ही उन्होंने सक्रिय रूप से कार्य किया है। 


कर्मचारियों की अकुशलता, अज्ञानता, लापरवाही तथा उपेक्षा के कारण ही ग्रामीण 





जनता में परिवार-नियोजन के प्रति तरह-तरह के भ्रम एवं गलत फहमियां हो गयी हैं 
विशेष रुप से ग्रामीण क्षेत्र में कर्मचारियों ने बुद्धिमत्ता, व्यावहारिकता, जनता को प्रेरित 
का करने, लाभ-हानि को समझाने आदि में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में असफल रहे 
हा. हैं। कर्मचारियों ने किसी प्रकार से अपने लक्ष्य की पूर्ति हेतु अनेक प्रकार की जोर 


जबरदस्तियां करते रहे हैं। जिसके फलस्वरुप आम जनता में इन कार्यकर्त्ताओं एवं इस 
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.. कार्यक्रम के प्रति अविश्वास एवं विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई है। फलतः लोग 
परिवार नियोजन से भागने की प्रवृत्ति रखते हैं । 


४. वित्तीय कठिनाइयाँ -: 







हे क्‍ भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को व्यापक और सघन रूप से चलाने 






। के लिये पर्याप्त धन कि आवश्यकता है। किन्तु अपने देश में पूंजी और आवश्यक साधनों 






का अभाव है जिसके फलस्वरुप परिवार नियोजन एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं और 






के शिक्षा का विस्तृत रूप से प्रचार होने में कठिनाई आती है। आर्थिक साधनों के अभाव 






में परिवार नियोजन सम्बन्धी पर्याप्त शोध एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है । 






५. जनसहयोग का अभाव -: 






भारत में निरक्षता, रूढ़िवादिता और अज्ञानता से युक्‍त अंधकारमय 






वातावरण होने के कारण जनता का परिवार नियोजन के प्रति पर्याप्त उत्साह नहीं है। 






लोग संतान को ईश्वर की देन स्वरूप मानते हैं, और उसमें हस्तक्षेप करने में संकोच 
करते हैं, किन्तु विगतवर्षो में किये गये ग्रामीण सर्वेक्षण के प्रति लोगों 


होता जा रहा है। 






का विरोध कम 



















[. सामाजिक आधार पर विरोध -: 






सामाजिक आधार पर भी परिवार नियोजन का विरोध किया जाता है... 


गर्भ-निरोध सामग्रियों की उपलब्धियों से लड़कियां अपने शील 









और कहा जाता है कि गः 
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को कायम नहीं रख पायेगी, शादी से पहले यौन संबंध आम बात हो जायेगी, वैश्यावृत्ति 
बढ़ेगी, यौन सबसे बड़ा व्यापार बन जायेगा। हर सार्वजनिक स्थान यौन खेलों का स्थान 
बन जायेगा तथा विवाह की पवित्रता नष्ट हो जायेगी। 
क्‍ ॥ धार्मिक विरोध -;: 

भारत में बहुत से व्यक्ति परिवार नियोजन का विरोध इसलिए करते हैं 
कि इससे हिन्दुओं और गैर हिन्दुओं के अनुपात बिगड़ जायेगा। क्योंकि मुसलमानों और 
ईसाईयों में यह कार्यक्रम लोकप्रिय नहीं है परन्तु यह धारणा ठीक नहीं हैं, क्‍योंकि 
मुसलमान भी कार्यक्रम का स्वागत करते हैं और उससे लाभ उठाते हैं। दिल्ली में किये 
गये सर्वेक्षण से तो विदित हुआ है कि परिवार कल्याण सेवाओं से लाभान्वित होने वाले 





मामलों में पाये जाने वाले अंतर का कारण धर्म नहीं होता, दिल्ली में मुसलमानों की 
आबादी 5 प्रतिशत है, पर परिवार नियोजन से लाभ उठाने वालों में उनकी संख्या 44 
क्‍ प्रतिशत है “दिल्ली विश्वविद्यालय आर्थिक वृद्धि संस्थान" बुलन्द शहर और मथुरा में जो 
अध्ययन किये हैं, उनसे यही निष्कर्ष निकलता है। 
कमजोरियाँ -: 
4.. परिवार-नियोजन केन्द्रों के कार्यकर्ता लोगों को ठीक प्रकार के उपदेश देने में 
असमर्थ | 





2... स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा परिवार नियोजन से सम्बन्धी कार्यों में उचित मात्रा में 
सहयोग प्रदान न करनां | 
3... इस काम के लिए आवश्यक चिकित्सकों तथा परिचारिकाओं का अभाव है, जो 
मुख्यतया बंध्याकरण लगाने के लिए आवश्यक 
4... परिवार नियोजन का राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार करने के लिए भारी वित्त की 
आवश्यकता है| क्‍ 
5. कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा भी परिवार नियोजन का विरोध इस आधार पर किया जा 
रहा है कि इससे कुशल और प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या घटती जायेगी. 












क्योंकि व्यवहार में परिवार नियोजन शिक्षित वर्ग के लोग ही अपनाते है 


इस प्रकार भारतवर्ष में परिवार नियोजन की सफलता के मार्ग में अनेक 


कठिनाइयां जिनको दूर किए बिना अपेक्षित सफलता का लक्ष्य पूर्ण होना असम्भव है | 














देश में व्याप्त अशिक्षा इस क्षेत्र में सबसे बड़ी आधारभूत बाधा है। पिछले कुछ वर्षों में 
परिवार नियोजन कार्यक्रमों में जो तेजी आयी है वह निश्चय ही काफी प्रसन्‍नता और 
संतोष प्रदान करती है किन्तु उसे और अधिक सक्रिय एवं सफल बनाने की आवश्यकता 
है क्योंकि परिवार नियोजन की सफलता के बिना देश की प्रगति की कल्पना करना भी 


मात्र सपना बन कर रह जायेगी। 








! कर 
0३७” 


























| 


2 
जे 


4. 


हे 
0. 
[[. 


[2. 
3. 


(4. 
[5 
0. 


80 





हट 


२77 ]२३8 |, ७ 
४०४४7 $5]0व4॥ 7२, : >क्रपागाणा 507क्षाणा ; ऐतस्‍ंथाभाणा 0 (० 
[28९०॥९. जिकिएणा6, 789 ]973, 
पशातवद्ात्ा : ?09र्णाक्षाणा डप्रती65 ॥ 488. 2826. 62. 


शिर्भी गधे ९०७०॥ 0र०छांणाब एत(ञात णा 90र्पाभांण भाव वि ए वता:क्षांगा, 
3्थाशए: एप 

रिलएणा 06 रशाणा्न $चागाक जा एक्पांभाणा ०6प्रट्थांजणा 8ण708५9 ]969, पात॑ल 
(णाएवों जशीगांआा68 0 ढतप्रट्कषांणा, मिल्योंत द्रात ब्ियोए एशिाएं।?. 0प0॥04/0॥- 


जिद्याणा (गाल 0 8&कप्रटथ्ांगणा २९5श०ण थात पाधंगंत?. 'प०ए 720, 
निपडला : 20्र्पांथाणा 0289 | 6 एप्राप्रट्यांप्रा, 7॥७ 


६68०॥67"४ (0व526 १९८००, (:0पए7794& 


(एफरएशओआज ८एछ 707९, ५४० 63/6 


हा छ 


जधावा। 7॥07779507 628०॥08 ०0!686 २८००7 


शा 5. 90559 


| छ 


एफ (6१०० (0]626 7२९००7०., (०पए्गा094 
एआएटशा9, ए८ए ४ण८१., ४०0!.63/3 


वात 8&07९7ाणा (णांइडआणा 964-66 एड व तातीशा फिञा०55, #गरा604090 


>ा707. 6.3.]982. 


/2॥9 /05॥078 : (ण्ाया[।हह ९००7. ?. 5. 
४४0060प्रा५ : शिवादावों ॥099 ?. 9. 
[प09 70 [हा : स्‍>&760श्टावआ9 धाव 90तर्पाध/0णा डप्रत65., 973, 


0. 467 
भंग 74 0.4२ 0.0 4 7७७. 2004 


(क्राता45टांटीक्वा ७. : ?20मपराधाणा भाव 0260 09थरा(]व009 पाता 


65 ][60ा थात।ं [7एशा॥ [,07007 965. ?. 94. 


[00. ९. 98 
[06 ? 06. 


उल्याढा, 0. द : ॥॥ ?]काधर ॥ ॥704, [॥6 0पएा 9007९ [0० 


 200 &... 


























। हा का < ' ः रा 

था । ला जल की के मल का 50००० ४७४ न । ः न कि  ] ० ; ग, अदा क रा गा । हा कल अल बे 2032 लटक हि ह ५; 
7. 790 
8. 3056 68४॥ांड॥ : "प्रिती65 वा 0&76ट्राबआए ?. 02-3 
[9, 52॥. ५४. २. : (णाहहाला06 0 छठमञपांबां०ा 90॥609 0 

(704॥7776. 
ह्रै 
। रा रा ., 
' ः 
' ः + 277 हू कसर अाइलता ः " मी 28 गहाराण। 02770 १ “ ः हे हु 
| रा ः 0 : ] < र ४ 









26| 


अध्याय- सप्तम 





सम्पूर्ण विश्व में प्राकृतिक संसाधन अत्यन्त सीमित होने के कारण मानव 

जीवन को धारण करने की सुविधायें उपलब्ध करने की उनकी शक्ति सीमित है। इस 
तथ्य का सबसे दुष्प्रभाव तीसरी दुनिया की जनसंख्या वृद्धि की दर में सामन्जस्य 
स्थापित करने में असफल हो रही है। इसलिये जहाँ जीवन की मूलभूत सुविधाओं का 
मुहैया कराने का लाभ कठिन होता चला जा रहा है। दूसरी ओर आर्थिक विकास का 
लाभ भी वे इसलिये उठा पाने में असमर्थ हैं क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के साथ सभी कदम 


निरर्थक हो रहे हैं। इस दृष्टि से “जनसंख्या गतिशीलता”“ तथा सामाजिक आर्थिक 





विकास पर इसके प्रभाव के अध्ययन की दिशा में सम्पूर्ण विश्व समुदाय की रूचि बढ़ 
रही है। इसका कारण भी यही है जनसंख्या की वृद्धि से जनमानस तथा उपलब्ध 
संसाधनों के मध्य दूरी बढ़ती जा रही है तथा दूसरी ओर जनांकक्षाओं तथा उपलब्ध 
अवसरों के मध्य की दूरी बढ़ती जा रही है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत की स्थिति भयावह 

चुकी हैं। आज हम जनसंख्या वृद्धि के जिस कगार पर खड़े हैं, वहाँ भारत की 
जनंसख्या पहले ही 402.7 करोड़ पहुँच चुकी है तथा तेजी से बढ़ती चली जा रही है | 
यदि यह जनंसख्या वृद्धि दरें इस प्रकार बनी रही तो अति शीघ्र हम जनसंख्या के मामले 


में सबसे आगे ही जायेगे। एक तरफ सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में भारत काफी पिछड़ा 





हुआ है, वहीं जनसंख्या के मामले में काफी आगे है। इस सम्बन्ध में भारत के प्रधानमंत्री 
व योजना आयोग के उपाध्यक्ष का कथन दृष्टण्य है - 

“हमारी अर्थव्यवस्था इस समय उच्च वृद्धि के दौर से गुजर रही है। 
जनसंख्या वृद्धि में कमी होने से हम इस स्थिति को प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि, वेहतर 
स्वास्थ्य सुविधायें तथा सबके लिये शिक्षा के रूप में परिवर्तित कर सकेंगे |" 


अधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी 
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“भारत के लिये 8 से 40 प्रतिशत वार्षिक आर्थिक विकास दर हासिल 





करना अब तक एक सुनिश्चित संभावना है .............जनसंख्या वृद्धि में कमी के साथ उच्च 
आर्थिक विकास चहुँमुखी मानव विकास की विपुल संभावनायें उपलब्ध कराता है।” 
उपाध्यक्ष योजना आयोग श्री के8 सी० पन्‍्त 
इन परिस्थितियों में जनसंख्या वृद्धि का परिणाम शोचनीय तथा भयावह 
हो जाता है। गरीब और गरीब होते जा रहे हैं तथा दयनीय जीवन जीने के लिये मजबूर 
हो रहे है। 
आर्थिक विकास की प्रक्रिया के साथ जनसंख्या वृद्धि का सीधा सम्बन्ध 


है अर्थात्‌ जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ आर्थिक विकास की प्रक्रिया बाधित होती है। 





जनसंख्या का दबाव मूलतः कृषि उत्पादन तथा वितरण, रोजगार के अवसरों स्वास्थ्य । 
सेवा, शिक्षा, व्यावसाय तंथा आर्थिक सम्पन्नता पर पड़ता है। क्योंकि मानव के विकास 
का वास्तविक अर्थ मानव की आवश्यकताओं की मूलभूत स्तर पर पूर्ति हो तथा जीवन 
यापन की गुणवत्ता पर उसका स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित हो | 

किसी भी आर्थिक विकास तथा उसकी गतिविधियों का मुख्य आधार 
श्रमशक्ति ही है और मानव शक्ति के विकास का संवाहक | कहने का तात्पर्य यह है कि 


जरूरत से ज्यादा मात्रा में श्रमशक्ति की उपलब्धता भी इस तथ्य पर ऋणात्मक प्रभाव 





डालती है। भारत इस परिप्रेक्ष्य में सबसे सटीक उदाहरण है। जहाँ विकास पर 
जनसंख्या वृद्धि का विपरीत प्रभाव पड़ता है। 

प्रश्न उठता है कि जनसंख्या नियन्त्रण की हमारी चेष्टा आखिर असफल 
क्यों हो जाती है, या पूरी तरह से सफलता हमें प्राप्त क्यों नहीं हो पाती है। दरअसल 
जनसंख्या नियन्त्रण के इस मुद्दे को जोर जबरदस्ती से लागू तो नहीं किया जा सकता 
है, क्योंकि इसके प्रति व्यापक जागरूकता पैदा करना पूरे समाज की ही जिम्मेदारी है।. 
यह एक लोकोन्मुख कार्यक्रम है, लोकान्दोलन समाज के हर वर्ग के लोगों को इसमें 


सक्रिय योगदान देना होगा । 
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हि भारत में जनसंख्या की समस्या को हल करने के लिये यह अतिआवश्यक 





है कि देश में एक साथ ही युद्ध स्तर पर दो उपाय किये जाये | प्रथम, देश में आर्थिक 

विकास की गति को बढ़ाना तथा द्वितीय, जन्मदर में महत्वपूर्ण गिरावट लाना। वर्तमान 
में प्रथम उपाय तो हो रहा है लेकिन द्वितीय उपाय काफी प्रयासों के बाद भी सम्भव नहीं 
हो पा रहा है। 

.. देश में आर्थिक विकास जनसंख्या नियन्त्रण में बड़ी सकारात्मक भूमिका 
अदा करता हैं क्योंकि जब देश में आर्थिक विकास होता है तो परिणामस्वरूप सामान्य 
जनता का आय स्तर ऊंचा उठता है और जनता एक सुधरे हुये उच्च आर्थिक जीवन 
स्तर की आदी होने लगती है। सामान्य तौर पर चूँकि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन स्तर 


में जरा भी गिरावट आना पसन्द नहीं करता है अतः वह अपने जीवन स्तर को यथा 





स्थिर रखने का ही नहीं बल्कि उसमें लगातार कुछ न कुछ वृद्धि का ही प्रयत्न करता क 
है। ऐसी स्थिति में वह स्वयं ही अपने परिवार को छोटा रखने के लिये परिवार नियोजन है 
के विभिन्‍न उपाय अपनाने लगता है। इस प्रकार आर्थिक विकास एवं उसकी आदत एक 
अत्याधिक प्रभावशाली गर्भनिरोधक के रूप में कार्य करने लगता है। जिससे देश में 
जन्मदर गिरने लगती है। विश्व के अनेक विकसित देशों में ऐसा ही हुआ है कि जब वहाँ 
विकास हो रहा था तो वहाँ इसके फलस्वरूप स्वयं ही जन्मदर गिरती चली गयी | आज 
भी यदि अमेरिका जैसे विकसित देश से भारत की तुलना की जाये तो ज्ञात होता है कि 


वहाँ जनसंख्या में वृद्धिदर 4960 से 4994 के दौरान 4.4 प्रतिशत रही जबकि भारत में. 





2.2 प्रतिशत इसी प्रकार 4994से 2004 के दौरान अमेरिका में यह दर 0.9 प्रतिशत रही. 

जबकि भारत में 4.95 प्रतिशत। यद्यपि इसका कोई एक कारण नहीं है परन्तु निसंदेह 

सभी कारणों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारण दोनों देशों में आर्थिक विकास का अन्तर ही है। 
परन्तु यह सोचना भी उचित नहीं होगा कि भारत की जनसंख्या की 


समस्या को जनसंख्या नियन्त्रण के किसी अन्य उपाय के बगैर केवल आर्थिक विकास 





क द्वारा ही हल किया जा सकता है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि विकसित देशों 
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की तत्कालिक दशाओं एवं भारत की वर्तमान दशाओं में जमीन आसमान का अन्तर है| 
यद्यपि इसमें सन्देह नहीं है कि आर्थिक विकास के साथ जन्मदर में कमी लाने वाले तत्व 
आर्थिक विकास से मजबूत होते जाते है परन्तु इसमें समय लगता है और भारत की 
वर्तमान परिस्थितियों में इतनी प्रतिक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि इस दौरान जनसंख्या 
में इतनी तीव्रवृद्धि हो जाने की आशंका है जो आर्थिक विकास को ही खा जाये अतः 
यह अतिआवश्यक हो गया है कि आर्थिक विकास के साथ-साथ जन्मदर को गिराने की 


एक प्रभावी नीति भी अपनायी जाये। इस सम्बन्ध में दसवीं योजना में जन्मदर की 





दसकीय वृद्धि को 2044 तक 46.2 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया है जबकि 
2004 तक दसकीय वृद्धि 24.34 प्रतिशत रही हैं। 

4954-4984 के दौरान बहुत ही तेज गति से जनसंख्या वृद्धि हुयी परन्तु 
पंचवर्षीय योजनाओं में जनसंख्या वृद्धि पर पर्याप्त ध्यान दिये जाने पर 4984-2004 के 
बीच जनसंख्या में तेज वृद्धि तो हुई परन्तु वृद्धि दर निम्न होने के स्पष्ट लक्षण भी प्रगट . 
हुये। दसवीं योजना के अन्तर्गत जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने हेतु कुल योजना 


परिव्यय में 4.7 प्रतिशत इस हेतु निर्धारित किया गया तथा जनसंख्या नियन्त्रण के लिये 





सामाजिक जागरुकता लाने हेतु सरकारी प्रयासों के साथ-साथ स्वयं सेवी संस्थाओं 
एवं संगठित क्षेत्र को भी इस कार्य में हिस्सा लेने के लिये पर्याप्त व्यवस्था की गई। 
इस दृष्टिकोण से देश में एक ऐसी प्रभावपूर्ण नीति अपनायी जानी चाहिये 





जिससे देश की ऊंची जन्मदर को गिराकर जन्मदर और मृत्युदर के अन्तर को कम से 
कम किया जा सके। इस सन्दर्भ में जन्मदर को प्रभावित करने वाले तत्वों की दो 
श्रेणियां हैं। प्रथम श्रेणी में वह तत्व आते हैं जो स्वतः क्रियाशील होते हैं तथा विभिन्‍न 
जन्मदर उपायों से स्वतन्त्र होते हैं। इन तत्वों में प्रमुख है- प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, 

. शहरीकरण, देर से विवाह, मृत्युदर में गिरावट आदि | क्‍ 
यह सभी तत्व व्यक्ति को छोटा परिवार बनाने को प्रेरित करते हैं परन्तु 


पुनः इसमें समय लगता है अतः अल्पकाल में ही जन्मदर को गिराकर एक पूर्ण निर्धारित 





्ि ' 
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स्तर तक लाने के लिये यह तत्व पर्याप्त नहीं रहते। 

द्वितीय श्रेणी के तत्वों में वह है जो जन्मदर के नियन्त्रण के कृत्रिम 
उपायों से सम्बन्धित है जैसे-गर्भनिरोधक, कन्डोम एवं गोलियां इत्यादि | यदि बड़े स्तर 
पर इनको प्रयोग में लाया जाये तो जनसंख्या वृद्धि दर निश्चित रूप से गिरेगी और 
इसलिये यह परिवार नियोजन कार्यक्रम के आवश्यक अंग भी हैं अत: जन्मदर के इन 
कृत्रिम उपायों को अपनाने के लिये संसाधनों की आवश्यकता होगी | जबकि हमारे देश 
में यह संसाधन पहले से ही सीमित है और यह कहा जा सकता है कि इन सीमित 
संसाधनों की गर्भनिरोधक उपायों के बजाय आर्थिक विकास के क्षेत्र के विकास में 


लगाया जाना चाहिये अत: यह आवश्यक है कि यह साबित किया जाये कि परिवार 





नियोजन में लगाये गये साधन आर्थिक रूप से औचित्यपूर्ण हैं एवं विकल्पात्मक विकास 
क॑ कार्यों में लगाने की तुलना में अधिक लाभप्रद है। इस सम्बन्ध में राबर्ट कैसिन तथा 
प्रोफेसर हान्के के अध्ययन से यह साबित कर दिया है कि विकास के कार्यों में परिवार 
नियोजन में, साधनों के लगने के लाभ कई गुना अधिक है। 
यद्यपि उपर्युक्त उपायों की प्रभावशीलता में कोई सन्देह नहीं है परन्तु 
इनको लागू करना एवं उनकी सफलता काफी कुछ राज्यों की इच्छा शक्ति पर ही निर्भर 
करेगी क्‍योंकि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये वित्तीय साधनों का सदुपयोग 


अन्ततः राज्य सरकारों पर ही निर्भर करता है। पिछले चार दशकों से विभिन्‍न सरकारी 





तथा गैर सरकारी प्रयासों के बाबजूद हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। एक ओर जहाँ 


देश में परिवार नियोजन कार्यक्रमों में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को. अधिक 


सक्रिय नहीं बनाया जा सका है तो दूसरी ओर एक महत्त्वपूर्ण समस्या विभिन्‍न 
5 राजनैतिक विवाद भी रहे हैं। आपातकाल में तो सहकारी दबाव के चलते जबरन थोपी 
गयी नसबन्दी पूरे परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में लोगों में नकारात्मक भाव 
गहरायी तक बैठा दिया था। भारतीय समाज की विडम्बना यह है कि यहाँ अधिकांश 


लोग धार्मिक मान्यताओं एवं पूर्वाग्रहों से बंधे हैं| इन स्थितियों के चलते सिर्फ आधुनिक 
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गर्भ-निरोधक उपाय ही इस समस्या का एक मात्र निदान नहीं हो सकेगा | छोटे परिवार 
की अवधारणा और मानदण्ड को स्वीकार करते हुये लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने 
के कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये | इसके लिये सूचना, शिक्षा एवं विचारों 


को मजबूती प्रदान करने की योजनाओं को रचनात्मक रूप से सशक्त बनाया जाये तथा 





सरकारी मशीनरी औपचारिकता त्याग कर परिवार नियोजन कार्यक्रम को एक चुनौती 
मानकर सही दिशा देने का प्रयास करें तो तेजी से बढ़ती आबादी का वक्र नीचे आ 
सकता है| 

भारत के हाथों से बाहर निकलती आबादी की समस्या के समाधान में 
शहरी स्थानीय निकायों, पंचायती राज्य संस्थाओं एवं सहकारी संस्थाओं की भूमिका 
अत्यन्त महत्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि आज विभिन्‍न अध्ययनों से यह स्पष्ट हो गया है 


कि ऐसे क्षेत्र जहाँ महिला साक्षरता दर ऊँची है, सामान्य जन में जनसंख्या समस्या के 





प्रति जागरूकता है वहाँ प्रजनन दर कम है और इस साक्षरता एवं जागरुकता में यह | 
संस्थायें निश्चित रूप से वृद्धि कर सकती है। 

परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता के लिये एक ओर जहाँ राष्ट्रीय 
सहमति और प्रयासों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये, सीमाओं की गुणवत्ता एवं पहुँच 
सीमा में सुधार होना चाहिये, विभिन्‍न गर्भ-निरोधक उपायों का प्रचार, प्रसार एवं 
प्रोत्साहन योजनाओं को विस्तार दिया जाना चाहिए वहीं भारतीय जनता के जीवन की 


जेसे-रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की उपलब्धता पर 








मूलभूत सुविधा क्‍ 
ध्यान दें तो लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सकता है। जीवन स्तर के सुधार के 
प्रयास तभी सार्थक हो सकते हैं जबकि देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये भी... 
व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाना चाहिये। संक्षेप में यदि जनसंख्या नियन्त्रण के 

_ लिये एक बहुआयामी दीर्घकालीन एवं सुविचारित कार्यनीति शीघ्र अतिशीघ्र बना ली. 
जाये और उसे क्रियान्वित भी किया जाये तो निश्चित रूप में हम अगले दशक में 


| 


समस्या को हल करने में लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगें | 
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इसक अतिरिक्त भारतीय परिस्थितियों को देखते हुये प्रभावी जनसंख्या 
क्‍ नीति निर्माण एवं उसकी सफलता के लिये निम्न बातों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये | 


... सभी सम्प्रदायों धर्मों पर लागू की जाये -: 





धार्मिक पक्षपात्‌ और साम्प्रदायिकता से दूर रहते हुये एक समान जनसंख्या 
नियंत्रण नीति द्वारा ही हमें इस दिशा में सफलता प्राप्त हो सकती है। हम धर्म निरपेक्षता 
और समान व्यवहार की बातें करते हैं अतः भेदभाव पूर्ण जनसंख्या नीति का अनुसरण 
करना राष्ट्र के लिये खतरे से खाली नहीं है। साम्प्रदायिक भेदभाव के परिणाम देश के 
लिये अत्यन्त खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऐसे परिणाम आज से पहले भी देखे जा 


चुके हैं और भविष्य में भी सामने आ सकते हैं। इस दिशा में सरकार से अपेक्षा है कि 





विभिन्‍न धार्मिक और सामाजिक विचारधाराओं के मध्य तटस्थ रहते हुये एक समान 


जनसंख्या नीति क्रियान्वित की जाए इसमें कुछ सख्ती भी करनी होगी | इस प्रकार की 
निष्पक्ष नीति को सर्वत्र सम्मान मिलेगा देश के समस्त नागरिक सहर्ष स्वीकार र करेगें। 
-._ शोध तथा अनुशासन को प्रोत्साहन -: 


सरकार परिवार नियोजन सम्बन्धी शोध तथा अनुसंधान को प्रोत्साहन 

देकर सरल व जनसाधारण ब्रारण के लिये अधिक उपयोगी उपकरणों व तरीकों की खोज 
करके बर्थ कन्ट्रोल में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकती है। बर्थ कन्ट्रोल से 
सम्बन्धित टिकियों का प्रभावी प्रयोग किया जायें। भोजन में उन पदार्थों का आधिक्य हो 


जिनसे स्वतः प्रजनन शक्ति कमजोर होती जाये। हमारे देश वासियों के भोजन में . 
प्रोटीनयुक्त पदार्थों की अधिकता हो, इससे प्रजनन शक्ति में कमी आ सकती हैं। इन 


क्षेत्रों में प्रकृति की प्रधानता होते हुये भी मानव द्वारा अनुसंधान कार्यों के बल पर पर्याप्त 
प्रयास किये जा सकते हैं। हा 





-. जनसंख्या नीति में प्रादेशिक दृष्टिकोण -: 


राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन में राज्यों की विभिन्‍न परिस्थितियों 


को ध्यान में रखना आवश्यक है| जिन राज्यों में क्‍ अधिक तेजी से जनसंख्या में वृद्धि हुई 
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है साथ ही जहाँ पर जनसंख्या बहुत ही सघन है उन राज्यों में गहन परिवार नियोजन 





कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना उचित हैं। 4994-2004 के वर्षों में उत्तर प्रदेश, बिहार, 
हरियाणा,असम, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश.राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आदि राज्यों 
की जनसंख्या में तेज वृद्धि हुई अतः परिवार नियोजन कार्यक्रम को इन राज्यों में अधि 
क व्यापक बनाया जाये। भारत में मध्यप्रदेश, राजस्थान, बिहार व उत्तर प्रदेश में 
लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र के बारे में कठोर कार्यवाही की आवश्यकता है। 
.. जनसंख्या आयोग की स्थापना -: 
देश में चुनाव आयोग के समान ही जनसंख्या आयोग नामक एक स्वायत्त 


संगठन स्थापित करके प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है- 





4. जनसंख्या नियंत्रक उपायों को राजनीतिक प्रक्रियाओं से अलग रखना । 


2. जनसंख्या वृद्धि की चुनौतियों का सामना करने के लिये संविधान के अन्दर 
प्रभावी तन्त्र स्थापित करना | क्‍ । 
संविधान के इस नये तन्त्र का उत्तरदायित्व होगा देश के लिये अल्प एवं 


विस्तृत कार्यक्रम बनाना एवं उन्हें लागू करना। इस नये आयोग को सर्वोच्च न्यायालय 


के परामर्श एवं राष्ट्रपति की अनुमति से जनसंख्या नियंत्रण सम्बन्धी नियम एवं. 


अधिनियम बनाने का ऐसा अधिकार देना होगा जिसमें संसद एवं विधानसभाओं का कोई 
हस्तक्षेप न हो। ऐसा इसलिये करना होगा जिससे कि नियम बनाने की प्रक्रिया में 


संलिप्त रहने पर राजनीतिक दलों को जो राजनीतिक असुविधा अथवा नुकसान हो 





द सकता है वह न हो। राजनीतिक दलों को केवल जनसंख्या आयोग बनाने के लिये 


आवश्यक संवैधानिक संशोधन करने के लिये आगे आना होगा । 
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3... आहूजा, ड्यूवेट, उच्च आर्थिकी सिद्धांत | 


2. कसूलस, डी0 जी0० : आर्थिक प्रगति की कुंजी | 

3. गौड़ एस0 पी० : भारत का आर्थिक विकास | 

4... जैन, पी0 सी० : भारत की आधुनिक आर्थिक प्रगति। 

5. जैन, शशी के0 जनसंख्या अध्ययन, 4988 | 

6. जैन, के0 पी0 आर्थिक विश्लेषण | 

7... झिंगन, एम0 एल0 : विकास का अर्थ एवं आयोजन | 

8. :-. _तिलाश कुंवर सिंह : जनांकिकी के सिद्धांत | 

9... दुबे पुष्पा श्री : जनसख्या शिक्षण, विवेक प्रकाशन,7 यू0 ए0 जवाहर नगर दिल्‍ली प्रथम 
संस्करण | 4988. द 

40.. दुबे एवं मिआ्रा : जनांकिकी एवं जनसख्या अध्ययन 4973 | 

44... पन्‍त एवं जीवनचन्द्र : जनांकिकी | 

।2.. पाटनी, आर0 एल0 : जनांकिकी एव जनसख्यात्मक समस्‍यायें | 


।3... बी0 पद्दमि सीता रमैय्या : भारत का आर्थिक शोषण। 


44... मित्तल, एस0 सी० : भारत का आर्थिक विकास | द 
क्‍5... मिथलेश कुमार एवं पाण्डेय सूर्यकुमार : जनसख्या शिक्षा, सिद्धांत एवं तंत्व, 4985 | 
6. श्र भास्कर : जनसंख्या शिक्षा सिद्धांत एवं तत्व, ॥987| 
ता श्रा, डा0 आर0 बी0 : भारतीय अर्थशास्त्र। अंक की 


8... मित्तल, एस० सी0 एवं सक्सेना ए0 के० : आर्थिक विचारों का इतिहास | 


9... रोस्तोव, डब्ल्यू0 : आर्थिक विकास की विभिन्‍न दशाएं | 





20... ओ0० एस0० श्रीवास्तव एवं कला श्रीवास्तव : जनसंख्या का अर्थ व समाजशास्त्र। 
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